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 लोक  सभा  11  बजे  म०१०  पर  समवेत  हुईं  ।

 महोदय  पीठासोन

 श्रएमों  के  को  खिक  उत्तर

 आस्प्र  प्रदेश  में  निर्यातोम्मुख्ली  एकक

 ]
 +533.  शी  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  गया  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1990-91  के  दोरान  थान्भ्र  प्रदेश  में  कुछ  और  शत  प्रतिशत

 मिर्यातोस्मुश्यी  एकक  स्थापित  करने  का  बिंचार  है  ;  ओर

 यंदि  तो  तंत्सेबंधो  पौरा  कया  है  और  ये  एककः  किस-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए
 जाएंगे  ?

 बाणिस्प  संत्रो  दिनेश  :  ओर  सरकार  300  प्रतिशत  मिर्यात  अभिमुथथ
 एककों  की  स्कीम  के  तठुत  एकक  स्थापित  नहीं  करती  परियोजनाओं  स्थापना  सरकार  की

 अनुमति  से  आवेदकों  द्वारा  अपनी  पसन्द  के  उपयुक्त  स्थानों  पर  की  जाती  है  ।

 को  योपाल  कृष्ण  थोटा  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदवथ  से  यह  जागना  चाहता  हूं
 कि  जिन  क्षत्रों  से  रुपयों  में  भुगतान  नहीं  होता  वहां  निर्यात  किए  गए  माल  का  रुल  मूल्य  कितना  है
 तथा  उन  क्षत्रों  को  कितना  निर्योत  किया  जा  रहा  जहां  रुपयों  में  भुपतान  होता  है  ।

 क्रो  दिनेश  इत  इकाहनों  के  कल  निर्यात  का  मूल्य  902  करोड़  रुप८  मेरे  पास  रुपयों
 के  भुगतान  वाले  क्षत्र  ओर  रुपयों  में  भुगतान  न  करने  वाले  क्षत्र  को  किए  गए  निर्यात  के  पृथक्ष-पुंचंक
 आांकड़े  नहीं  हैं  ।

 भी  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  आन्प्र  प्रदेश  में  विशाखापत्त तम  में  मुक्त  व्यापार  क्षत्र  की  स्थापना
 के  प्रस्ताव  का  क्‍या  हुआ  ?

 शी  दिलेदा  लिह  :  मेरे  विधार  से  माननोध्र  सदस्य  निर्धात्ष  विनियमन  क्षंत्र  का  जिक्र  कर  रहे
 इसे  स्थापित  करने  का  लिजय  लिया  गया  है  और  हम  आर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  पहले  ही  से

 इसके  गठन  के  संबंध  में  पत्रल्‍०प्रथ्हार  कर  रहे

 भरी  सी०  मत्यथं  रेड्डी  :  मंत्रों  मशेद्रप  से  जो  प्रएत  पूछा  गया  वह  शत-प्रतिशत  निर्वातीस्थृश्षी
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 उद्योगों  की  स्थापना  के  बारे  में  हो  सकता  है  कि  नोटिस  देते  समय  माननोय  सदस्य  ने  इस  आशय
 को  समझाने  के  लिए  सही  शब्दों  का  चयन  न  किया  हो  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी
 उद्योग  की  स्थापना  सरकार  नहीं  करती  ।  उस  संबंध  में  कोई  गलतफहमी  नहों  हो  सकती  ।  उस  बारे  में
 कोई  जानकारी  देने  की  जरूरत  नहीं  प्रश्न  यह  है  कि  निर्यातोम्मुखी  उद्योग  पोजना  के  तहत  आन्‍्ध्र
 प्रदेश  में  कितने  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?  यह  प्रश्न  वास्तव  में  उद्योग  से
 संबंधित  वाणिज्य  मंत्रालय  से  नहीं  |  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रालय  स्वयं  हो
 प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  को  लाहसेंस  देने  का  काम  कर  रहा  किन्तु  यदि  आपके  पास
 जानकारी  हो  तो  कृपया  हमें  बताहए  कि  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुली  उश्चोम  योजना  के  तहत  आनन्‍्ध्र
 प्रदेश  में  अब  तक  कितने  एककों  की  स्थापना  की  गई  है  और  कितते  एककों  की  स्थापना  की  डा  रही
 है  ।

 झी  दिनेश  सिह  :  आन्प्र  प्रदेश  में  13  उद्योगों  को  स्थापना  वेध  की  स्वीकृति  दी  गई  जिन
 उद्योगों  को  मंज्री  दी  गई  है  उनकी  कुल  संख्या  काफी  अधिक  है  ।  किन्तु  उसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि
 उन  सबको  स्थापित  किया  जाएगा  ।  इसकी  अनुमति  मांगी  गई  226  उद्योग  स्थापित  किए  गए

 आन्प्र  प्रदेश  में  मैंने  जिन  13  उद्योगों  को  लगाने  का  जिक्र  किया  इनके  लगाए  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 आय  कर  का  भुगतान

 *536.  भी  बढ़ि  बसा  जेन  .  कया  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोई  ऐसी  सर्वेक्षण  प्रभालो  विद्यमान  है  जिसके  अन्तगंत  ऐसे  लोगों  का  पता  लगाया
 जा  सके  जिन्हें  कानून  के  अधीन  आयकर  देना  चाहिए  बौर  जो  देते  नहीं  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  क्‍या  ऐसी  कोई  प्रणालो  आरम्भ  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  ओर  आयकर
 अधिनियम  की  धारा  133-0  के  उपबंधों  के  तहत  आयकर  अधिकारियों  को  एक  निर्धारित  प्रपत्र  में
 कतिपय  सूचना  एकत्र  करने  की  शक्ति  प्रदान  टी  गई  इस  सूचना  को  सर्वे  दल  द्वारा  एक
 साथिक  परिसर  से  दूसरे  व्यावसायिक  परिसर  में  जाकर  एकत्र  किया  जाता  है  और  इसकी  सहायता  से
 सायकर  विभाग  उन  लोगों  का  पता  लगा  सकता  है  जिनकी  आप  करबन्योग्थ  है  परन्तु  बे  कर  की
 अदायगी  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 हु

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 ]

 श्री  बद्धि  चयाा  जन  :  अध्यक्ष  महो  जिन  लोगों  को  इनकम  टैक्स  पे  करना  वे  भी
 इनकम  टेक्स  पे  नहीं  करते  हस  सम्बन्ध  में  सारत  सरकार  की  ओर  से  जो  रेड्स  वर्ग  रह  की  कार्यवाही
 की  गई  वह  जितनी  सफलीभूत  होती  उतनी  सफलीमूत  नहीं  हो  रही  है  भौर  अभी  तक
 इम्कम  टैक्स  हृवेजन  का  कार्यक्रम  चल  रहा  है  और  सैंट्रल  गवनमेंट  के  इम्कम  टेक्स  के  एरियलं  भी  बहुत
 ज्यादा  बढ़  रहे  हैं  ।  ₹डं-बढ़े  जो  कैपिटलिस्ट  उनमें  एरियर्स  बढ़  रहे  सिनेसा  के  जो  एक्टर  और
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 एक्ट्रेसेस  उनमें  भी  बढ़  रहे  हैं  ओर  उनके  बारे  में  आप  ठोस  कदम  नहों  उठा  रहे  इस  संबंध  में

 सरकार  का  कया  कहना  है  ?

 भरी  बो०  के०  गहबी  :  अध्यक्ष  यह  बात  बिहछुल  दुढ्स्‍्त  है  कि  जो  लोग  इनकम  टैक्स
 देने  के  पात्र  वे  इनकम  टेक्प  नहों  वेते  इसीलिए  सरकार  ने  लोगों  को  टेक्स  नेट  में  लाने  के  लिए
 सबब  किया  इनकम  टैक्स  पड़ने  पर  जो  लोग  इवेड  करते  उनके  लिए  हम  सचचेत्र  ओर  सीजस

 करते  यह  कहना  दुद्स्त  नहीं  है  कि  सरकार  इस  संबंध  में  ठोस  कार्यवाही  नहीं  कर  रहो  भांकड़ों
 से  पता  1988-89  में  28  1989  तक  जो  हमने  सच  को  उसमें  )41-24

 करोड़  रुपए  बैल्यू  के  एसेट्स  सोज  किए  थे  और  लोगों  ने  अपने  आप  216.80  करोड़  रुपए  सरम्डर

 किए  थे  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  हर  सच  में  अमुमन  दो  लाख  नो  हजार  रुपए  पकड़े  गए  ।  यहू  काम

 जारी  है  ओर  हम  सर्वे  भी  करते  हैं  और  सर्वे  करके  बहुत  से  लोगों  को  टैवस  नेट  में  लाने  की  कोशिश
 कर  रहे  इसके  साथ-साथ  जो  बड़े-बड़े  टैक्स  इबेड  करते  वहां  सर्चेज  वगेरह  करके  उनको  टेक्स
 नेट  में  लाते  फिर  भी  मैं  मानता  हूं  कि  एफट'स  भर  अभी  बढ़ाने  चाहिए  और  सरकार  उप्तके  ऊपर

 कान्सटेट  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 भ्री  वृद्धि  चना  जैन  :  अध्यक्ष  जो  सरकारी  कर्मचारी  उनकी  तनक्वाहें  निश्चित

 होती  इसलिए  उनको  टेक्‍्स  देना  उड़ता  सरकारी  एम्पलाइज  की  यह  शिकायत  है  कि  वे  बराबर
 इनकम  टैक्स  देते  महंगाई  बढ़ने  के  साथ-साथ  उतकी  तनख्वाहें  भी  बढ़  गई  परन्तु  अभी  तक
 इनकम  टंबस  को  18  हजार  रुपए  ही  आप  इस  सीमा  को  बढ़ा  रहे  इस  वजह  से  उसके
 साथ  अन्याय  हो  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  आप  क्या  कदम  उठा  रहे  क्या  25  हजार  रुपए  तक  की
 सीमा  को  आप  भान्यता  दे  रहे  जो  एक  डिमांड  है  ?

 थी  बो०  के०  गढ़यो  :  भ्रध्यक्ष  इस  डिपमान्ड  का  उत्तर  तो  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  अपने
 भाषण  में  दे  दिया  सरकार  यह  नहीं  सोचती  है  कि  18  हजार  की  सीमा  को  बढ़ाया  18
 हजार  के  साथ  जो  डिडकशन  एलाउ  करते  सभ्ती  को  मिलाकर  सब्जोक्ट-ट,-कन्फर्मेशन  यदि  किसी

 *  की  32-33  हजार  रुपए  की  आय  उसको  इनकम  टेंक्स  नहीं  देना  पड़ता  है  ।

 वाद  ]

 यदि  आप  वास्तविक  परिस्थिति  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  विशुद्धतः  से  द्वास्तिक  रूप  से  यणना
 करें  तो  यदि  किसी  व्यक्ति  की  आय  70,000  ९०  तक  की  है  तो  उसे  कोई  कर  नहीं  देना  इस  देश
 में  निबल  प्रभावी  कर  केवल  28  प्रतिशत  ही  है  ।

 ]

 भी  गिरधारोी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  बार्डर  एरियाज  जितने  भो  रौसे
 गुजरात  ओर  समुद्र  के  कितारे  जितने  श्षंत्र  इन  सब  जगहों  पर  स्मगगलिंग  के

 जरिए  सोता-चांदी  या  दूसरी  चीजें  आती  इन  लोगों  के  पास  स्यादा  ब्लेकमनी  है  ओर  ऐसे
 लोगों  के  खिलाफ  अभी  तक  आपने  रेड  नहीं  की  है  ।  बड़  ड़  प्‌  जीपतियों  पर  रेड  की  लेकिन  ओ

 »  लोग  आाडेर  पर  रहते  हैं  उन्होंनें  सोना  दबा  रथा  दूसरा  रुपया  दबा  रखा  ब्हैकमनी  दवा  रखो
 आप  क्‍या  इस  प्रकार  के  लोगों  पर  रेड  कर  रहे  आपकी  इनकम  ट॑  कस  व्यक्षस्था  में  कमो  तजर  था
 रही  है  और  आप  25  हजार  रुपए  इनकम  टैक्सकी  सीमा  सहीं  कर  सकते  मैं  चाहता  हू  कि
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 सरकार  इस  प१्रकार  के  लोगों  को  पकड़  ,  ताकि  25  हुजार  तक  की  लोगों  को  छूट  मिल  सके  और  आपकी
 आमदनी  बढ़  ।

 ध्से  बी०  के०  गहथो  :  अध्यक्ष  शेसे  यह  प्रश्न  स्मगलिंग  से  रिशैटिड  नहीं  मगर

 व्यास  जो  जेसे  सोलियर  व्यक्ति  जब  प्रश्न  पुछते  तो  मैं  विरुततर  नहीं  रह  सकता  हु  ।  मैं  यह  जरूर

 कहुंगा  कि  स्मभलिग  होता  तो  उनको  कस्टम  बाले  था  ओर  तरीके  से  उनको  सोज  करते  हैं  ।  अखबारों
 में  आप  पढ़ते  हैं  कि  इतना  सोना  पकड़ा  इतनी  साकोटिक  पकड़ी  बई  ओर  इतने  लोगों  को

 कोफैपोसा  में  ले  गए  ।  अलग-अलग  कायंवाही  करते  जहां-जहां  हमें  कोई  इन्फार्मेशन  मिली  है  कि

 ऐसे  भ्रार्दामयों  ने  टैक्स  इृबेजन  किया  है  भौर  काला  धन  तो  इनकम  के  तहत  और  दुसरे
 कानूनों  क  तहत  जरूर  कायंवाही  करते  हैं  ।  हालांकि  आप  जामते  लोग  यह  कहते  हैं  कि  सबसे

 ज्यादा  सोना  तो  राजस्थान  वालों  के  पास

 एक  साननोय  सदस्य  :  वहां  तो  रेत  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  दोनों  चीजें  रेत  भी  है  और  माल  भो  है  ।

 श्वी  बो०  तुलसोराम  :  माननीय  भ्रक््यक्ष  महोदय  ,  सूर्य  नाम  पर  जो  अधिक्षपरी  बे
 छोडे  छोगों  के  पास  जाकर  उनको  तंग  करके  उनसे  पैसे  लेते  हैं  और  बड़-ब्ढ  लोग  उनके  पाल
 तो  ये  जशते  ही  नहीं  हैं  क्योंकि  वे  उनके  पहुले  से  रहत़े;हैं  भोर  पंसा  लेरे  रहते

 पच्चोस-पच्चीस  ओर  पच[स-पच्रास  लाख  रुपया  कमग्रा  रहे  अफसर  लोग  उनका  स्व  कर  रहे  हैं
 या  नहीं  ?  भगर  नहीं  कर  रहे  तो  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  है  ?

 धो  बी०  के०  गढ़बो  :  अध्यक्ष  सर्वे  के  दो  तरीके  सेक्शन  के  जो  एसेसी
 इनके  कागजात  बगरह  देखते  हैं  और  उनकी  प्रोपर्टी  ग्रगेशह  देखते  हैं  मोर  उसमें  यह  वेखते  हैं  कि

 उन्होंने  कुछ  छिपाया  है  या  दूसरा  जो  सर्व  होता  बह  सेबशन  व.33-बी,में  होता  उसमें
 जो  टैक्स  नेट  में  अभी  तक  नहीं  आए  उनके  बिजनेस  सेन्टर  को  देखने  के  बाद

 उनसे  पूछताछ  करते  हैं  कि  वे  क्‍या  बेच  कंसे  बेबत  य्द्छी  बिक्री  क्व्रा  है  ओर  उनका  मुनाफा
 बया  यह  दूसरी  तरह  का  सर्वे  जो  लोग  हमारे  पास  एसेसी  उनका  जो  सबब  उसमें

 उनके  हिसाव-किताब  की  स्क्रूटिनी  करते  जो  एसेसी  नहीं  हैँ  और  जो  नये  लेने  उनके  लिए  सकें
 खाल  तोर  से  करते  मैं.यह  भी  बताना  याहँुठा  हूं  हि  जब  में-जाते  तो  बेखने  में  ध्यापारी

 छोदे  लगते  हैं  ममर  जद्ब  सब  होता  ओर  बाद  में  कुछ  पक्की  होती  तो  माल  भी  कभी-कभी  निकल
 झांता  है  ।  कभी-कभी  ऐसी  शिकायतें  भो  भाती

 भी  वोी०  मैं  अफसरों  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ओर  वह  आप  बता  नहीं  रहे  हैं  ।

 लो  थो०  के०  गहवो  :  कभी-कभी  अधिकारी  कुछ  ज्यादा  उत्साह  जिश्वात  हैं  ओर  जहां  से  हमारे
 पास  शिकायत  आती  तो  हम  उसकी  खोज  करने  हैं  जोर  करक्टिव  मेजसं  भी  लेते

 थी  थो  ०  तुलसोराभ  :  कितने  लोगों  पर  एक्शन  लिया  |

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  पुजन  पटेल  हा  अनृपस्थित

 श्री  एम्मर७  २  घुम  |  रेडड़ी  अवस्थित
 भरी  भट्ट  श्वर  धांती  --

 .
 बनुपस्थित
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 _ र-र--ऊ पश्चिम बंगाल के gece पोडड़कों  के किए Salta

 आज  तांती  जी  भी  नहीं  हैं  ।

 श्री  देवी  प्रश्त  539  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  तुरूस्न  पोडड़कों  के  किए  केलीव  सहायता

 *+519.  भरी  देवी  धोधाल  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केल्रोय  सरकार  ने  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  में  आए  तूफान  से  पीड़ित  लोगों  को

 सद्दायता  के  लिए  घतराशि  दे  दी

 मदि  तो  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गईं  है  तथा  कितनी  दे  दी  गई  है  ;  और

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उसमें  से  कितनी  राशि  के  व्यय  होने  को  सूथना  दी  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  व्यय  विभगग  में  राज्य  मंजी  के०  हां  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  कसेड़  रुपये  के  ब्यय  की  अधिकतम  सीमा
 स्वीकृत  की  गई  राज्य  सरकार  ने  1989  तक  प्रत्याशित  आय  सहित  कुल  13.48  करोड़
 रुपए  के  ब्यय  की  सूचना  दी  प्रकृतिक  आएदाभों  के  राहुत  संबंधी  वित्त  प्रबंधों  के  लिए  अनुमोदित
 पैटनें  के  आधार  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  तूफान  राहत  के  लिए  अब  तक  762.5]
 लाख  रुपए  दिए  राज्य  सरकार  को  ओर  राशि  व्यय-विवरण  होने  के  बाद  ही  देय  होगी  ।

 देवो  धोच्याल  :  आपक्ते  पता  कि  तूफान  से  पीड़ित  अधिकतर  लोग  साउथ  24
 परमह्ा  और  ब््दितापुर  के  हैं  ।  इन  दो  जिलों  के  खोग  सर्वाधिक  प्रभावित  हुए  जहां  तक  हमें  रिपोर्ट
 मिली  है--साउथ  24  परगना  का  क्ष  तर  बहुत  अड़ा  है--अधिकतर  क्षत्रों  में  राहत  काये  या  तो  अभी

 शुरू  हो  नहीं  हुआ  है  अथवा  यदि  शुरू  हुआ  भी  है  तो  इसकी  गति  इतनो  घोमो  है  कि  हम  केख्  सरकार
 द्वारा  स्वीकृत  घनराशि  में  से  कोई  राहत  मिलने  को  जआाशा  हो  नहों  कर  क्‍या  सरकार  इसे
 सुनिश्यत  करने  के  लिए  और  अधिक  निमरानी  रखगी  कि  जो  धन  अभी  तक  स्वीकृत  हुआ  उसे  वास्तव
 में  अब  तक  खर्च  किया  गया  है  और  यदि  नहीं  तो  बे  पर  धन  धर्व  करें  और  लोगों  को  यथयाशीक्र
 पैसा  दें  ।  उन  लोगों  को  राहत  देने  में  पहले  ही  काफ़ी  देर  हो  चुको  है  ।

 श्री  बो०  के०  मानमोप  सब्स्प  को  झा  किता  को  समझता  हूं  कि  लाक्मावियों
 के  लिए  स्त्रीड़ृत  राशि  उन्हें  अहफ्य  मनी  चाहिए  ।  केस्द्र  कऊरकार  इसको  कार्यात्वथन  एजेंसी  नहीं
 लेकिन  हम  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  बए  व्यय-विव रण  पर-हो।निभर  करते  हैं  भऔौर  उसी  आधार  पर

 हम  रा््द्र  संबंधी  उच्च  स्ट॒रीय  समिशि-हा  ।  अकुमोदित  वश्चिकतग्व  श्वीमा  के  अनुरूप  घमराशि  देते  हैं
 ओर  इस  संबंध  जंसाकि  पहले  हो  कह  चुका  अब  ठक.सम्य  सरकार  को  सूचना  के  अनुसार
 1२.०8.  रुफ़्ये  के  व्योश  प्राप्त  हुआ  है-जिपमें  उसका  मार्च  1989  तक  का  कुछ
 मानित,स्पप्त  भी  घामिल  है  ओर  उम्र  आप्लार  पर  स्रेमान्त  छदराशि  और  अस्प  बातों  को  महंतजर
 रखते  हुए  राज्ण  सरकार  को  पहले  हो  762.51  लाडज़ा  रुपए  दिये  जा  चुके  हैं  ओर  अपने  शल्य  उत्तर  में
 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हुं  कि  ओर  का  किम रण  लिक्षते  शेष  राशि.भी  उन्हें  वे  की  जाएगी  ।  क्सु
 मैं  चाहता  हु  कि  राज्य  सरकार  को  भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  प्रथास  करने  चाहिए  कि  लाभाधियों  को
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 वास्तव  में  लाभ  माननोय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  दू  कि  प्रभावित  लोगों  को
 प्रत्यक्ष  राहत  देने  के  लिए  2.73  करोड़  उनके  पुनर्वास  के  लिए  8.91  करोड़  रुपये  तथा  सार्बजनिक

 सड़कों  आदि  की  मरम्मत  के  लिए  2.90  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 भी  इनाजोत  मेरे  निर्वाचन  क्ष  त्र  में  एक  हिंगालगंज  में  तफान  के  कारण
 विशेषरूप  से  बहुत  विनाश  हुआ  था  ओर  कुछ  समय  बाद  हमेशा  की  तरह  यहां  से  एक  निरीक्षण  दल
 भेजा  गया  कलकत्ता  में  राजभवन  में  पहले  हमारा  एफ  सम्मेलन  हुआ  था  जहां  राज्य  मंत्रियों  के
 साथ  केन्द्रीय  और  विभिन्‍न  अधिकारी  तथा  स्थानीय  जनता  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  मैं  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  राज्य  सरकार  के  अनुसार  आवश्यक  राहत  कार्यों  के  लिए  जरूरी

 अनुमानित  व्यय  कितना  उन्होंने  कितनी  घमराशि  मांगी  थी  ।  केन्द्र  सरकार  13.54  करोड़  रुपये
 की  जिस  राशि  को  स्वोकृति  दे  रहो  है  ओर  जिसे  अधिकतम  सीमा  बताया  जा  रहा  उसका  अर्थ  है  वे

 इससे  अधिक  धनराशि  देने  को  तंयार  नहीं  13.54  करोड़  रुपये  की  इस  राशि  की  मणना  कैसे  की

 गई  इस  किन  शीर्षों  पर  खर्च  किया  जाना  अभो  बताये  गये  शीर्षों  तथा  उन  पर  खर्च  की  जाने
 वाली  राशि  भी  कूस  मिलाकर  इस  राशि  जितनी  नहों

 श्रो  बी०  के०  गढवो  :  इतनी  राशि  वितरित  को  जा  चुको

 श्री  इन्त्रजोत  गुप्त  :  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  राज्य  सरकार  की  मांग  कितनी

 उन्होंने  कितने  धन  की  मांग  को  इस  तुफान  में  70000  से  80000  से  भी  अधिक  पशु
 मर  गए  लाखों  घर  नष्ट  हो  गए  मैं  बहां  गया  था  और  मैंने  अपनी  भांखों  से  देखा  था  कि  वहां

 बहुत  से  लोगों  की  मृत्यु  हुई  सभी  फसलें  नष्ट  हो  गई  खेत  अब  खेती  करने  योग्य  नहीं  रह  गए

 सचमुच  वहां  इतनो  अधिक  क्षति  हुई  है  कि  उसके  लिए  इस  राशि  से  कहों  अधिक  धनराशि  की  जरूरत
 मैं  जानना  चाहता  हु  कि  राज्य  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  मांगी  थी  और  उसके  बदले  सरकार

 ने  कितनी  राभि  स्वीकृत  की  हे  तथा  उन्होंने  इसको  गणना  कंसे  की  है  ।

 भरी  बो०  के०  गढ़बो  :  इस  सभा  के  बहुत  वरि८ठ  सदस्य  होने  के  नाते  माननीय  सदस्य  को  यह
 जानकारी  है  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राक््य  सरकार  को  इतनी  राशि  दी  जातो  है  कि  राज्य  सरकार

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  जनता  की  मदद  करने  में  सक्षम  हो  सके  ।  राहृत  देना  राक््य  सरकार  का
 कर्तव्य  भी  लेकिन  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अन्तगंत  कुछ  मानदंड  निर्धारित  किये  गये
 राज्य  सरकार  ने  शुरू  में  52.92  करोड़  रुपये  क ेलिए  कहा  था  और  बाद  में  1,10,00,000  का  एक
 ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  ओर  जो  टीम  गई  थी  उम्होंगे  स्थान  देखने  के  बाद  राहत  के  लिए  15.23

 करोड़  रुपये  की  सिफारिश  की  लेकिन  कुछ  सिफारिशें  मानदंडों  से  परे  थी  और  इसलिए  राहुत  के

 लिए  उच्चस्तरीय  समिति  ने  यह  निष्कर्ष  दिया  है  कि  13.50  करोड़  रुपए  की  सीमा  निर्धारित  की
 जानी  चाहिए  ओर  जब  कभी  खन्र  आता  है  हम  उसी  के  अनुसार  धन  देते  सीमान्त  घम  का  भी

 इसमें  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  लोगों  को  दिए  जाने  वाले  प्रत्यक्ष  कर  के  बारे  में  जो  पहले  आंकड़े  दिए  हैँ
 जो  वास्तव  में  13.54  करोड़  रुपए  निर्धारित  किये  हैं  और  बह  सीमा  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  भी

 स्वीकार  की  थी  मैं  सहमत  हू्‌ਂ  कि  दो  जिले  अर्थात्‌  उत्तर  ओर  दक्षिण  प्रभावित

 जिले  थे  भौर  बड़ी  संख्या  में  मनुष्यों  ओर  जानबरों  की  जानें  गई  लेकिन  यही  प्रणाली  सभी

 पश्चिम  बंगाल  ओर  अन्य  राज्यों  पर  भी  लागू  को  गई

 क्योंकि  1988  में  21  राज्य  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  थे  ?
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 झो  इनाजोत  गृप्त  :  गया  आप  कोई  ऋण  देने  के  लिए  तैयार  हो  ?

 थी  देबो  घोषाल  :  दक्षिण  24  परगना  और  उत्तर  24  परगनास  जिले  में  सरन्दरबन  का

 बहुत  बड़ा  हिस्सा  बहुत  अधिक  प्रभावित  हुए  और  कम्र  से  कम  12-15  ब्लाक  अभतपूर्व  बवण्डर  से
 प्रभावित  हुए  थे  ये  तफान  29-11-1988  को  आया  था  उसके  केन्‍्द्रोय  क्षि  राज्य  मंत्री  ने
 लगभग  सभी  स्थानों  का  दोरा  किया  और  राज्य  सरकार  के  मंत्रियों  से  बातचीत  की  कछ  दिनों  बाद
 मैंने  जिले  का  दौरा  किया  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  क॒छ  मंत्रियों  से  मिला  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकवित  करना  चाहता  कि  यद्यपि  इस  समय
 30.5  करोड़  रुपए  की  स्वीकृति  दी  गई  भारत  सरकार  द्वारा  भाबंटित  कूल  धन  का  5  ५  तक
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  वितरित  नहीं  किया  ।  इस  संबंध  मै ंजानना  चाहता  हू  कि  क्या
 वह  शीघ्र  ही  एक  केन्द्रीय  दल  सभी  ब्लाकों  में  यह  देखने  के  लिए  भेजेंगे  कि  क्या  स्वीकृत  धन  का  राज्य
 प्रशासन  द्वारा  उचित  समय  पर  सही  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिये  बातचीत  न  करें  ।

 थ्री  देवी  घोषाल  :  भारत  सरकार  ने  दिसम्वर  1988  में  धन  की  मंजूरी  दी  थी  और  आज
 श्रप्रंल  1989  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  घन  का  उचित  इस्तेमाल  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछियें  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूਂ  ?

 भी  देबो  घोषाल  :  आवंटित  घन  को  समय  पर  और  उद्देश्यपृर्ण  ढंग  से  वितरित  नहीं  किया
 भया  है  )

 अध्यक्ष  सहोबय  :  आपको  सदन  का  सारा  समय  नहीं  लेना  आप  प्रश्न  पूछिये  ।  इस

 तरह  नहीं  ।

 थ्री  देबो  धोषाल  :  मुझे  कुछ  स्त्रोतों  से  पता  चला  है  कि  राशि  चुनावों  के  समय  वितरित  को

 जाएगी
 **  .

 श्रो  इन्द्रजोत  गृप्त  :  कण  वह  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  के  राहत  काय॑  में
 हस्तक्षेप  करे  ?

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  वह  वक्‍तथ्य  दे  रहे  हैं  भौर  भ्रारोप  लगा  रहे  हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दो  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  इसे  निकाल
 दिया  है  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  श्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  या  मैं  आपको  आहर  जाने  के  लिए
 कहू  ।

 काल  की  गिरो  के  निर्यात  सम्बन्धी  नोति

 *540.  भरो  तम्पन  जामस  :  क्‍या  वालिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 है  a  -  ee  स्‍मीनलन-+>++>  ५  »-

 *कार्यं्राही  दत्तान्‍्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 बया  गत  तीन  बर्षी के  दीरान  काजू  की  शिरी  के  निर्यात  में  लगातार  गिरावट  आयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 बया  सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कोई  नौति  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बश्ती  ब्योरा  क्या  ओर

 (३)  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  नीति  के  कारण  कितला  अधिक  निर्यात  किया  जा  सका  है
 ओर  आने  वाले  बर्षों  में  कितमा  अधिक  निर्यात  किए  जाने  को  संभावना  है  ?

 वालनिज्य  मंत्रों  दिनेश  :  (१)  से  ($)  एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 है  ।

 विवरण

 काजू  गिरी  से  भारत  की  निर्यात  आय  वर्ष  1985-86  के  225.11  करोड़  रु०  से  बढ़कर  वर्ष
 1986-87  में  334.11  करौड़  र०  हो  गईं  किन्तु  वर्ष  1987-88  में  यह  मामूली  घटकर  332.71

 करोड़  र०  दर्शायी  गई  वर्ष  1988-89  के  प्रथम  11  महीनों  में  254.80  करोड  र०

 घूल्य  के  निर्यात  हुए  |  वर्ष  1988-89  के  दोरॉंल  जाई  भनिशावट  के  मुख्य  कारण  ये  हैं  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  इकाई  मुल्य  वसूली  में  8  प्रतिशत  की  गिरावट  ब्राओील  द्वारा  अपेक्षाकृत
 कम  कोमत  के  काजू  का  अधिक  केरल  में  काजू  की  झूरीद  सम्बन्धों  नीति  में  परिवतंन  के

 परिणामस्वरूप  व्यापार  में  हुआ  व्यवधान  ओर  पिस्ता  से  प्रतिस्पर्धा

 सरकार  स्थिति  को  सतत  समीक्षा  कर  रही  है  ओर  जहां  कहों  सम्भव  हो  वहां  उपाय  कर  रही
 है  ।  इन  उपायों  में  शामिल  हैं  :  पुस्तिकाओं  और  अन्य  प्रचार  सामग्री  ढ्ारा  विदेशों  में  विदेशों  में

 अन्त र  ष्ट्रीय  खाद्य  मेलों  में  भाग  लेना  और  परम्परागत  तंथा  सेंभोध्य  बाजारों  के  दौरे  पर  व्यापार
 प्रतिनिधिमण्डल  प्रायोजित  करना  ।  नियति  हेतु  प्रोससिंग  के  लिए  काजू  की  उपसब्धता  प्रें  वृद्धि  करने
 के  उद्द श्य  से भारत  सरकार  के  कृषि  मन्त्रालय  ने  काजू  उत्पादक  राज्यों  भें  योजनाएं  आरम्भ  कर  दी

 हैं  ।  काजू  के  प्रोसेश्तिणत  और  निर्यात  सम्दन्धी  विभिम्त  पहलुओं  पर  ध्यान  देने  के  लिए  एक

 काम  मोर्ड  के  गठन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  चूंकि  काजू  से  देश  को  होने  «ली  निर्यात  आय
 उपरोक्त  बातों  पर  निर्भर  करेगी  और  उनमें  से  कछ  बातें  परिवर्तंनशील  और  भारत  सरकार  के  वश  के
 बाहर  भावी  मिर्यात  के  कास्तंविक  अनुलान  लागांगो  सम्भव  नहीं  है  ।

 क्री  तम्पन  धामस  :  बितरण  से  दो  बाते  सामने  आई  प्रथम  भारत  में  काज  को
 कीमत  घोड़ो  अछिक  है  जेसाकि  अपने  कहाਂ  था  श्रोघील  में  काजू  सस्ता  मिलता  है  भोर  वहां  मूल्यवर्द्धि
 बसूलो  8  प्रतिणत  कम  है  ।  नियत्ति  में  कमी  का  एक  कारण  यह  है  !  अम्य  मुद्दा  यह  है  पिछले  वर्षों  में
 निर्यात  में  काफी  गिरावट  आई  1988-89  के  प्रथम  11  बर्षों  में  पिछले  बर्षों  की  तुलना  में  लगभग
 80  करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  बय  1986-37  में  कुछ  वृद्धि  हुई  लेकिन  1987-88  में  और
 1988-89  के  प्रथम  11  बर्षों  मे ंलगभय  80  करोड़  रुपए  का  कम  सिर्यात  हुआ  ।  अयर  आप  मानते  हो

 कि  प्रतिमाह  20  करोड  रुपए  की  आमंदगी  होतीं  हैं  तो  बर्ष  1983-80  में  60  करोड़  हपए  की  कम
 जामदनभी
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 केरल  काजू  धन  कमाने  का  मुख्य  साधन  है  ओर  बहुत  से  गरीब  लोग  अपनी  आजीविका
 चलाने  के  लिए  काजू  उद्योग  में  काजू  प्रसंस्करण  का  फायय  करते  है  ।  लाखों  लोग  इस  उद्योग  पर  निभेर

 अब  यह  एक  बेड़ी  समस्या  बन  गयी  है  ।  एक  ओर  तो  केरल  में  उत्पादिंत  वस्तुओं  को  दूसरे  राष्ष्यों  में
 भेजकर  केरल  की  अर्थव्यवस्था  को  समाप्त  करने  का  एकजुट  प्रपास  किया  गया  है  ओर  दूसरी  ओर  काज
 का  निर्यात  कम  हो  रहा  है|  उससे  काजू  का  प्रसंधकरण  सक  गया  है  ओर  श्रमिकों  के  पास  काये  नहीं  है  ।

 उन्हें  वहां  काम  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इसके  अलावा  हाल  ही  में  विधानसभा  में  10  विपक्षी  विधायकों  ने

 भूले  रहकर  सत्याप्रहु  के  लिए  कहां  है  और  उम्हें  अस्पताल  ले  जाया  गया  वे  काजू  कौ  कौमत  अधिक
 करने  की  मांग  कर  रहे  ये  सब्र  हमारी  अर्थध्यवस्था  को  कमजोर  करने  के  एकज॒ट  प्रयास  मैं
 केवल  प्रश्न  पूछ  रहा  हू  ।  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  नीति  मैं  सीधा  उत्तर  बाहता  हु  ।
 में  सीधा  प्रश्त  पूछ  रहा  हूਂ  ।  एक  इसे  बाहुर  भेजा  जा  रहा  है  कर्माटक  सरकार  बिक्री  कर  पर  5
 करोड़  रुपए  मूल्य  यसूली  कर  रही  इसे  अन्य  राध्ष्यों  में  भेजा  जा  रहा  इमरी  तरफ  ज़िपक्षी  इल
 अधिक  खरीद  मूल्य  की  मांग  कर  रहे  मैं  मामसीब  मंत्रों  से जानना  चाहता  हू  कि  भारत  सरकार  की

 एकाघिकार  खरीद  के  बारे  में  क्या  नौति  है  क्योंकि  आपने  उत्तर  में  एकाधिकार  खरीद  के  कारें  में  कुछ
 कहा  था|  आपका  दष्टिकोभ  क्‍या  आपका  खरोंद  मुल्य  क्‍या  है  ?  अगर  इसमें  बद्धि  हुई  है  तो  इसका
 मिर्मास  पर  क्या  प्रभाव

 क्षी  विसेश  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  काजू  के  निर्यात  मैं  काफो  कभी  हुई
 है  ।  लेकिन  उन्होंने  जो  कारण  विए  हैं  उनमें  एक  कारण  बहुत  बैश्ष  है  ।  केरल  राज्य  सरकार  को  खरीद

 नीति  के  कारण  यह  विषटन  हुआ  है  4  वे  संसाधकों  ओर  से  सलाह  किये  बिना

 या  हम  से  सलाह  किए  बिना  श्वरोद  सल्प  निर्धारित  करते  हैं  जिसके  फलस्वरूप  प्रसंस्करण  की

 समस्या  हुई  भी  ।  प्रोसेसर  इसे  लेने  से  इन्कार  कर  देते  हैं  क्योंकि  वे  कहते  हैं  कि  खरीद  में

 कछ  कमियां  थो  और  काज्‌  फसल  नष्ठ  हो  गई  थो  ।  तब  केरल  सरकार  ने  असंस्क्रण

 के  लिए  36  प्रसंस्करण  इकाइसों  का  अधिग्रहण  किया  ओर  बह  प्रसंस्करण  तथा  निर्यात  के

 ककछ  काज  आयात  भरने  के  लिए  भत्याधिक  उत्सूक  थी  |  भारत  सरकार  ने  उन्हें  सहायता

 दी  ।  राज्य  व्यापार  निगम  को  उनके  लिए  बायात  तथा  निर्यात  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  कहा  हमते  काजू  के  आयात  तथा  स्थानीशर  करीद  के  लिए  केरल  प्रकार  के  निगम  के  लिए

 धनराशि  वे  दी  थी  लेकिन  गड़बड़ी  के  कारण  मशकसान  हुआ  अब  केरल  सरकार  की  नीति  पर

 टिप्पणी  करना  मेरा  कार्य  नहीं  यह  तो  उन्हीं  को  देखना  है  कि  उत्पाइक  के  सर्वोच्च  हित  में  क्या

 है  |  लेकिन  यदि  वे  उत्पादकों  तथा  प्रसंस्करणकर्ताओं  की  सलाह  ले  तो  इससे  उन्हें  मदद

 मिलेगी  और  ऐसी  नीति  तैयार  द्वरो  जिसमें  उनकी  नीति  के  उद्देश्यों  तथा  उत्पादकों

 के  हितों  को  भी  ध्यान  के  रखा  जा  जैसाकि  होता  उत्पादक  को  संबंसे  अधिक

 भाटा  होता  इसलिए  वे  कह  रहे  हैं  कि यह  नोति  उत्पादकों  के  हित  में  शुरू  की  गई  है  जबकि

 उत्पादकों  को  नुकसान  हों  रहा  है  भौर  इसी  वजह  से  कुछ  आन्दोलन  हुए  उत्पादक  केरल  सरकार

 द्वारा  उन्हें  दिए  जाते  थाले  मूल्य  से  अंधिक  की  मांग  कर  रहे  यदि  केरल  सरकार  हमारे  साथ

 विमर्श  करना  चाहे  तो  हमें  सहायता  देने  में  बैहुंत  खुशी

 श्री  तम्पन  थामस  :  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  दिया  है  क्योंकि  एक  उत्तर  तो  यह  दिया  गया

 है  कि  विदेश  में  भारतीय  काज  का  मूल्य  अधिक  है  और  हमें  80  करोड़  क्पये  का  मुंकसाभ  हुआ  है  क्‍योंकि

 हमारे  दवा  निर्यात  रहे  काजू  का  मूल्य  अधिक  है  और  मैं  नहीं  समझ  राकृता  कि  मन्‍्त्री

 महोदय  आगे  क्‍या  कह  रहे  हैं  ।  यदि  उत्पादों  को  और  अधिक  मुल्य  दिया  जाता  है  तो  इससे  निर्यात  |
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 को  कैसे  मदद  इस  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  मैं  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहता
 इसके  साथ-साथ  मैं  जानना  चाहू गा

 कि  बेंक  अपनी  भूमिका  कैसे  अदा  कर  रहे  मूझे  ऐसे  उदाहरण
 मिले  हैं  जहां  बेंकों  को  निरेश  दिया  गया  है  कि  वे  काजू  के  प्रसंस्क  रणकर्साओं  को  केरल  की  बजाय  दूसरी
 जगह  अपना  उद्योग  प्रारम्भ  करने  की  सलाह  दें  ।  वे  केवल  तभी  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देंगे  ।  इन  बैंकों
 को  हिंदायतें  जारी  की  गई  ।  आप  इस  कारयें  का  समन्वयन  के  से  करेंगे  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  ऐसी  कोई  हिंदायतें  जारी  नहीं  कीं  गई  वास्तव  पिछली  बार  बैंकों  ने
 केरल  सरकार  के  निगम  को  सहायता  दी  थो  भौर  काजू  के  आयात  के  लिए  दिया  था  ।  जहां  तक

 भल्यों  का  संबंध  यह  सिर्फ़  यही  प्रश्न  नहीं  है  कि  उत्पादकों  को  क्‍या  मूल्य  मिलता  इसमें
 प्रसस्क  पंकेटों  में  भरना  ओर  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मे  अच्छा  मूल्य  प्राप्त  करने  के  मुहं  भी  निहित  हैं  ।
 पिछले  वर्ष  हमारे  घाटे  का  एक  कारण  यह  भी  था  कि  हम  बाजार  में  काफी  देरी  से  गए  ।  नीति  के
 कारण  उत्पन्न  हुई  गड़बड़ी  के  फलस्वरूप  हम  विश्व  बाजार  में  काफी  देरी  से  इससे  कठिनाई
 उत्पम्न  हो  गई  ।  जहां  तक  काजू  की  सामास्य  किस्म  के  मूल्य  में  सुधार  लाने  का  संबंध  भारत  सरकार
 ने  एक  काज्‌  निगम  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  जो  उत्पादकों  को  अक्छो  किस्म  की  फसल  लेने  के
 लिए  तथा  सामास्य  रूप  में  भी  लगभग  उसी  प्रकार  से  सहायता  देगा  जैसे  हुम  केरल  में  रबड़  उत्पादकों
 की  सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो»  पो०  जे०  क्रियन  :  माननीय  सदस्य  श्री  तम्पन  थामस  नै  स्वयं  यह  स्वोकार  किया  है  कि
 केशल  से  काज्‌  अन्य  राज्यों  में  ल ेजाया  जाता  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह्‌  है  कि  अस्य  राज्यों  में  काजू
 का  अधिक  मुल्य  दियां  जाता  है  जबकि  केरल  में  मूल्य  बहुत  कम  है  जोकि  राज्य  सरकार  की  खरीदने
 की  गलत  नीति  के  काश्ण  स्वयं  मन्त्री  महोदय  ने  कहो  है  कि  इस  नीति  के  फलस्वरूप
 उपवधान  उत्पन्त  हुप्ता  है

 और  इससे  हमारा  निर्यात  बुरी  तरहप्रभावित  हुआ  भाप  जानते  हैं  कि
 तीन  विधायक  10  दिन  _  तक  भूख  हड़ताल  पर  रहे  ।  उन्हें  कल  गिरफ्तार  करके  हटाया  राज्य
 में  आन्दोलन  चल  रहा  इससे  काजू  का  उत्पादत  बुरी  तरह  प्रभावित  होगा  और  हससे  पुनः
 हमारे  निर्यात  पर  थरुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसके  देश  की  निर्यात  से  होने  वाली  आय  पर  सीधा  असर
 पड़ेगा  इसलिए  मैं  जानता  चाहू गा  कि  क्‍या  सम्त्री  सहोदय  इस  सामसे  पर  राज्य  सरकार  से  बात  करेंगे
 और  इस  गलत  नीति  को  ठीक  करने  के  लिए  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करेंगे  ताकि  किसानों  क्रो  बेहतर
 मुल्य  दिए  जा  सके  ओर  निर्यात  में  सुधार  हो  ।

 भरी  दिनेश  सिह  :  हमने  पहले  ही  केरल  सरकार  के  पास  यह  सम्देश  भेज  दिया  है  कि  हम  जिस
 तरीके  से  उनको  मदद  कर  सकते  हैं  वैसा  करने  में  हमें  खुशी  होगी  और  हमने  उनसे  पूछा  है  कि  वे  किन
 समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  मैंने  इस  संबंध  में  केरल  सरकार  के  मंत्रियों  से कुछ  मंत्रणा  की
 लेकिन  वे  ऐसी  नीति  अपना  रहे  हैं  जो  न  तो  कृषकों  ओर  न  ही  उत्पादकों  को  पूर्णतया  स्वीकायं  है  और
 हम  इसी  कठिनाई  का  अब  सामता  कर  रहे  राज्य  सरकार  समझती  है  कि  सहायता  देने  के  अतिरिक्त
 हम  कुछ  ओर  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन  एक  बार  काजू  बोर्ड  गठित  होने  के  बाद  हृप्त  उन्हें  ओर
 अधिक  ठोस  सहायता  देने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  ।

 जध्यक्ष  महोदय  :  श्री

 भी  बसुदेब  भाचार्य  :  कृपया  केरल  के  बाहर  के  सदस्यों  को  भी  अनुमत्ति  दीजिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसके  बाद  प्रो०  दंडवते  को  अनुमति  बु  गा  ।

 झ्रो  टी०  बश्ीर  :  मम्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  भारत  के  काजू  निर्यात  में  कमी  के
 लिए  एक  कारण  यह  बताया  है  कि  केरल  में  काज  की  खरीद  की  नोति  में  केरल  सरकार  ने  परिवतंत
 किया  है  |  जैसाकि  मेरे  माननीय  मित्रों  न ेसही  कहां  केरल  सरकार  की  हस  क्रय  नोति  के  कारण

 काजू  उत्पादक  दुथिधः  में  काजू  उद्योग  संकट  में  है  ।  यही  मुद्दा  केरल  के  काजू  उत्पादकों  और
 हस  उद्योग  के  श्रमिकों  को  सता  रहा  कुछ  विधायक  पिछले  10  दिनों  से  भूख  हृड़ताल  पर

 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कौनसी  नबी  बात  है  ?

 की  टी०  बशोर  :  केरल  सरकार  इत  पर  अड़ो  हुई  वह  इस  समस्या  का  ध्माधान  नहीं  करना

 चाहती  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  तत्काल  हस्तक्षप  करे  ओर  इस  राज्य  में  काज
 उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  हल  निकालने  का  अथास  करे  ।  इसलिए  मैं  जानना  भाहुगा  कि
 अभी  तक  सरकार  ने  क्‍या  सहायता  दी  है  और  क्या  सफालता  मिली  मानसीय  अस्त्री  ने  कहा  है  कि
 वह  राज्य  सरकार  के  साथ  सलाह  मशविरा  करने  के  लिए  तेयार  इस  पर  सरकार  की  क्या
 क्रिया  है  ओर  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  कया  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आप  इस  प्रश्न  का  पहले  हो  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  मैं  पहले  ही  उतर  दे  चुका  हू  ।  मैं  यह  कहना  चाहू गा  कि  अब  मैंते
 यह  कहा  था  कि  हम  काजू  बो्ड  गठित  कर  रहे  हैं  तो  मैंने  कहा
 फिर  भो  माननोय  सदस्य  ने  मुझे  याद  दिलाया  हमारा  काज  बोर्ड  का  गठन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रो०  सथु  दण्डवते  :  क्‍या  माननीय  मम्त्री  महोदय  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र
 के  पिछड़े  क्षंत्र  कोंकण  जहां  कुछ  हो  उद्योग  भधिकांश  उद्योग  काजू  प्रसंस्करण  उद्योग  वे
 आवश्यक  निर्यात  करते  हैं  और  विदेशी  मुद्रा  भंडार  को  बढ़ाने  में

 भी  सहायक  होते  हैं  ?  क्‍या  यह  स्थ  है
 कि  कोंकण  क्षंत्र  में  काजू  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  निश्चित  मात्रा  में  कक््बा  काजू  उपलब्ध  नहीं  होता  है
 ओर  जिसके  कारण  इन  उद्योगों  को  हानि  उठानो  पढ़ती  है  ओर  वे  लगातार  इसको  भांग  करते  आ  २  दे
 हैं  ।  आप  कुछ  काज  बाहर  से  भंगवाते  हैं  ओर  उसे  अनेक  प्रश्॑ंस्करण  उद्योगों  को  देते  लेकिन  यहां
 तक  कोंकण  का  सवाल  है  वहां  कुछ  तकनीकों  मुदुदे  उठाए  यए  इसक॑  कारण  न  तो  उन्हें  स्वदेशीय

 काजु  को  पर्याप्त  पूति  हो  पाती  है  ओर  न  ही  उन्हें  भायातित  काजू  हो  मिल  प्राता  क्‍या  भाप  इस
 बात  पर  ध्यान  देंगे  ओर  इस  समस्‍या  को  दूर  करने  की  कोशिश

 भी  दिनेश  सिह  :  जहां  तक  स्वदेशी  काजू  का  सवाल  माननीय  सदस्य  अपने  साबियों  के  साथ
 राष्ट्रीय  मोर्चे  मे ंचर्चा  कर  सकते

 प्रो०  मधु  बण्डबते  :  इसके  लिए  आपको  बिन्ता  करने  को  जरूरत  नहीं  है  ।

 भौ  बिनेश्ष  सिंह  :  जहां  तक  आवातित  काजू  का  प्रश्न  मैं  इस  मामले  को  जांच  करूगा  और

 अहाराष्ट्र  के  प्रसंस्करण  उद्योग  को  सहायता  करूना  |

 थी  जो०  एम०  बनातबाला  :  अध्यक्ष  केरल  सरकार  द्वारा  काजू  उद्योगों  को  तबाह
 करने  के  निरम्तर  प्रयास  को  ध्यान  में  रखते  क्‍या  केम्द्र  सरकार  यह  सुनिश्चित  करना  उचित
 समझती  है  कि  काजू  उत्पादक  केशल  सरकार  की  कृपा  पर  ग॒  रहें  जोकि  काजू  उद्योग  पृर्णतया  नष्ट
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 करने  पर  लगी  केरल  सरकार  के  इस  जिदौ  रवेये  के  कारंण  कया  केन्द्र  सरकार  वहां  की  वामपंथी

 सरकार  को  बर्खास्त  करने  पर  बियर  करेगी  ?

 शी  सम्पत  वामस  :  सच्चाई  स|भनें  जा  गई  इस  बात  के  लिंये  यहां  प्रयत्म  जारी

 )

 सामास्य  बोसा  मियम  ओर  हिल्ुबा  तेशनल  अस्पताल  के  बोच  समझोता  जश्ञापत

 *541.  श्रो  के०  एस०  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सामान्य  निगम  ओर  हिस्दथा  मेंशनल  कंकई  मे  किसी  समझौता
 ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसके  अम्वगंत  परालिसीघारकों  को  सर्वोत्तम  चिकित्सा  स्॒विज्ञा  उपलब्ध
 कराई  जाएगी  ;

 कछा  समास्य  बीमा  निगम  की  चार  सहायक  इंश्योरेंश  स्पू
 इंडिया  इंएयोरेंस  भोरिएन्हल  इंश्योरेंस  कुंपपी  ओर  यूनाइटिड  इंडिया  इ'शयोरेंश  भी
 क्राशिसीधारकों  को  यह  सूविध्षा  उपलब्ध  करने  के  लिए  अस्पत्ताल  के  प्राधिकारियों  के  साथ  अलंग-अंलेंग
 समझौते  कर  रही  है  ;  ओर

 यदि  तो  उप  क्‍्त  भाग  ओर  के  संबंध  में  पूर्ण  तथ्य  क्या  हैं  ?

 बिस  मंज्ालय  में  भािक  का  य॑  विभाग  सें  राज्य  संत्री  एड्मार्डो  से  एक
 दिश्रुण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  हां  ।  भारतोय  साधारण  बोला  निगम  ओर  हिन्दुजा  नेशनल  अस्पताल  ने  एक

 सहमति  ज्ञापंन  पंर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसके  अनुसार  हिंन्दुजा  नेशनल  अस्पताल  '

 धारकों  से  अस्पताल  वेः  शुल्क  लिए  बिना  ही  उन्हें  पालिसीं  के  अंतर्गेत  उपलब्ध  लाभों  को  सीमा  तक

 सुविधाएं  प्रेदान  करेगा  ।  अस्पताल  चिकित्सा  संबंधों  ब्ययं  की  प्रतिपूति  के  लिए  बिल  बीमा
 कंपनी  को  सीधे  हो  भेजेगी  |  यदि  चिकित्सा  संबंधी  खच  पालिसी  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  लाभ-सीमा  से
 अधिक  बैठता  है  ती  खर्च  कौं  उस  अतिरिक्त  राशि  को  अस्पताल  सीधे  ही  बीमिल  व्यक्ति  से  वसूल  कर
 लेगा  ।

 उपरोक्त  सहमति  ज्ञापन  के  आधार  साधारण  बीमा  नियम  की  बार  सह्लयक  कपनियों  ग्रे
 27-3-1989  को  हिन्दुजा  नेशनल  अस्पताल  के  साथ  अलग-अलग  करार  मिष्पन्न  किए  हैं  जो  पहली

 1989  से  लागू  हो  गए  हैं  |

 क्रो  के०  एस०  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  भारत  सरकार  ने  एक  स्वास्थ  श्लौमा  नीति
 आरम्भ  की  मुझे  खुशी  इसलिंएं  है  कि  एक  ओर  तो  तीव्र  से  अनुसंधान  जारी  और  दूसरी
 ओर  अनेक  बिसारियों  का।अ।रीको  के  तिदाद  करके  के  झिए  भाशुनिक  उपकरण  शोर  मशीनें

 इलाज  ज्यादा  महंगा  होने  के  यह  आम  छोमेें.के  प्रहृथ  के  बाहर  इस  स्वास्थ  बीमा

 को लागू  करने  से  सामाम्य  लोगों  को  इससे  फायदा  जुआ  है  ओर  वे  अपनी  जांच  करा  सकसे  हैं  जिससे  मैं

 बहुत  बे
 खुश  हू  ।  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  केबल  यह  जानना  चाहता  हूਂ  कि  क्‍या  कुछ  बीमा
 नयों  रा  रोग  निदान  केमख्रों  कोर  अस्पतालों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  भेदभाव  अपन/या  जाता
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 है  ओर  उसे  के  ल  रोग  निदान  तक  ही  सीमित  स्थ्ा  जाता  क्योंकि  अयर  कोई  रोमी  अस्पताल
 ओर  एक  रोम  निद्वान  केन्द्र  से  की  नीति  को  अपनाते  कूट-स्केलिंग  छिसी  रोप  नियान  केन्द्र  करबाता

 जिससे  उसे  इलाज  करवाने  की  आवश्यकता  नहों  तो  ऐसी  स्वास्थ  दीमा  नीति  का  चन्द
 लोगों  द्वारा  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  जिससे  अस्य  नोमों  के  स्ाथ  म्पाय  नहीं  होता  मैं  माननीय
 मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  बाहुता  हैं  कि  क्या  उनके  पास  इस  सरह  के  भेदभाव  की  कोई
 प्रिस्राल्  है  ?

 भो  एडुआर्श  फंशोरो  :  कोई  भ्रद्भाव  नहीं  है  भोर  न  ही  भेदभाव  का  कोई  प्रश्म  उठता
 मेरे  बिचार  से  मुझे  माननीय  सदस्य  को  इस  नीति  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  सारी  आनकारी  और  पैम्पलेट
 ओर  दूसरी  सूचनाएं  देनो  चाहिए  जिससे  वे  इसे  भली-भांति  समझ  जहाँ  तक  इस  मामले  विशेष
 का  सम्बन्ध  हमने  पहले  भी  विभिन्न  अस्पतालों  से  सम्पक्ष॑  स्थापित  किया  हम  बम्बई
 पारसी  नोनाबती  ओर  भाटिया  जनरल  अस्पताल  से
 सम्पर्क  स्पाप्ित  किया  ऊेकित  अभी  तक  केवल  एक  ही  अस्पताल  से  जकाब  भराया  लेकिन  हम
 दूसरे  अस्पतालों  से  भी  कर  रहे  हैं  ओर  आशा  कंश्ते  हैं  कि  हम  उसी  तरह  का  समझौता  दुसरे
 अस्पतालों  से  भी  करेंसे  जेसे--धम्बई  अस्पताल  बोर  ख़स्लोक  अस्पताल  ।  बातचोत  हरकिशनदास  और
 आटिया  जनरल  अस्पताल  से  भी  चल  रही

 जहां  तक  रोग-निदान  का  संबंध  तो  माननीय  सदस्य  मार्नेगे  कि  यह  बोमा  बोजना  है  ।  रोग
 निदान  का  मतलब  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  वहां  जाकर  अपनी  आंच  प्रतिदिन  करा  सकता  है  या  एक
 दिन  में  कई  बार  भी  करा  सकता  है  अगर  उसके  पास  वक्‍त  है  ।  अब  यह  बोमा  मूलतः  से  देवयोग  पर
 निर्भर  करता  यह  एक  ऐसी  स्थिति  होती  चाहिए  जिससे  जब  कोई  व्यक्ति  बोमार  पढ़ता  है  तभी
 उसे  यह  बोमा  प्राप्त  अभ्यथा  नहीं  ।  रोग-निदान  बीमारी  होने  पर  विचार  किया  जा  सकता
 केवल  रोग  निदान  पर  नहीं  ।  यह  थीमा  नीति  के  क्षेत्र  भें  कहों  आता  क्योंकि  बहां  देवयोत्  की  कोई  बात
 नहीं  है  ।

 श्री०  के०  एस०  मैं  मंत्रों  महोदय  के  दृष्टिकोण  की  प्रशंसा  करता  हू  क्योंकि  मेरा  भी  यही
 दषिटिफोीण  है  ।  लेकिन  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  अवधत  नहीं  हैं  कि  बीमा  केवल  रोग  निदान
 के  लिए  ही  किया  जाता  भस्य  के  लिए  मैं  यहँ  मामला  यहीं  छोड़ता  परन्तु  मंत्री

 महोदय  से  आशा  कश्ता  हू  कि  के  इसकी  विस्तृत  शव  से  जांच  करेंगे  ।

 मैं  यह  जानता  हू  कि  सरकार  को  इस  बीमा  नीति  से  प्रारम्भ  में  मुकसान  उठाना  पड़  सकता  है
 क्योंकि  दावे  को  रकम  प्रीमियन  से  ज्यादा  लेकिस  जब  यह  ज्यादा  प्रचलित  हो  जाएगी  तो  इससे
 खरकार  तथा  लोगों  को  ल्यादा  फायदा  होगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  दावे
 की  राशि  का  क्‍या  होता  है  जो  दाबे  की  राशि  से  ज्यादा  होती  क्‍या  वे  इस  संबंध  में  संबंधित

 अस्पताल  से  कोई  आश्वासन  लेंगे  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  केबल  बास्तबिक  रोगियों  का  ही
 उपचार  हो  जिससे  वे  उस  घाटे  की  उस  रकम  की  भरपाई  कर  सकें  जो  अतिरिक्त  राशि  देने  से

 होगा  ।

 क्योंकि  पहले  हमने  पाया  कि  कई  मामले  सही  नहीं  थे  और  कई  लोग  इस  स्थिति  का  लाभ
 उठा  रहे  थे  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  बह  एक
 समिति  नियुक्ति  करेंगे  ताकि  कू्छ  लोग  इस  नोति  का  दुरुपयोग  तन  कर  सके  और  बाद  में  वह  इससे
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 कम  बन

 भी  एडुबाड्डो  हमने  एक  विज्ञापन  दिया  है  ज्सिमें  सभी  अस्पतालों  के  अधिकारियों  को
 इसमें  योगदान  देने  को  कहा  कोई  भी  अस्पताल  जो  इस  के  दायरे  में  आता  है  इस  योजना
 का  लाभ  उठा  सकता  जहां  तक  दावों  के  उचित  होने  का  संबंध  है  यह  सामान्‍य  बीमा  स्थिति  है
 कि  केवल  सही  दावों  का  भुगतान  होगा  अन्यों  का  नहीं  ।  यदि  वह  जाली  है  तो  जाहिर  है  कि  उनका
 भुगतान  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  भेडिक्लेम  का  संबंध  है  इसमें  कछ  विशेष  नहीं  है  ।  प्रत्येक  बीमा  योजना
 के  संबंध  में  यही  स्थिति  है  जहां  तक  बीमा  की  धीमा  से  बाहर  अस्पताल  के  खच्च  का  संबंध  रोगी  को

 वह  खर्ज  स्वयं  वहन  करना  बीमा  हारा  उतना  ही  खर्च  बहन  किपा  जाएगा  जितना  उस  रोगी
 के  साथ  किए  गए  करार  में  उपबन्धित

 आदक्ष  रेलये  स्टेशन

 *$542.  भरी  टी०  बशोर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आदर्श  रेलवे  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिये  चुने  गये  अत्येक  रेलवे  स्टेशन  के

 विकास  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  आयेगी  ;

 प्रश्येक  स्टेशन  का  विकास  कार्य  कब  तक  परा  हो  जाने  की  सस्जांवमा  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  स्टेशन  के  लिए  वर्ष-बार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई  ;  और

 भ्रत्येक  स्टेशन  के  लिए  आबंटित  धनराशि  में  से  स्टेशन-वार  ओर  वर्ष-बार  कितनी  धनराशि

 खर्च  को  गई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उए  मंत्रो  महाथीर  :  से  67  स्टेशनों  १)  अआदश्  स्टेशनों  के
 रूप में  विकसित  करने  के  लिए  चुना  गया  अनुमानित  1986-87,  1987-88  7-88  और  1988-
 89  के  लिए  आबंटित  घनरातधि  तथा  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  प्रत्येक  स्टेशन  पर  किये
 गये  खर्च  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  यया  1988-89  के  दोरान  किये
 गये  खत  का  ब्योरा  1989  में  लेखे  बन्द  करने  के  बाद  हो  उपलब्ध  हो  पायेगा  ।

 घनराशि  की  उपलब्धता  के  अनुरूप  इन  सभी  67  स्टेशनों  के  कार्यों  में  प्रथति  हो  रही  है  ओर

 इनके  आठवीं  योजना  के  मध्य  तक  पुरा  हो  जानें  की  सम्भावना  है

 14
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 करी  टो०  बशौर  :  मस्त्रीं  महोदय  ते  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  इन  सभी  67  स्टेशनों  पर
 निर्माण  काये  प्रगति  पर  मेरा  अनुपूरक  प्रश्म  त्रिवेन्द्रम  रेशवे  स्टेशन  के  बारे  में  भिवेश्म  स्टेशन
 को  अनुमानित  लागत  227.77  ला  रुपए  परन्तु  1986-87  और  1987-88  के  लिए  कोई
 आबंटन  नहीं  किया  गया  था  और  1988-89  के  लिए  25.57  लाख  रुपए  का  आवंटन  किया  गया
 वर्ष  1986-87  में  त्रिवेन्द्रम  रेलवे  स्टेशन  पर  कोई  छर्च  नहीं  किया  1987-88  में  भी  कोई
 खर्च  नहीं  हुआ  ।  इस  प्रकार  उत्तर  से  यह  पता  चलता  है  कि  त्रिवेन्द्रम  रेलवे  स्टेशन  के  विकास  के  संबंध
 में  कुछ  भी  नहीं  हो  रहा  इसका  क्‍या  कारण  है  ?  वहां  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 ]
 करो  महाबोर  मैंने  माननोय  विद्वान  सदस्य  को  पहले  ही  बताया  कि  हुमने  67

 स्टेशन  लिए  हैं  भोर  काम  की  हमारी  सतत  प्रक्रिया  एक  बार  हो  नहीं  हम  धीरे-धोरे  काप्त  करते  रहते
 हैं  ।  हम  तजिवेन्द्रम  को  आदर्श  स्टेशन  बना  रहे  माननोय  सदस्य  ने  कहा  कि  इसके  लिए  1986-87
 भर  1987-88  में,.कोई  धन  आवंटित  नहीं  किया  गया  मैं  माननोय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 हमने  25.57  लाख  रुपया  88-89  में  त्रिवेन्तम  के  लिए  आवंटित  किया  है  ।  मैं  स्पष्ट  कहना  भाहेता  हू
 कि  जो  67  स्टेशन  लिए  हैं  उस  पर  100  करोड़  रुपए  के  ख्बंं  का  हमने  विचार  किया  सबको
 मिलाकर  1986-87  में  हूमने  27  स्टेशन  म्पए  जिन  पर  4.1  :  करोड़  रुपया  खर्च  करने  का  प्रयास

 1987-88  7-88  में  24  स्टेशन  लिए  ओर  7.74  करोड़  खबं  का  प्रावधान  किया  ओर  1988-89  में  16
 स्टेशन  लिए  हैं  भौर  15.04  करोड़  रुपया  खर्च  करने  का  प्रांवेघान  है  ।

 जब  कोई  काम  हो  जाता  है  फिर  उस  पर  हम  पैसा  ख्चं  करते  जब  तक  वह  प्रा  स्टेशन
 कार्यरूप  में  परिणात  नहीं  हो  चू  कि  स्टेशन  तो  पहले  से  बना  हुआ  कुछ  अतिरिक्त  सुविधाएं
 हम  उसमें  देते  इसलिए  आवंटित  करने  का  प्रश्न  अ ंतिम  दम  तक  जब  तक  हम  उसको  पूरा  नहीं  कर
 लेते  तब  तक  हम  सतत  रूप  से  काम  करते  इन  67  स्टेशनों  के  अलावा  भो  हम  ओर  स्टेशनों  को

 भाद्श  रूप  में  यह  माप-दण्ड  हमने  बनाया  है  ।

 थ्रो  टौ०  बच्चीर  :  मंत्री  जो  ते  मेरे  प्रश्त  का  उत्तर  नहों  दिया  यह  सच  है  कि

 1988-89  में  त्रिवेस्ट्रम  रेलवे  स्टेशन  के  लिए  [25.57  रुपए  का  आवंटन  किया  किस्तु  उस

 राशि  में  से  खर्थ  कुछ  भी  नहीं  किया  मया  ।  त्रिवेन्द्रम  रेलवे  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  अभी  तक  खर्च

 कछ  सी  नहों  किया  गया  ।  त्रिवेन्द्रम  रेलवे  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  अभी  तक  कुछ  भी  न  करने  का
 क्या  कारण  है  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हु  कि  मॉडल  रेलवे  स्टेशन  में  ऐसी  कौन-सी  विशेषताएं  हैं  थो  थाम
 स्टेशनों  से  भिन्‍न  हैं  ?  त्रिवेन्द्रम  रेलवे  स्टेशन  को  मॉडल  रेलवे  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  करके  क्‍या

 बुविधाएं  दी  जाएंगी  ?

 ।
 नर भ्रो  सरहाथीर  प्रसाद  :  मैंने  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  बता  दिया  था  कि  सही  आंकर्ड  हम  तभी  वे

 दाएंगे  जब  1988-89  के  छा्च  के  ब्योरे  के  लेखे  अन्द  हो  जाएंगे  कि  कितना  हमने  खर्च  किया  और

 f  कतना  नहीं  किया  ।

 मौखिक  उत्तर
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 दूसरा  प्रश्न  यह  पूछा,कि  बया  मानदंड  हमने  आदर  स्टेशनों  के  लिए  रखे  जितने  हमारे  नियमित
 ओर  फ्लैग  स्टेशन  उसके  लिए  हम  कुछ  मोलिक  बेसिक  सुविधाएं  देते  रहते  हैं  उसके  अतिरिक्त

 भी  हम  उनमे  आवश्यक  काम  करते  रहते  हैं  जैसे  प्रतोक्षालय  हम  विशेष  रूप  से  बनवाते  बेंचों  गे

 व्यवस्था  हम  अधिक  करते  बेंचों  की  व्यवस्था  वहां  अधिक  करते  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था

 हम  अधिक  कर  देते  बेहतर  स्वचा लक  व्यवस्था  अलग  से  करते  समचित  बुकिंग  ब्यवस्था  अतिरिक्त

 रूप  में  करते  प्रतीक्षालय  कक्ष  भी  वहां  हो  इसको  हम  देखते  हैं  ओर  उसमें  बढ़ोत्तरो  करते  इसी

 प्रकार  से  अगर  वहां  प्लेटफाम  को  व्यवस्था  कम  होतो  है  तो  उसमें  सुधार  करते  हैं  और  विश्राम  कक्ष  के

 लिए  अलग  से  व्यवस्था  करते  हैँ  व  स्‍्नानागार  को  व्यवस्था  भी  हम  वहां  करते  हैं  ।

 ]
 झो  सोमनाथ  रथ  :  सिद्धान्त  रूप  में  सरकार  ने  राज्य  मुश्यालयों  के  रेलवे  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाने

 का  निर्णय  लिया  है  तथा  रेलवे  डिविजन  के  एक  रेलवे  स्टेशन  को  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया  च्‌कि

 सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  की  राजधानी  भुवनेश्वर  को  मॉडल  रेलवे  स्टेशन  के  रूप  में  उन्नत  किया
 क्या  सरकार  उड़ीसा  के  खोराढ़ा  रेलवे  में  ग्रंजम  जिले  में  बरहामपुर  रेलवे  स्टेशन  को

 मॉडल  रेलले  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  करने  के  बारे  में  विधार  करेगी  ?

 श्री  महाथोर  प्रसाद  :  श्री  जेसाकि  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  कहा  है  कि  भारतोय  रेलों  के  प्रत्येक

 मंडल  में  कम  से  कम  एक  स्टेशन  आदर्श  स्टेशन  के  रूप  विकसित  करने  के  लिए  हम  काम  करते  जैसा

 कि  माननोय  सदस्य  ने  भो  बताया  कि  हम  क्षंत्रीय  मंडल  राज्य  को

 जिला  महत्वपूर्ण  पर्याटन  को  दुष्टि  से  महत्वपूर्ण  स्थानों  आदि  को  इसमें  जोड़ते

 लेकिन  जहां  तक  भुवनेश्वर  का  प्रश्न  है  वह  आदर्श  स्टेशनों  में  से  ह ैऔर  भी  काम  वहां  हम  करवा  रहे

 हैं  |

 झ्ली  सोमनाथ  रथ  :  बरहामपुर  के  निकट  एक  छावनी  भी  क्‍या  सरकार  बरहामपुर  को  भी

 एक  मॉडल  स्टेशन  बनाएगी  ?
 मेरा  प्रश्न  यह  है  ।

 श्री  महाबोर  प्रसाद  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  यह  प्रक्रिया  हम  बंद

 नहों  करते  वाले  भुवनेश्वर  के
 बाद  ओर  कुई  स्टशन  आदर्श  स्टेशन  के  रूप  में  बनेंगे  ओर  उसी  के

 आधार  पर  दूसरे  स्टेशनों  का  हम  सुधार  करेंगे  ।

 भरी  बसदेव  आजा  :  अध्यक्ष  ण्हू  जो  भादर्श  स्टेशन  चुने  जाते  हैं  उसके  पीछे  क्‍या  नीति

 है  ओर  कंसे  आप  आदर्श  स्टेशन  चुनते  दक्षिण  पूर्व  ओर  पूर्वी  रेलवे  में  किन-किन  €टेशनों  को  आपने
 आदले  स्टेशन  चुना  है  !

 क्री  महाबोर  प्रसाद  :  मैं  इसकी  अलग  से  सूचना  भेज
 दू  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लिख  कर  भेज  देना  ।

 की  नारासण  चोबे  :  अध्यक्ष  मंत्री  जो  ने  हमें  यह  सूचना  दो  थी  कि  हम  खड़कपुर  स्टेशन

 को  एक  भावश्श  स्टेशन  बनायेंगे  लेकिन  डेढ़-दो  साल  बीत  चुके  हैं  और  बहां  अभी  तक  काम  शुरू  नहों  हुआ
 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूगा  कि  वह  कब  से  यहां  कार्य  शरू  करवायेंगे  ?  हसंके  साथ  €ी  यह  भी

 जानना  चाहूगा  कि  जिन  जशद्दों  में  भाप  आदर्श  स्टेशन  बनाते  उसके  लिए  वहां  के  एम०  एम०



 17  1911  अल्प  सूचना  प्रशन॑
 नननन-«-म-म_ं+म-+-म-म-नम  ~  निकली

 एल०  कमिशनर  ओर  चेंयरमेत  आदि  से  कोई  सलाह  मश्वरा  लेते  हैं  या  फिर  खालो  रेलवे  बोड़  से
 सलाह  लेकर  वहां  आदर्श  स्टेशन  बना  देते  हैं  ?

 अध्यम  रहोदय  :  चोबे  जी  पहले  आप  यह  बतायें  कि  आप  अपने  दर्शन  इतने  दुलंभ  क्‍यों  कर
 रहे

 )
 भरी  महाबोर  प्रसाद  :  माननीय  चोबे  जी  बहुत  चालाक  भोर  विज्ञ  पुरुष  हैं  मैं  उन्हें

 खड़कप्र  स्टेशन  के  विषय  में  अलग  से  सूचना  दे  दू  गा  और  और  क्या  करना  चाहिए  इस  विषय  में
 भी  विचार-विमर्श  कर  लू

 भ्रो  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  शब्द  अनपालियामेंटरी  अतः  इसको
 निकलवा  दीजिए  ।

 ह॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  प्रकरण  दूसरा  है  ।

 झल्प  सच्नना  प्रश्न
 प्याश्  के  मुल्यों  में  गिराबट

 अ०्स्‌०प्र०  ।.  श्रो  बालासहिब  बिखे  पाठिल  :  क्या  बणिण्प  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1988-89  के  लिए  प्याज  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 क्‍या  समस्त  देश  विशेषकर  महाराष्ट  राज्य  प्याज  के  मूल्यों  में  अभूतपूर्व  गिराबट

 आई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  1988-89  के  लिए  प्याज  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हूँ  और  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 अथवा  उठाए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  किसानों  की  यह  जोरदार  हांग  है  कि  प्याज  निर्यात  का  काय॑  तेफेड  को  बजाय  अन्य
 एजेंसियों  द्वारा  सीधे  ही  किया  जाना  चाहिए  ;  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;
 ओर

 प्याज  के  मूल्यों  में  भारो  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  प्या
 किसानों  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बानिश्य  मंत्री  दिनेश  :  ब्ष  88-89  के  आरम्भ  में  यह  निर्णय  लिया
 कि  प्याज  के  निर्यात  के  उस  स्तर  को  बताए  रखा  जाए  जोकि  पिछले  वर्ष  8  )  के  दौरान  प्राप्त
 किया  गया  था  अर्थात्‌  1.41  लाख  मी०  टन०  ।  लेकिन  प्याज  को  अद्छी  उपलब्धता  और  उसको  उचित
 कीमत  को  ध्यान  में  रजते  हुए  1988  में  बहू  निर्णय  लिया  गया  कि  3  लाख  मीटरी  टन  तक

 प्याज  के  निर्यात  की  अनुमति  दो  जाए  ।

 अज  उत्पादन

 गया  था

 ऐसा  सूचित  किया  गया  है  कि  विशेषकर  महाराष्ट्र  भौर  गुजरात  राज्यों  में  व्याज  को
 कीमतों  में  गिरावट  आई

 उपलब्ध  अनस्तिम  जानकारों  के  अनुसार  वर्ष  1988-89  के  दौरान  प्याज  के  निर्यात  2.24
 लाख  मीटरी  टन  के  सर

 तर
 तक

 पहु
 च

 जायेंगे  जिनसे
 65  करोड़  २०  की  वसूली  होगी  ओ  कि  अब  तक

 किसी  भी  वर्ष  में  को  मई  बसूलो  से  सार्वाधिक  होगी  ।



 अल्प  सूचना  प्रश्न  ?  1989
 नल

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  और  गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  द्वारा  किए  बए

 अनुरोध  पर  अभी  हाल  ही  में  इन  संगठनों  में  प्रत्येक  को  25  हजार  मी०  टन  प्याज  के  निर्यात  का
 कोटा  देने  पर  सहमति  हुई  है  ।

 (3)  भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  से  पहले  हो  अनुरोध  किया  है  कि  वह  किसानों  के
 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  बाजार  दहृस्तक्ष  प  योजना  के  प्रस्ताव  भेजें  ।

 ]
 भ्रो  बालासाहिब  विश  पाटिल  :  स्पीकर  बड़  दुख  के  साथ  कहना  पढ़ता  है  कि  महाराष्ट्र

 के  प्याज  उपज  करने  वाले  किसान  ओर  देश  के  किसान  को  भी  हालत  बहुत  खराब  मेरे  पास

 सबूत  है  कि  20  रुपये  क्विटल  प्याज  कापरगांव  मार्केट  खासखगांव  या  पुणे  में  बिक  रही
 लोगों  ने  प्याज  वंसे  ही  छोड़  दी  है  ।  वहां  काफी  आन्दोलन  किसान  छेड़  रहे  20  रुपये  क्विटल
 णानो  क्‍या  दाम  किसान  को  मिलना  चाहिए  जबकि  कास्ट  ऑफ  प्रोडक्शन  90  रुपये  क्विटल  भा  रही

 मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  क्‍या  नाफंड  से  एसोसिएट  करना  जरूरी
 अगर  खुलेआम  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  हर  स्टेट  फैडरेशन  या  किसी  को  दे  दिया  जाए  तो  मेरे  छयाल
 से  ज्यादा  एक्सपोर्ट  होगा  क्योंकि  नाफेड  एक  सफेद  हाथो  की  तरह  वहां  इतनी  घांधलों  है  किन
 कोई  इम्क्वायरी  होती  है  न  कुछ  होता  है  तो  सरकार  इस  बारे  में  कुछ  स्रोचेयी  ?  आप  अक्टूबर  में

 बहुत  देर  से  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  सोच  रहे  क्या  आप  कोई  दीर्धकालीन  नीति  बनाएंगे  जिससे

 शुरू  से  ही  एश्सपोर्ट  ठीक  रहे  ओर  अगले  साल  अप्रैल  से  आप  कितना  एक्सपोर्ट  प्याज  करना
 उप्तकी  क्‍या  नीति  भाप  बना  रहे  महाराष्ट्र  सरकार  ने  आपको  लिखा  है  तो  कब  लिखा  है  ओोर
 क्या  सुझाव  भेजे  हैं  ?  तीन  साल  पहले  स्टेट  गवनंमेंट  और  केन्द्र  सरकार  ने  73  85  रुपये  क्विटल
 के  रेट  पर  कांदा  खरीद  प्याज  खरीद  लिया  और  28  करोड़  का  घाटा  पाया  ।  अभी  सरकार
 कोई  सपोर्ट  प्राइस  तय  करने  जा  रही  है  या  नहीं  ?  अगर  नहीं  तो  क्या  कारण  है  ?  नाफेड  ने  30  रुपये
 24  रुपये  क्विटल  पर  कांदा  बरीदने  की  कोशिश  की  नाफंड  किपानों  के  हित  में  काम  नहीं  कर

 रहा  तो  इन  दोनों  च्रीजों  के  बारे  में  आप  क्या  सोच  रहे  यह  प्रश्न  एग्रीकल्चर  से  सम्बन्धित  मै
 मानता  हूं  कि  यह  आपका  सवाल  नहों  है  लेकिन  हम  मजबूर  आप  क्‍या  कर  रहे  यह
 बताइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  भो  कापरयांय  से  20-25  आदमियों  का  एक  डेलीगेशन  पूरा  का

 पूरा  आया  वह  भी  कह  रहे  हैं  कि  हमारी  प्याज  नहीं  बिक्तो  ।

 भी  दिनेश  सिंह  :  अध्यक्ष  अपके  पास  जो  सूचना  आई  खो  माननीय  ते  भी  कही
 वह  बात  सही  है  कि  इस  वर्ष  एक  तो  ध्याज  को  पैदायार  कुछ  बढ़  मई  ओर  कुछ  पानी  बरसते  से

 महा  राष्ट्र  विशेषकर  नासिक  में  काफी  नुकसान  हो  उसको  वजह  से  प्याज  जो  पानी
 से  खराब  हो  चुकी  दाम  गिर  गया  उसके  दाम  के  बारे  में  हमारे  पास  सूचना  आई  है  कि  करीब
 330  रुपये  क्विटल  पड़  रहा  है

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  30  के  नीचे  जा  रही  है  ।

 भ्री  विनेश  सिह  :  जो  अच्छे  किस्म  की  प्याज  जो  भीमी  नहीं  उसकी  कोमत  50  रुपये
 से  लेकर  75  रुपये  पर  क्विटल  मिल  रही  जहां  तक  निर्यात  का  सवाल  निर्मात  के  लिए  अभी
 तक  जो  एजेंसी  माननीय  सदस्य  उससे  संतुष्ट  नहीं  उसकी  जो  कमियां  उसके

 लिए  मैं  जिस  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  उससे  कहूंगा  कि  वह  उसको  देखे  सब
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 खोगों  को  अलग-अलग  निर्यात  करने  की  इजाजत  देने  मे  जो  निर्यात  की  कीमत  वह
 मिरेगी  और  उससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  लाभ  तो  इसमें  होगा  कि  सबका  मिलाकर  एक  साथ
 उसका  निर्यात  किया  फिर  भी  जैसा  मैंने  हमने  महाराष्ट्र  और  गुजरात  के  फैडरेशन  को
 निर्यात  करने  की  दजाजत  दी  है  और  देखें  कि  वे  किस  तरह  से  काम  करते  आगे  की  नीति  का
 निर्धारण  उसके  हसाब  से  देखा  जा  सकता  है  ।  हम  अगले  साल  कितना  निर्यात  आज  यह  कहना

 मुश्किल  उत्त  वक्‍त  कितनी  बाहर  भेजने  के  लिए  पंदावार  उपलब्ध  उध्  पर  निर्मर  करता

 है  ।  मिर्यात  ही  इसका  खाली  हल  नहीं  क्योंकि  अगर  ज्यादा  निर्धात  हो  गया  तो  यहां  की  कीमतें

 बढ़  जायेगी  ।  उस  वक्‍त  अगर  प्याज  व्यापारियों  के  हाथ  में  आ  गया  तो  उससे  किसानों  को  लाभ  नहीं

 हो  पाएगा  ।  हमने  महाराष्ट्र  सरकार  से  कहा  अगर  वे  चाहें  श्लो  मार्केट  इन्टरवेंशन  किया  जा  सकता
 जिसमें  कि  जो  कुछ  भी  नुकसान  उसका  पचास  फीसदी  केन्द्रीय  सरकार  देगी  और  पद्मास

 फीसदी  महाराष्ट्र  सरकार  को  देना  चाहिए  ।

 भी  बालासाहिब  बिल्ल  पाठिल  :  अध्यक्ष  हमने  प्रश्न  पुछकर  गलती  की  अगले  साल
 निर्यात  की  नीति  निर्धारित  नहीं  और  दाम  गिर  कोई  लेने  वाला  नहीं  मेरा
 सरकार  से  आग्रह  है  कि  तुरन्त  आदेश  दिया  जाए  कि  कुछ  न  कूछ  एक्सपोर्ट  हो  नहीं  तो  फिर
 ओर  कीमतें  गिर  जायेंगी  |  मैं  यह  मानता  हूं  कि  उत्पादन  बढ़  रहा  लेकिन  आपके  आंकड़ों  से  साबित

 होता  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  ही  प्याज  के  लिए  अच्छा  बाजार  नाफेड  और  कृषि
 मंत्रालय  खरीद  की  दो-तीन  दिन  में  तुरन्त  आदेश  दिया  जाए  और  खरीद  शुरू  हो  खाली
 फैडरेशन  से  काम  चलने  वाला  नहीं  किसान  बिल्कूल  घाटे  में  किसान  रो  रहा  है  भौर  बहुत  से
 किसान  तो  बीमार  भी  हो  मए  हैं  ।

 श्री  विनेश  लिहु  :  अध्यक्ष  मैं  मानता  हू  माननीय  सदस्य  ने  जो  कठिनाई  बताई

 बह  है|  हमने  टेलक्स  द्वारा  महाराष्ट्र  सरकार  को  फिर  भी  कहा  है  कि  वे  इस  बारे  में  जल्दी  फंसला

 करें  ।

 डा०  बसा  सामन्‍त  :  मुझे  नासिक  और  लासज्ञ  गाँव  से  कई  शिकायतें  मिली  हैं  ।
 किसानों  को  एक  किलो  प्याज  खरीदने  के  लिए  20  पैसे  रच  करने  पढ़ते  हैं  जबकि  बम्बई  में  यह  2  से

 3  रुपये  प्रति  किलो  और  दिल्ली  में  3  रुपये  प्रति  किलो  बेचे  जाते  इस  प्रकार  की  भरषंव्यवस्था  है

 हमारे  देश  में  ।  किसानों  को  अपने  प्याज  फ्रेकने  पढ़ते  इसलिए  नहीं  कि  अधिक  वर्षा  के  कारण  प्याज
 खराब  हो  गए  थे  बल्कि  इसलिए  कि  किसानों  ओर  बिक्रताओं  के  बीच  सहयोग  नहीं  बिचोलिए  पेसा

 हड़प  रहे  इसके  निर्यात  के  बारे  में  कोई  नीति  नहीं  है  क्‍योंकि  किस  किस्म  की  फ्तल  हो  रही  है
 इस  बारे  में  कोई  अग्रिम  आयोजना  नहीं  इसीलिए  गुजरात  और  नहाराष्ट्र  के  किसानों  को  नुरुसान
 उठाना  पड़  रहा  है  और  अगले  वर्ष  बह  प्याज  नहीं  उगाएंगे  ।

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  केन्द्रीय  महाराष्ट्र  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 होने  की  प्रतीक्षा  किए  इस  मामले  में  तृरम्त  हस्तक्ष  प  करेमी  ओर  प्याज  का  निर्यात  जो  इस
 समय  25,000  टन  को  बढ़ाएगी  ?  दूसरे  क्या  सरकार  प्याज  को  संरक्षित  करने  के  लिए  कोई  नई
 नीति  तैयार  करेगी  और  यह  देखेगी  कि  उन्हें  ठीक  प्रकार  से  शहरों  में  बेचा  जा  सके  ?

 रे
 श्री  दिनेश  सिंह  :  बध्यक्ष  आप  खुद  एक  किसान  इस्नलिए  समझ  सकते  हैं  कि

 कितनी  पैदावार  अग्रले  साल  इसका  जायजा  आज  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  हम  यह  कहें  कि
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 हम  इतना  प्याज  अगले  साल  निर्यात  कर  देंगे  और  उतनी  पैदावार  न  हुई  तो  उसका  कोई  मतलब  नहां

 होगा  ।  यह  सब  जानते  अगर  निर्यात  के  लिए  हमको  सामान  मिलेगा  तो  उसका  हम  निर्यात  के  लिए

 पूरा  इस्तेमाल  हमारी  पूरी  नीति  इप्  वक्‍त  ऐसी  बनी  हुई  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  निर्यात  करे  ।

 अगर  बगले  साल  प्याज  की  अच्छो  पैदावार  हुई  तो  उससे  ज्यादा  निर्यात  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पालिसी  बना  हम  पैदा  कर  देंगे  ।

 भरी  विनेश  सिह  :  बहुत  भ्रष्यक्ष  महोदय  ।  आप  जैसा  आदेश  दे  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  चोबे  बीच  में  मत  बोला  भाप  आए  हैं  देर  लेकिन  इसकी

 इजाजत  नहों  दी  जा  सकती

 )

 झओरो  विनेश  सिंह  :  चोबे  जो  का  किसानों  से  कोई  मतलब  नहों  है  ।

 )

 श्री  नारायण  चोबे  :  हमारा  मतलब  प्याज  से  मैं  पांच  रुपये  खाता  हूं  ओर  50  रुपये

 क्विटल  बेचते

 अध्यक्ष  महोदय  :  इम्को  भोजन  पर  बुला  जोबे  जी  को

 )
 श्री  दिनेश  जैसा  आपने  आदेश  दिया  आप  जितने  निर्यात  का  भादेश  उतना

 कर

 ]
 थी  बितामणि  जेना  :  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  कया  मंत्री  महोदय  को  प्रति  एकड़  प्याज

 उगाने  पर  होने  पर  होने  वाले  व्यय  की  जानकारी  माननीय  मन्त्रो  ने  अभो  बताया  कि  किसानों  को

 दिए  जाने  वाला  मूल्य  50  से  75  रुपए  प्रति  क्बिटल  रहता  क्‍या  यह  लाभकारी  या  कया  इसे
 लाभकारी  मूल्य  माना  जा  स्रकता  है  ?  यदि  नहीं  तो  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देते  के  बारे  में  सरकार  *

 का  क्‍या  इरादा  यहां  मैं  लाभकारी  मूल्य  की  बात  नहीं  कर  रहा  ।  किसानों  को  उनके  का
 समर्थन  मूल्य  इस  बारे  में  सरकार  के  समक्ष  क्‍या  योजना  है  ?

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  भाप  इसको  लटकाया  मत  कीजिए  ।  इससे  क्वेश्बन  की  सारी  इसम्पोरटेंस
 खत्म  हो  जाती  है  ।

 ग थी  चितामणि  लेना  :  किसानों  को  कम  कीमत  मिल  रही  आप

 कोल
 कि  इस  पर

 ध्यान  दें  ।  हम  लोगों  ने  ग्रीन  रिध्यूलूशन  कराकर  किसानों  को  बोला  है  कि  अपनी  बढ़ाओो  और
 मिनिस्टर  साहब  बोल  रहे  हैं  कि  पंदावार  ज्यादा  हो  गई  ***

 ]
 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  को  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  किसानों  को  कम  से  कम  समर्थन  मूल्य  तो  मिलना ह
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 का

 अध्यक्ष  महोद्यय  :  आप  लटकाया  मत  कीजिए  ।  यह  इतना  लटक  जाता  है  कि  लटका  ही  रहता
 है  ।

 भो  बिनेंश  सिह  :  हमारा  कृषि  मन्त्रालय  इस  पर  अवश्य  पूरा  विचार  करेगा  ।

 प्रहनों  के  लिक्षितं  उत्तर

 धुक  स्टालों  संबंधों  संबिधाएं

 डा०  एश०  जगतरलकन  :  कया  रेल  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण  मध्य  और  उत्तर  ओर  रेलवे  में  बुक  स्टालों  सम्बस्धी
 श्ंविदाओं  की  शर्तें  अलग-अलग  हैं  ;  भर

 क्‍या  पश्थिम  ओर  पव॑  रेलवे  में  ठेकेदारों  को  संविदा  की  शर्तों  के  अनुसार  बुक
 स्टालों  पर  लेखन-सामग्री  बेचने  की  अनुमति  प्राप्त  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबीर  :  कुछ  भिन्‍नताए  हैं  ।

 दक्षिण  रेलवे  बुक  स्टाल  ठेकेदारों  को  लेखन-सामग्रीं  की  मर्दे  बेचने  की  अनुमति  नहीं
 है  ।  पूर्व  तथा  पश्चिम  रेलों  पर  इन  मदों  के  बेचने  की  अनुमति  नहों  है  ।

 कोका  कोला  परियोजना  ते  संभावित  लाभ

 *534.  श्री  चिम्तामणि  लेता  :  कया  बानिम्य  मम्त्री  8  1989  के  टाहम्सਂ

 में  कोका  कोला  प्रोजेक्ट  टु  जनरेट  सुपर  प्राफिट्सਂ  शोष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  के  संदर्भ  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोका  कोला  को  3.5  करोड़  रुपए  के  पं,जी-निरवेश  पर  18.7  करोड़  रुपए  का  लाभ

 होने  जा  रहा  है  ;

 कया  कम्पनी  द्वारा  अजित  पूरा  लाभ  पूर्णतया  प्रत्यावर्तनीय  है  ;  भोर

 यदि  तो  प्रत्यावतन  को  शर्तें  भ्या  हैं  ?

 जाजिस्य  मंत्रो  दिनेश  :  से  इस  योजना  को  अभी  तक  स्वीक्षति  नहीं  दी

 गई  कम्पनी  ने  अपने  आवेदस  पत्र  में  3.5  करोड़  रुपए  तिकेश  करने  पर  पांच  बरं  की  अवधि  में

 18.76  करोड़  रुपए  का  लाभ  होने  का  अनुमान  लगाया  उस  लपभ्ष  में  से  लाभांश  के  रूप  में  केवल

 5.56  करोड़  रुपए  की  राशि  प्रत्यावतित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 के  माध्यम  से  प्रामीम  झहरो  समस्यित  विकास  आयोलनाਂ  के  प्रवतंकों  हारा
 विदेशी  सुत्रा  विशियमस  अधिमसियस  का  कथित  उल्लंघन

 +*535  भो  शाम  बहादुर  सिह  :  क्या  थिस्त  म्त्रो  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  के  माध्यम  से  ग्रामोण-शहरी  समन्वित  विकास  के  कुछ  प्रवर्तंकों
 का  24  1988  को  बंबई  में  कुछ  विदेशियों  द्वारा  कला  प्रदर्शन  के  संदर्भ  में  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करके  अवैध  रूप  से  भुगतान  करने  के  संबंध  में  प्रवर्तत  निदेशालय
 द्वारा  गिरफ्तार  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इस  मामले  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  मामले  में  और  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  दिभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  से

 प्रवर्तत  विदेशालय  ने  रूरल  अरबन  इटेग्रेटेड  डवलपमेंट  एज्यूकेशनਂ  बंबई  के  परिपरों

 ओर  उसके  प्रमुख  अधिकारी  के  रिहायशी  परिसरों  की  31-12-88  को  तलाशी  ली  उक्त  संगठन  के

 प्रमुख  अधिकारी  को;गिरफ्तार  किया  गया  था  ओर  बाद  में  उन्हें  जमानत  पर  छोड़  दिया

 जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नलकूप  लगाने  के  बारे  में  विश्व  बैंक  द्वारा  सर्वेक्षण

 *537.  श्री  राम  पूजन  परढेंल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  फूलपुर  क्षेत्र  सहित  उत्तर  प्रवेश  में  सिचाई  हेतु  नलकूप  लगाने  के  लिए

 कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भौर

 उक्त  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  और  नलकृपों  को  लगाने  का  काय  कब

 आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 विधि  और  न्याम  संत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  विश्व  बेक  ने

 बल्कि  राज्य  सरकार  ने  सर्वेक्षण  संचालित  किया  है  ।

 ओर  परियोजवा  के  अन्तगंत  3300  नलकूपों  की  प्रतिष्ठापना  के  कार्यक्रम  सहित
 अधिकतर  44  जिलों  में  सर्वेक्षण  काये  पूरा  हो  गया  जिसमें  फूलपुर  क्षत्र  भी  शामिल  है  ।

 पश्चिम  जमंन  के  साथ  व्यापार

 |

 *538,  श्री  एम०  रघुमा  रंडडी  :

 श्री  भद्दे  श्वर  तांती  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  पश्चिम  जमेन  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  की  सम्भावना  के  बारे  में  इन  दोनों
 देशों  के  बीच  कोई  बावचीत  हुई

 है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  निष्कर्ष  क्‍या  है  ;  भौर
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 इन  दोनों  देशों  के  बीच  उन्नत  प्रौद्योगिकों  के  जिन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  हुई
 उसका  ब्योरः  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  :  से  भारत  तथा  पश्चिम  जमंती  दोनों  देशों  के  बीच

 दिपक्षीय  आथिक  और  वाणिज्यिक  सम्बन्धों  के  विकास  के  लिए  एक  संयुक्त  आयोग  है  इस  संयुक्त
 आयोग  की  पिछली  बेंठक  1988  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  जिसमें  इस  बात  पर  सहमति

 हुई  थी  कि  दोनों  देश  व्यापार  में  व्यापक  संतुलन  लाने  के  उदृंश्य  से  व्यापार  को  बढ़ाने  हेतु  कदम
 उठायेंगे  ।  साफप्टवेयर  द्र-संचार  वेकल्पिक  आदि  सहित  कई  क्षेत्रों  में  भारत-जमंन

 सहयोग  के  बारे  में  चर्चा  की  गयी  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 *544.  भ्री  सी०  जंगा  रेडडो  :

 श्री  राज  कुमार  राय  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  संसद  सदस्यों  से  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर
 के  कर्पचारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  है  ;  ओर

 (7)  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  को  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एडआर्डो  जी
 हाँ

 उक्त  अवधि  के  दौरान  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर  के  कमंचारियों  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों
 का  सम्बन्ध  अन्य  बातों  के  वयक्तिक  घोख/घड़ी  तथा  अन्य  अनियमितताओं

 शिकायतों  की  जांच  की  गई  थी  ओर  उन  पर  उचित  कारबाई  की  गई  है  ।

 पालिएस्टर  चिप्स  को  खेप  को  जहाज  द्वारा  भेजना

 +515.  भो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  में  सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  भारतीय  नोवहन  नियम  पर  ओक  सिल्स  द्वारा
 आयातित  पालिएस्टर  तिप्स  की  खेप  को  धोखाधड़ी  से  जहाज  से  भेजने  के  लिए  इसके  विदेशों  में  स्थित
 कुछ  एजेंटों  द्वारा  किए  गए  कपटपूर्ण  प्रयास  का  पता  लगाने  और  इसकी  जानकारी  दे  नेका
 लगाया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  ओके  सिल्क  मिल्स  के  विरुद्ध  इस  बीच  कोई
 कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  और

 ह

 आरोप

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 दित्त  मत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  पा  :
 भोर्क  सिल्क  मिल्‍्स  ने

 से  मै०
 1985  के  अप्रैल  महीने  में  लगभग  106  लाख  रुपए  मल्य  के

 कि



 लिखित  उसरं  4  1989

 पोशिएस्टर  चिंप्स  का  आयात  किया  यह  माल  भारतीय  जहाजरानी  निगम  के  स्टेट
 आफ  बैस्ट  बंगालਂ  नामक  जलयान  से  पहुचा  कूल  मिलाकर  14  खेपें  इन  सेपों  के  सबंध
 अआयातकर्ता  ने  युगोहलाबिया  को  मूल  देश  के  रूप  में  घोषित  किया  था  ओर  शुल्क  को  रियापती  दर  के

 लाभ  का  दावा  किया  था  जो  झुल्क  की  प्रभावों  दर  का  50  प्रतिशत  है  ।  युगोस्लाविया  और  संयुक्त
 अरब  गणराज्य  से  आयातित  माल  पर  झुरूक:की  प्रभावों  दर  के  :.0%  की  रियायतो  झुल्क  दर  लागू
 होती  राजस्व  आसुचता  निदेशालय  द्वारा  को  गई  जांच-पड़ेताल  से  इस  बात  की  पुष्टि  हुई  कि

 वास्तव  में  माल  छा  निर्माण  ओरिस्टेनो  में  किया  गया  था  और  वहीं  से  उसको  भारत  के  लिए
 पोत  में  लादा  गया  था  और  यह  माल  इटली  मूल  का  था  ठथा  इस  प्राल  पर  शुल्क  की  रियाथती  दर

 लागू  नहों  होनी  थी  ।  जांच-पड़ताल  के  में०  ओके  सिल्क  मिल्‍्स  को  रियायती
 दर  तथा  सामान्य  दर  के  बीच  विभेदी  शुल्क  के  सिलसिले  में  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया
 यया  था  क्योंकि  वह  माल  युगोस्लावियाई-मूल  का  नहीं  था  और  इसके  अध्यक्ष  और  अन्य

 भारतीय  जहाजरानी  निगम  मे  एच०  सेलिएक्स  एंड  कंपनी  को
 भी  अथं-दण्ड  लगाए  जाने  के  सिलसिले  में  भो  कारण  बताओ  नोटिस  जारो  किया  गया  इस  मामले
 का  न्यायनिणयन  सीमा  शुल्क  बम्बई  ने  अपने  दिनांक  4-10-88  के  आदेश  द्वारा  किया  था  ।

 स्यायनिर्णयंन  अधिकारी  ने  अपने  इस  आदेश  में  यहू  अभिमत  प्रकट  किया  है  कि  भारतोय  जहाअरानो
 निग्रम  और  इसके  विदेश  स्थित  संबंधित  एजेंटों  न ेउचित  और  वास्तविक  तरीके  से  काय  नहीं  किया
 था  ओर  यह  कि  भारतोय  जहाजरानी  निगम  को  स्वयं  ही  इस  मामले  के  बारे  में  सीमाशश्क  अधिकारियों
 को  सूचित  करना  चाहिए  भारतीय  जहाजरानी  निगम  अथवा  उसके  विदेश  स्थित  एजेंटों
 द्वारा  कृताकृत  कार्य  संबंधित  माल  पर  सीमाशुल्क  की  चोरी  करने  की  मंशा  से  किये  गए  थे  अथवा
 इस  बारे  में  किसी  साक्ष्य  के  न  होने  के  कारण  उनके  विरुद्ध  कार्यवाहियां  बन्द  कर  दी  गई  मे०
 ओक  सिल्क  मिल्स  ओर  इसके  निदेशकों  पर  अर्थंदंड  लगाए  जाने  के  सिलसिले  में  लगाया  गया  आरोप
 भी  समाप्त  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  प्रत्यक्षतः  उनको  इस  आरोप  के  लिए  दोषी  ठहराये  जानें  का

 कोई  साक्ष्य  नहीं  पाया  गया  जैसाकि  रिकार्ड  से  प्रमाणित  हो  गया  था  कि  उक्त  माल

 यूगोस्लाबिया  मूल  का  नहीं  अतः  सोमा  शुल्क  बम्बई  द्वारा  यह  निणंय  लिया  गया  था  कि
 उक्त  माल  पर  शुल्क  की  रियायतीं  दर  लागू  नहीं  अतः  मे०  भोग  सिल्क  मिल्स  को  उनके  द्वारा
 आयातित  भौर  निंकासित  पोलिएस्टर  चिप्स  के  संबंध  में  1,06,53,744.00  रुपए  का  विभेदोी  शुल्क
 अदा  करने  के  लिए  कहा  गया  अब  मे०  ओके  सिल्स  मिल्स  ने  6-1-89  को  समस्त  बिभेदों  शुल्क
 अदा  कर  दिया

 मलयेशिवा  और  भारत  के  बोच  व्यापार  सम्यन्ध

 *546.  भौ  एस०  थी०  लिदताल  :  क्‍या  बाणिज्य  भत्री  यह  बत।नते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मलयेशिया  भारत  के  साथ  ध्यापार-सम्बन्धों  को  सुदृढ़  बनाने  का  इच्छुक  है  तथा

 सहयोग  के  अवसर  बढ़ाना  भाहता

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  योजना  तेयार  की  बई  है  ;

 क्‍या  हाल  ही
 में  मलयेशिपा  के  एक  उच्चस्तरीय  दल  ने  भारत  का  दौरा  भी  किया

 गौर

 हु
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 जम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  दोनों  देशों  के  बीच  हुई  बातचोत  के  क्‍या
 परिणाम  निकले  हैं  ?

 बाणिल्य  संत्री  दिनेश  हां  ।

 (a)  मलयेशिया  से  पाम  प्राकृतिक  अपरिष्कृत  टिम्बर  आदि  के

 आयातों  के  बदले  मलेशियाई  सरकार  द्वारा  भारतीय  कम्यनियों  को  समझोता  आधार  पर  परियांजनाएं
 प्रदान  करने  के  लिए  प्रबंध  किए  गए  ब्यपारिक  स्तर  पर  अम्योन्य  क्रियाकलाप  द्वारा  दुतरफा
 व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  एक  संयुक्त  व्यापार  सहयोग  समिति  भी  स्थापित  की  गई

 भर  हाइड्रो  पावर  केन्द्रों  तथा  लम्बों  सुरंग  निर्माण  कार्य  के  डिजाइन/निर्माण  के
 क्षेत्र  मे ंभारतीय  निर्माण  कम्पनियों  की  क्षमता  आनने  के  लिए  हाल  ही  में  4-12  1989  के
 दोरान  मलयेशिया  के  दुरसंचार  तथा  डाक  मंत्रो  ने  भारत  की  यात्रा  ऐसो  आशा  है  कि
 परिणामस्वरूप  भारतोय  कम्पनियों  को  मलयेशिया  में  निष्पादन  हेतु  परियोजनाएं  प्रदान  कौ  जाएंगी  ।

 मध्य  प्रदेक्ष  को  लेसाटोरी  ओर  बुधना  लिचाई  परियोजनाएं

 |

 *547.  श्री  महेया  क्‍या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजो  गई  मध्य  प्रदेश  के  गुना  और
 शिवपुरी  जिलों  को  भेंसाटोरी  और  बुधना  सिचाई  परियोजनाएं  मंज्री  के  लिए  अभी  भी  लम्बित  पड़ी

 और  *

 e  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  परियोजनाओं  को  कक्ष  तक  स्वीकृति  दे  दी
 जाएगी  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रो  तथा  श्ल  संसाधन  मंत्रों  ओ०  :  ओर  लघु
 सिंचाई  परियोजना  होने  के  कारण  भैसाटोरी  परियोजना  का  केन्द्र  में  तकनीकी  मूल्यांकन  करने  की
 आवश्यकता  नहीं  जबकि  बुधना  ध्िचाई  परियोजना  वर्ष  1980  में  अनुमोदित  की  गई  थी  ।

 पुणे-अहमदाबाद  एक्सप्रेस

 ]

 *546.  भो  सांभाणीराबव  ककाड़े  :  क्‍या  रेल  अंज्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बविभिस्त  रेल  यात्री  संबठनों  से  पृणे-अहमदाबाद  रेलगाड़ी  का  नाम  बदलकर

 एक्सप्रेसਂ  करने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ;  भर

 प्रस्तावित  पूणे-अहमदाबाद  रेल  लाइन  कब  तक  प्रारम्भ  की  जाएगी  ?  ६

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाधयराथ

 अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 साप्ताहिक  एक्सप्रेस  1989  से  चलेनी  ।
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 रण  एकक  चालू  करना

 *549,  भ्रो  अतोश  चंद्र  सिन्हा  +

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 कया  वि  मंत्री  बह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  को  पुनः  चालू  करने  सम्बन्धी  रियायतों

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 क्‍या  इन  एककों  का  माध्यम  ओर  सथु  उद्योगों  में  वर्गीकरण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधो  तध्य  भोर  ब्योरा  क्या  है  ;  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि  यह  कायें  लिन  प्रबंधकों
 को  सौंपा  गया  है  वे  सरकार  की  रियायतों  का  दुरुपयोग  न  करें  ?

 बित्त  मंत्रालप  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआडों
 संभावित  अर्थक्षम  रुरण  ओद्योगिक  एककों  से  संबंधित  पुनरूद्धार  सहायता  कार्यक्रम  भारतीय  रिजवे  बेंकः
 के  समय-समय  पर  जारोी  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  संवद्ध  बेकों  और  वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  अलग-अलग
 मामलों  के  आधार  पर  तंयार  किए  जाते  बेंक  और  वितीय  संस्थाएं  समय-समय  पर  रुग्ण  औद्योगिक

 एककों  के  प्रबन्धन  द्व।रा  पुनरूद्धार  सहायता  के  कार्वान्ययन  की  समीक्षा  करते  हैं  ओर  जहां  कहीं  आवश्यक

 होता  है  उपयारात्मक  कारंगाई  करते

 रूग्ण  मौद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  1985  के  क्षत्राधिकार  के  अन्तगंत  आने

 वाले  एककों  के  सम्बन्ध  में  उपचारात्मक  तथा  अन्य  उपाय  सुनिश्चित  करने  है
 के  वास्ते  आवश्यक  कारंवाई  करने  तथा  चालू  करने  वाले  भ्रबंधनों  के  विद्ध॒  उपयुक्त  कार्ंबाई  करने

 बरह्वित  ऐसे  उपाय  शीघ्र  लामू  करने  के  वढस्‍्ते  ध्ोश्लोगिक  भोर  वित्तीय  पुनतिर्माण  बोर्ड  को  शक्तियां  प्राप्त

 हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  अपनाई  जा  रहो  वर्तमान  सूचना  अणाली  के  अन्तर्गत  ७  ग्ण  ओश्योगिक

 एककों  को  जन  1987  से  रुग्ण  ओद्योशिक  रुण्ण  ओश्योगिक  एकਂ  ओर
 कमजोर  ओद्योगिक  एकक ''  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया

 शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले  एक्कक़ों  द्वारा  देश  में  अपने  उत्पादों  को  बिक्रो

 *+550,.  डा०  भौरी  झंकर  राजहूंस  :  क्‍या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले  एककों  को  देश  में  ही  अपने  25  श्रतिशत  उत्पाद  बेचने

 की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण

 /  कया  यह  आवश्यक  है  कि  ऐसे  एककों  से  घरेखू  बाबर  में  उत्पाद  खरोकने  के  लिए

 क्रताओ ंके  पास  बेघ  आयात  लाइसेंस

 कया  सरकार  का  इन  एककों  को  75  प्रतिशत  निर्खत  करने  दाले  एककों  के,रूप  में

 वर्मोकृत  करने  का  विचार  ओर
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 यददि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाजिस्य  मंत्रो  दिनेश  :  से  शत-प्रतिशते  मिर्धातोन्मुख्  एककों  को  यह
 अनुमति  है  कि  ये  बेध  आयात  लाइसेंस  के  बाधार  पर  तथा  छुले  आ्लासान्य  लाहलेंस  के  अन्तर्गत  आने
 बाली  मदों  के  अनुसार  अपने  उत्पादन  को  घरेलू  टेरिफ  क्षत्र  में  बेच  सकते  हैं  ।

 ये  एकक  आयात  क्षत्र  से  बाहर  घरेलू  टैरिफ  क्षत्र  में  अपने  25  प्रतिशत  उत्पादन  को  भी  बेच
 सकते  यह  सुविधा  शत-प्रतिशत  निर्धांतोन्मुख  एक  संबंधी  योअना  के  पुनरद्धार  के  एक  उपाय  के  रूप
 में  दी  गई  थी  ताकि  परियोजनाओं  की  अर्थक्षमता  में  सुधार  लाबा  जा  सके  और  प्रमुक्ष  निवेश  भर  बड़े
 रुदछमों  को  आकर्षित  किया  जा  सके  जिससे  निर्यात  उपाजंन  में  महत्वपूर्ण  बद्धि  घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र
 में  बिक्री  सीमाशल्क  के  स्वाम्‌  सत्र  के  अयप्रीब  होती  है  तथा  इसके  लिए  मलग-अलय  मामले  में  सरकार
 का  पूर्व  अनुमोदन  अपेक्षित  होता  सरकार  सम्बद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  घरेलू  बिक्रियों  को
 मात्रा  25  प्रतिशत  के  स्तर  तक  नि्धारित  कर  सर्कतोी  इन  एककों  को  75%  निर्यातोन्मुख  एककों
 में  वर्गीकृत  करने  का  कोई  प्रस्ताद  नहीं  है  ।

 अन्तर्शप्ट्रीय  विक्षास  संघ  हारा  ऋण  को  झरज्षों  कम  धुतः  निर्धारण

 *551.  भी  एस०  एम०

 झीमतो
 कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  ने  विश्व  बेक  से  अनुशेध  किपा  है  कि  कह  अल्तर  ष्ट्रोय  विकास  संघ  द्वारा

 बिए  जाने  भाले  ऋण  को  शर्तों  को  पुनः  निर्धारित  करे  ;

 यंदि  तो  भारत  द्वारा  प्रस्तुत  ब्रस्ताव  को  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है|  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  आंयिक  कार्य  विभाग  में  राध्ष्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :

 से  (@)  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उध्ते  ।

 भारत  व्यापार  केगत्रों  की  स्थापना  हेतु  प्रस्ताव

 *552,  श्री  पी०  एम०  सईद  :

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :

 क्या  बाणिल्ण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  निर्यात  संगठन  संध  सरकार  भारतीय  निर्यातकों  और  विदेशी  निर्यातकों
 के  बीच  सम्पक  बनाये  रखने  के  लिए  टोक्यो  ओर  अन्य  प्रमुख  नगरों  भारत  व्यापार  केन्द्रों  की  स्थापना
 करते  के  लिए  अनरोभध्  किया  “  -  -
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या  है  ;  ओर

 (2  )  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 थाजनिल्य  मंत्री  दिनेश्त  :  ओर  भारतीय  निर्यात  संगठन  परिसंध  ने  टोक्यो

 सहित  चुनिन्‍्दा  स्थानों  पर  भारतीय  व्यापर  केन्द्रों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  उदंश्य  यह  है  कि
 ये  केम्द्र  निर्यातकों  तथा  आयातकों  को  जानकारी  का  वितरण  करने  हेतु  एकोकृत  केन्द्र  बिन्दुओं  के  रूप  में
 कार्य  प्रस्तावित  सुविधाओं  में  शामिल  प्रदर्शन  जन  इंफारमेशन  डेस्क  तथा
 सम्मेलन  टेलैक्स  आदि  सामान्य  सुविधाएं  ।

 सरकार  ने  चुनिन्दा  स्थानों  पर  भारतीय  व्यापार  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  स्पय॑
 सिद्धान्तरुप  में  निर्णय  लिया  है  ।  प्रधानमंत्री  हारा  इस  आशय  की  घोषणा  भी  की  जा  च॒क्ती

 बकीलों  हारा  छात्रों  की  अक  तालिकाओं  को  अनुप्रभाचित  करता

 5171.  भरी  एमन०  डेलिस  :  क्‍या  विधि  झोर  न्याय  पंत्री  यह  कताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (१)  क्या  बकीलों  को  शैक्षिक  संस्थाओं  में  प्रवेश  लेने  वाले  छात्रों  कीअंक  तालिकाओं  को

 अनुप्रमाणित  करने  की  अनुमति  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  फारभ  हैं  ?

 विधि  ओर  म्थाय  मंत्रालय  में  राज्य  भैत्री  एच०  बार०  :  से  अधिवक्ता
 1961  या  उसके  अधीन  बनण्ये  गये  नियमों  अंक  सूचियां  सत्यारित  करने  के  लिए

 अधिवक्‍्ताओं  को  प्राधिकृत  किए  जाने  संबंधी  कोई  उपबंध  नहीं  शिक्षण  संस्थाओं  में  प्रवेश
 लेने  वाले  विद्याथियों  की  अंक  सूचियां  सत्यापित  करने  के  लिए  शिक्षण  संस्थाओं  द्वारा  अधिवक्ताओं  के

 प्राधिकृत  किए  जाने  पर  कोई  विधिक  रोक  नहीं  है  ।

 फरवका  आंध्र-परियोलना  प्राधिकरण  के  विरद्ध  श्राम्योलन

 5172.  भी  जायनल  अवेदिनग  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  16  1989  से  फरक्का  बांध  परियोधना  प्राध्तिकरण  के  विरुद्ध  गंगा  कटाव
 संरक्षण  समिति  के  नेतृत्व  में  एक  आन्दोलन  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इन  मांगों  का  ब्योश  क्‍या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  केस्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  हां  ।

 यह  मांगें  बराज  के  अनुप्रधाह  पर  गंगा  नदी  के  दराएं  तट  पर  २  प्रभावित
 व्यक्षितयों  के  पुनर्वास  तथा  गाइड  बंध  के  निर्माण  से  संबंधित  हैं  ।  हा

 जबकि  फरकका  बराज  परिणोजना  मस्यतः  बराज  की  त्रक्षा  तर्था  भागौरणी-हुगली  नदी
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 प्रणाली  के  नीचे  के  प्रवाह  का  सफल  नियमन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इसके  आसपास  तट  स्थिरीकरण
 के  लिए  अपेक्षित  प्रवंधों  से  संबंधित  बाढ़  प्रबंध  ओर  तट  सुरक्षा  के  पहलुओं  पर  राज्य  सरकार  द्वारा
 ध्यान  दिया  जामा  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोडे  द्वारा  डिबेंबर  बांड  जारो  करना
 हा

 5173.  भ्रो  गुरदास  कामत  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  बिज्ली  बोर्ड  को  डिबेंबर  बण्ड  जारी  करे

 की  अनुमति  देने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इम  संबंध  मेँ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  गा

 वि्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  और  (७)

 इस  मामले  पर  विधार  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  निदेशक  मंडल

 5174.  क्री  एच०  जी०  रामल  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  का्यंकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  उनके  निदेशक  मंडल
 का  पुनगेंठन  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  अ्पौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डो  भ्ौर
 सरकार  के  विचा  रार्थ  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  जिसमें  वर्तमान  स्कीमों  में  की  गई  व्यवस्था  के

 अनुसार  राष्ट्रीयक्त  बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  के  ढांचे  में  कोई  परिवर्तन  करने  की  बात  हों  ।

 भारतोय  रिजर्य  बेंक  के  सिविल  इंजोमियरो  ठेके

 5175.  डा०  यो०  बेंकटश  :  क्‍या  वि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की

 क्या  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  विभिन्‍न  कार्यों  के  निष्पादन  का  क्षार्य  सिविज्ञ  इंजीनियरी
 के  ठेकेदारों  से  किया  जा  रहा  हैं  ;

 वया  भारतीय  रिजव  बेंक  उनको  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  आने  वाली  अधिक  छावत  का  लाभ
 भी  दे  रहो  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  और  भारतीय  रिजय  बेंक  ह्वारा  ऐसे  खिबिल

 नियरी  कार्थों  के लिए  लागत  वृद्धि  की
 गणना  के  लिए  अपनाए  जा  रहे  सिद्धांतों/नियमों  का  ्यौरा  क्‍या

 है  ;  और

 क्या  केम्द्रीय  सरकार  के  अन्य  विभागों  और/अथवा  सरकारी  उपक्रमों/कंपनियों  हारा  भी

 इन  नियमों  का  पालन  किया  जाता  है  ?

 दित्त  मंत्रालय  में  आविक  कार्य  बिसाग  में  राज्य  संत्री  एड्आर्डो
 हां  ।
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 ह
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सचित  किया  है

 कि  उमके  टेंडर  फार्मों  ऐसे  बड़े-बड़े  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  जिनमें  निर्माण-कार्य  की  अवधि  एफ  वर्ष  से  अधिक  होती  समायोजन  खण्डਂ
 नामक  खण्ड  होता  इस  मल्य  समायोजन  फार्म  ले  मूल्य  वृद्धि  क ेकारण  लागत  में  वाली  वृद्धि
 को  कुछ  हद  तक  क्षतिपूर्ति  हो  जाती

 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  ऐसे  बड़े-बड़े  निर्माण-कार्यों  के  लिए  अपनाएं  गए  मूल्य
 योजन  फार्म ले  का  ब्यौरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 साभास्य  विसीय  नियमावली  के  नियम  12(2)  ओर  14(2)  उसके  अभ्तर्गत
 में  संविदा  करने  के  सामान्य  सिद्धांत  दिए  गए  क्षामाम्य  वित्तीय  नियमावली  में  किए  गए

 प्रावधानों  कैम्द्रीय  सरकार  के  अधीन  सभी  विधभागों/प्राधिकरणों  नियमों  में  बताई  गई  सीमा  को
 समान  रूप  में  पालन  करना  होता  है  ।

 विवरण

 बतायी  गई  दरें  निश्चित  होगी  भोर  मजदूरी  को  शर्तों  रेल  भाड़  में  कमी  बेशौ  अथवा  अन्य  शर्तों
 चाहे  जो  भो  हो  में  कोई  भी  फेर-बदल  नहीं  होगा  ।  इस  खण्ड  के  अन्तगगंत  सामान  के  मूल्यों  और  मजदूरी

 की  दरों  में  कोई  भी  बुद्धि  अथवा  निम्नलिखित  फार्मूले  के  आधार  पर  समायोजित  की

 ज़ावेगो  ।

 70  डब्ल्यू  ०आई०भो  ०]
 I,  साप्तान  वी०एम०  =  --  +  [0.88  वी०  +  xX  —————

 100  डब्स्यू०  आई०  ओो०

 सकर्ध क्त  फार्म ले  में  :

 की  ।  हा १
 एम०  ८  सामान  की  लागत  में  फेर  बदल  रुपयों  में  भुगतान  की  जाने  वाली  श्रथवा

 वसूल  की  जाने  वाली  रकम  में  वृद्धि  अथवा  कमी  ।

 गणना  की  अवधि  में  किये  गये  कार्य  का  मूल्य  सामान  के  लिए  दिए  गए  अप्रिमों  को
 यदि  कोई  छोड़कर  ।

 सी०  =  निर्माण  काये  में  दस्तेमाल  किए  गए  ठेकेदार  के  लिए  सामान्य  अनुदेशों  के  खण्ड
 सीमेंट  की  लागत  खण्ड  23  तथा  विशेष  शर्तों  के  अन्तर्गत  ।

 एस०  -:  मिर्माण  कार्य  में  इस्तेमाल  किए  गए
 इस्पात  की  लागत

 डण्ल्यू०  -  गणना  की  छावधि  में  सभी  वस्तुओं  के  लिये  ओसत  अखिल  भारत  थोक  मत्य  सूचकांक
 जाईं०  जैस्कि  भारवोय  रिजवं  बेक  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किया  गया

 डब्ल्यू०  =  ढेंढर  खोलने  के  महीने  के  सभी  बस्तुओं  के  लिए  अ्विल  भारतीय  थोक  मुल्य
 आईन्भमी०  सचकांक  जैसाकि  भ।रतीय  रिजवं  बेंक  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किया  मया  हो  ।

 30  श्राई०
 कु  अलबूरी  बी०  एल०  [  )  $  8  दी०--[सी०  नै  x

 100
 ह

 आई०  ओ०
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 बी०  एल०  =  मजदूरी  को  लागत  में  परिवक्धंन  रुपयों  में  शुमतान  की  जसने  जाओीं
 बसल  की  जाने  बाली  रकम  भे  वद्धि  अथवा  कमी  ।  पः

 यी०  सी०  एण्ड  एस०  जैसा  कि  उपय क्‍त  भारतोय  में  बताया  गया  है  ।

 संगणना  की  अवधि  के  दोरान  भारतोय  रिजवं  बैंक  के  बुलेडित  में  प्रकर्मोशत  श्रम
 भारत  सरकार  द्वारा  ओद्योगिक  कर्मचारियों  के लिए  घोषित  ओसत  अखिल

 भारत  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  ।

 शआराई०भो०  ८  टेंडर  खोलने  के  महोनों  के  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित
 कम  चआरत  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए  भोचित  भलिल

 पभोक्‍ता  मल्य  सूचकांक  ।  *

 पेनिसिलोन  बोी०  की  कस्ती  के  कारण  ए+कों  का  अन्द  किया  जाता

 5176.  भ्री  जनक  राज  गुप्त  :  बया  बाणिण्य  मन्त्रो  पेनिसिलीन  के  आयात  लाइसेंस  स्वीकृत  कड़दे
 के  बारे  में  शिकायतों  के  बारे  में  3  1989  के  अतारांकित  प्रश्त  सं०  1337  के  उत्तर  के  श्ंबंध में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  है

 क्‍या  कुछ  एकक  पेनिसिलीन-बवी  की  कमी  के  कारण  बन्द  पड़  हैं  ;
 ॥

 ये  एकक  कब  से  बन्द  पड़  और

 तकनीकी  निरीक्षण  की  रिपोर्ट,कब  तक  प्रस्तुत  की  जायेगी  ओर  सरकार  का  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 लाणिष्य  मंत्रात्रय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  म॑  :  ओर  सामान्यतः  ओषध
 विनिर्माण  एकक  कई  ओधषधियों  के  उत्पादन  में  लगे  पेनिसिलीन-वी  की  गैर.उपलब्धता  के  कारण

 कि
 ए्‌  g

 एकक  के  बंद  होने  की  कोई  सूचना  नही  मिलो  है  ।

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  बिभाग  से  इस  बिषय  पर  जक्रमीकी  रिपोर्ड  प्राप्त  हो  गई  है
 जिसकी  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी  सिंचाई  परियोजनाणें

 5177.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मण्त्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  तकनीकी  और  आर्थिक  दष्टि  से
 ध्यवहारिक  राज्य-वार  कितनी  बड़ी  ओर  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  पता  सगाया  भदया  है  ;

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  जल  आयोग ने  मंजूरी  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  ओर  रि

 इन  प्ररियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  सत्ाघन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  केसीय  जल  आधवीये
 से  4  सिबाई  बहुप्रयोजनी  परियोजनाओं  का  अन्वेषण  किया  है  और  14  और  योज  अस्वेधर्भाधीभ  हूँ
 केवल  दो  योजनाओं  की  परियोजना  रिपोर्ट  तकनीदी-अआशथिक  मूल्यांकन  हेतु  प्राप्त  हुई  ।  राज्य
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 खक़्कारों  हारा  इन  दो  घोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों  के  प्र  क्षणों  को अनुपालना  की
 ब्रतीक्षा  इनका  निर्वाधन  राज्य  सरकारों  से  अनपालना  रिपोर्ट  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सध्य  प्रदेश  में  लिफ्ट  को
 >-  थी  कै०  एस०  प्रधान  :

 क्री  महेना  तिह  :

 क्या  अल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  लिफ्ट  सिंचाई  को  कुस  क्षमता  कितनी  है  ओर  तक
 कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  और

 उक्त  राज्य  में  बकाया  लिफ्ट  सिचाई  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  और  क्या  केस्द्रीय  सरकार  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  को।अतिरिक्त  धनराशि  प्रदान
 करेंगी  ?

 जा रहे
 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  मध्य  प्रदेश  की  लिफ्ट  सिंचाई

 स्‍्कोमों  को  मिलाकर  चरम  लघु  सिंचाई  क्षमता  42  लाख  हेक्टेयर  जिसमें  से  लिफ्ट  तक
 स्‍्कोमों  लाख  द्वेक्टेयर  की  क्षमता  सुजित  किए  जाने  की  आशा

 लथ्‌  सिचाई  के  विकास  में  तेजी  लाने  के  केन्द्र  सरकार  केन्द्र  प्र  योजित  स्कीमों  के
 माध्यम  मध्य  प्रदेश  सहित  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करती  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  वर्ष  प्रदेश सहित  में  को  उ्थले  नलक  पों।खुद।ई  क्षओं  के  निर्माण  के  लिए  मध्य  प्रदेश
 सरकार  को  50९,  बराबर-बराबर  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  440  लाख  रुपए  निर्म कत  किए  गए

 बराबर-बराबर  पटना  रेलबे  स्टेशन

 थी  कुमार  ग्रादव  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्व  रेलवे  में  पटना  जंक्शन  सुविकसित  नहों

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  वर्ष-बार  कितना  घन  आबंंटेत  किया
 भया  ओर  अब  तक  कितना  घन  भ्यय  किया  गया  है  ;  ओर

 इस  स्टेशन  के  विकास  का  भावी  कार्यक्रम  क्‍या  है  ?

 रेख  भंज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  साधथराव  :  जी  नहीं  ।  पटना  स्टेशन  को  एक
 था  दर्श  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने  के  लिए  चुना  गया  इस  कायं  में  पीने  के  पानी  की

 शोचालय  बेहतर  रोशनी  जसी  सुविधाओं  में  विविध  सुधार  एवं  व्यवस्था  करने  तथा  ८
 प्रतीक्षा  परिच्वलन  क्ष  ऊपरी  पैदल  पुलों  क्रादि  का  विस्तार  तथा  सधार  क  रने  की

 व्यवस्था  प्लेटफार्म  नं०  ]  ओर  2  का  परिचलन  क्षत्र  का  सौन्दयेवर्धन  तथा  अतिरिक्त
 दिप्रात्न  कक्ष  आदि  को  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  कार्य  पहले  हो  पूरे  हो  चुके  स्टेशन  इमारत  तथा  तीसरे
 झूपरी  पैशल  पुल  का  बिस्तार  काय॑  प्रगति  पर

 पटना  स्टेशन  के  विकात  के  लिए  1986-87,  1987-88  तथा  1988-89  के  दोरान



 13.  1911  लिखित  उत्तर

 आवंटित  की  भयो  राशि  तथा  1986-87  भौर  1987-88  के  दोराम  जच्च  की  गयी  राशि  इस  प्रकार

 है

 लाख  रुपयों मओ

 दरिष्यय

 गिर

 बच  रे

 1987-88  1988-89.  1986-87  986-87  1987-88 ह

 31.99  49.74  34.79  31.99

 ह

 43.74
 ला  ओनकससख  सस  स9सककेर।स  _

 रे
 हि

 में
 ऋण

 के  दोरान  किया  मया  1989  में  लेखे  बन्द  होने  के  बाद  हो  उपलब्ध  हो ः

 पटना  स्टेशन  को  एक  आदर्श  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कार्य  चरणों  में  किया
 जा  रहा  है  और  इसके  आठवीं  योजना  के  मध्य  तक  पूरा  हो  जाने  की  स्म्भावना

 रेलगाड़ो  को  रफ्तार

 5181.  स्ली  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे

 आधुनिक  रेल  डीजल  ओर  इलैबिट्रक  आधुनिक  रेल  डिब्बों  और  रालर
 बियरिंग  के  स्वीकृत  ओर  बुक  की  गई  रफ्तार  का  ब्योश  क्या  है  ;

 गठ  तीन  वर्षों  के  दोराम  यात्री  रेलगाड़ियों  कौ  अनुमानतः  वास्तविक  रफ्तार  कितनी  थी  ;
 ओर

 कम  रफ़्तार  के  कारण  रनिग  स्टाक  और  रेल  लाइन  के  पूर्ण  उपयोग  के  लिए  इन  वर्षों  के
 दौरान  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवरा«  :

 ही

 संलग्न  विवरण  में  दी

 है

 ५  0  Wot
 ५  ७  cry

 बिकने
 किक 1

 पिद  Ay  त्वौः्  [  |  4४५  i  की  |  ।  |  ry  Vy:

 गीडिया  - 198  sr)  1986-87  1987-88 -  जायपथयप+-..त
 बड़ी  लाइन

 भेल/एक्सप्रेस  47.5  47.1  47.1

 पैसेंजर  27.6  27.3  27.2

 भोटर  लाइन

 मेल/एक्सप्रेस  35-6  36.0  36.9

 पैसेंजर  2456  25.8  25.1
 जयपपयऊ्"पि:+”यपम-य-पोफफी।रक-. |

 यह  सही  नहीं  है  कि  चल  स्‍्टाक  का  कम  उपयोग  हो  रहा  चल  स्टाक  के

 37



 लिखित  रत्तर  1  भप्रेल  1986

 उपयोग  में  काफी  सुधार  हुआ  है  जैस्लाकि  कई  वर्षों  के  शुद्ध  ८न  किम्रोम्ोटर/माल  डिब्या/दिन  के  कुशलशा
 सूचकांक  में  सुधार  से  देखा  जा  सकता  पिछले  चार  वर्षों  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गये  हैं  :--

 पु

 वर्ष  बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन

 1984-85  1150
 ह

 565

 1986-87  5-86  1420  677

 1987-88  1449  703

 विवरण  बड़ी लाइन के ट्रक मांगों तथा मुख्य

 विवरण

 आधुनिक  रेल  पथ

 बड़ी  लाइन  के  ट्रक  मांगों  तथा  मुख्य  लाइनों  की  निर्धारित  रेलपथ  संरचना  में  कंक्रीट/इस्पात/

 लकड़ो  के  स्‍लीपरों  पर  60  कि०  कि»  ग्रा०  की  पटरियां  बिछी  होती  सामान्यतया  लाइनों

 पर  गाड़ियों  की  अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार  100  कि०  मी०  प्रति  घंटा  है  सिवाय  रफ्तार  वाले  कुछ
 नामित  मार्गों  के  जहां  तेज  रफ्तार  वाली  गाड़ियां  140/120  कि०मौ०  प्रति  घंटे  की  अधिकतम  रफ्तार

 से  चलतो  हैं  ।

 मीटर  लाइन  के  ट्रंक  मार्गों  तथा  मुख्य  लाइनों  कौ  रैलपथ  संरचना  में  कंक्रोट/सी०  एस०

 लकड़ी  के  स्‍लीपरों  पर  90  आर०  /75  आर  ब्टरियां  बिछाग्नी  गयो  हैं  जिन  पर  अधिकतम  अनुमेय
 रफ्तार  75  कि०  मी०  प्रति  घंटा  कुछ  नामित  मार्गों  पर  तेज  रफ्तार  की  गाड़ियां  100

 कि०  मौी०  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  से  चलतो  हैं  !

 2.  बिजलो  रेल  इ  जन

 बजड़ो  लाइन  :

 रेल  इजन  की  टाइप  अनुमेय  अधिकतम  रफ्तार

 तथा  अभिकल्प  मी०  प्रति

 डब्ल्य०  ए०  पी०  ]  120

 डब्ल्यू०  ए०  पी०  140

 डब्ल्मू०  ए०  जी०  5  75

 डब्ल्मू०  ए०  एम०  4  सम्पर्क  के  110

 इब्ल्यू०ए०  एम०  4  सम्पर्क  100

 डब्ल्पू०  ए०  एम०  ए०  एम०  ए०  एम०  3  100

 डब्ल्यू०  ए०  जी०  ए०  जी०  ए०  जी०  3  80

 डब्ल्यू०  सी०  ए०  एम०  1  100
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 17  1921  खिलित  उत्तर

 रेल  इजन  की  टाइप  तथा  अनुमेय  अधिकतम  रफ्तार
 अभिकल्प  मी  प्रति

 मोधर

 बाई०  ए०  एम०  1  80

 डीजल

 बड़ी  लाइन

 डब्ल्यू०  डो०  एम०  ।  104

 फो-को

 डीजल  बिजली

 डब्ल्पू०  डी०  एम०  2  120

 को-को
 डीजल  बिजली

 रे०

 डीजल  डी०  एम०  4  120

 डब्ल्यू०  डी०  एम०  7  100

 रे०

 डब्ल्यू०  डो०  एस०  4  65

 श्रोन्सो-ओ
 डीजल  हाइड्रालिक

 रे०

 डब्स्पू०  डी०  एस०  6  71

 को-को
 डीजल  बिजली

 रे०

 लाइन

 बाई०  डी०  एम०  1  88

 बी
 डोजल  हइडालिक
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 उत्तर  १  1989

 रेल  इ  जन  की  टाइप  अनुमेय  अप्विकतम  रफ्तार
 तथा  अधिकश्प  मी»  प्रति

 यबाई०  डी०  एम०  2  15
 बो'-बीਂ
 डीजल

 रे०

 वाई०  डी०  एम०  3  80
 बी
 डीजल  बिजली

 वाई०  डो०  एम०  4  100
 को-को
 डोजल  बिजली

 रे०

 बाई०  डो०  एम०  5  80
 सो/-सी”
 डीजलों  बिजलो

 छोटी  लाइन

 एन०/जैड०  डी०  एम०  33  ४.०]

 जेड०  डी०  एम०  2  50

 जेड०  डोी०  एम०  3  32

 जैड०  डी०  एम०  50
 बी-बी  1
 डीजल  हा  हड्डालिक
 जेड०  डो०  एम०  5  50
 बी०-बी०
 डीजल  हाहड्रालिक

 एन०  डो०  एम०  5  80
 बी०-बी०
 डीजल  हाइड्ालिक
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 17  1941  बिश्ित  डकार
 न्‍  जननी

 3.  सवारो  डिन्से

 सवारी  डिब्बें  को  टाइप  अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार

 बड़ो  लाइन  जा

 सभी  इस्पाव  सं०  हि०  का०  110  कि०  भी०  श्रति  घटा  |

 सवारी  डियस्‍्ने  हु  हैं
 ््ि

 प्र
 सभो  इस्पात  तेज  रफ्तार  टाइप  के  130  कि०  मी»  प्रति  भंटा  अयवा
 स०  डि०  का०  सवारी  डिय्के  140  कि०  मी  प्रति  बंटीਂ

 फ
 मोटर  लाइन  .  ao
 सभी  इस्पात  स०  डि०  का०  सवारो  डिम्बे  75  कि०  मी०  प्रति  “  बंठा  '  :

 सभी  इस्पात  तेज  रफ्तार  टाइप  के  100  कि०  मी०  प्रति
 ्

 स०  डि०  का०  सवारो  डिब्बे  हैं  ह
 4.  रोलर  बेयरिंग  बी०  ओ०  एक्स०  माल  डिब्बे  75  कि०  मी०  प्रक्रिकंटा  -  -८

 5.  मिर्धारित  रफ्तार

 सवारो  गाड़ियों  क्रो  अधिकतम  रफ्तार  भिभ्मर्भभन्‍्त  जंडों  पर  अक्षम-अज़ब  -  है  जो  थाड़ो  की
 टाइप  पर  निर्भर  करती  बड़ी  लाइन  पर  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  लिए  100  कि०  मो  प्रात
 घंटा  या  110  कि०मी०  प्रति  घंटा  तेज  रफ्तार  बाली  एक्सप्रेस  गाड़ियों  क ेलिए  यह  120  या  140
 कि०  मी०  प्रति  घंटा  है  ।  मीटर  लाइन  पर  अधिकांश  मेल  और  एक्सप्रेंस  गाड़ियों  की  अधिकतम  रफ्तार
 75  कि०  मी०  प्रति  घंटा  है  तथा  तेज  रफ्तार  की  एक्सप्रेस  गाड़ियां  100  कि०  मी  प्रति'बंटे  की
 अधिकतम  रफ्तार  से  चल  रही  हैं  ।

 सामान्यतया  गाड़ियों  की  निर्धारित  रफ्तार  उस  गाड़ों  की  अधिकतम  शफ्कर  से  10
 प्रतिशत  कम  रखी  जाती

 बेंकों  द्वारा  लघु  क्ष  त्र  के एककों  को  सहायता

 5182.  श्री  एच०  ओो०  पाटिल  :
 .

 श्री  प्रताप  राय  थो०  मोसले  :  दि

 क्या  जिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  का  कुक

 कया  बेंक  लघु  क्षत्र  के  उद्योगों  को  विपणन  से  संबंधित  कार्यों  पर  लर्चड  के  लिए  भी  ऋण
 देते  हैं  ;

 कक  पा
 श्र हु

 कया  बैंक  इन  एककों  को  ऐसे  कार्यों  के
 लिए  ऋण  देने  में  संकोच  करते  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  कोई  ऐसा  भ्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  |

 बेक लघु क्षेत्र | की अपने उत्पादों के विपणन कार्यों जैसे विज्ञापन और विपणन । पर श्र हेतु सहायता प्रवान करें ; भर है
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंज्ालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डो  भारतीय
 रिल्र्षे  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  माल  के  संसाधन  भर  में  लगे  लघु  औद्योगिक
 भ्रतिष्ठानों  को  ऋण  प्रदान  करते  लेकिन  वित्तीय  निवेश  अर्थात्‌  लघु  ओद्योगिक  एककों  द्वारा
 शैयर  भादि  खरीदने  के  वास्ते  ऋण  नहों  देते  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  मानदण्डों  में  इस  समय

 लग  को  शामिल  महीं  किया  गया  है  ओर  इसे  कार्यशील  प्‌  जी  का  हिसाव  लगाने  के  लिए  भी  शामिल  नहीं
 किया  थाता  ।  भारतीय  ओच्योगिक  विकास  बेंक  के  श्री  एस०  एल०  नाडकर्णी  की  अध्यक्षता  में

 बठित  कृतिक  बल  का  विचार  है  कि  बेंक  ओर  वित्तीय  संस्थाभों  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  वित्त  पोषण  के

 मानदष्हों  में  विशेष  रूप  से  नए  उत्पादों  के  मामले  विपणन  की  क्रारस्भिक  लागत  पर  विचार  किया
 था  सकता  यद्यपि  उत्पादन  की  प्रकृति  ओर  कार्य  की  किस्म  को  जाने  बिना  ऐसे  वित्त  पोषण  के  लिए
 किसी  प्रकार  कै  मानदण्ड  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  है  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि
 उसने  इन  मामले  पर  अभी  अल्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 निर्यात  संबर्धन  क्ष त्र  क ेलिए  कोका  कोला  का  आजेदन-पन्र

 5183.  भी  अमर  सिह  राठया  :  क्‍या  थालनिल्य  मंत्री  यह  बताने  फो  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  क ेलिएं  एक  आवेदन  पत्र  को  90  दिन  के  अन्दर  स्वीकृति  देनी

 होती  है  ;

 (a)  बदि  तो  क्या  कोका  कोला  का  आवेदन-पत्र  अभो  सरकार  के  विचायशीन

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  निर्णय  लेने  में  इस  बिलम्ब  का  निर्यात  संवर्धन  विशेष  रूप  से  विदेशी  निवेशकों

 बर  अ्तिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 जबाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  ऐसा  बताया
 बया  कि  तिर्यात  खंसाधन  जोन  में  परियोजनाओं  के  लिए  आवेदन-पत्रों  पर  निर्णय  सामान्यतया  45  से

 60  दिलों  में  लिया  जायेगा  ।  कोका-कोला  का  आवेदन-पत्र  अभी  विच्याशधीन  है  क्योंकि  इसमें  उन

 महत्वपूर्ण  मामलों  की  गहनता  से  जांच  की  आवश्यकता  है  जो  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  इस  अनुरोध  से

 हैं  कि  उसे  धरेश्रु  टेरिफ  क्ष त्र  में  25  प्रतिशत  तक  उत्पाद  की  बिक्री  को  सुविधा  प्रदान  की

 ऐसे  मामलों  में  विनिर्दिष्ट  समय  सीमा  का  पालन  करना  व्यवहायं  अवधा  संभव  नहीं
 होगा  ।

 cle

 थी  हाल  संस्थे  शेत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  वह

 बताते की करेंगे कि : 48 9 कर अपलबचन के मामले
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 वर्ष  1988-89  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  के  राजस्व  निदेशालय  ओर  प्रवर्तन
 निदेशालय  द्वारा  कर  अपवंचन  के  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  ;

 नि

 इनमें  से  कितने  मामलों  में  कानूनी  कार्यवाही  को  गई  ;  भर

 इनमें  से  कितने  मामलों  में  सजा  दो  गई  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राभस्थ  विभाग  में  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  से  (१)  भर्षेश्षित
 सधृथना  निम्नानुसार  है  :  -

 का  कर

 प्रवर्तन  निदेशालय  राजस्व  बुप्तचर्या  निदेशालय

 19888-89  1988:8 9
 1988  *

 पंजीकृत  मामलों  की  संख्या  4,636  141  ५
 उन  मामलों  की  संख्या  जिनमें  5  भामलों  में

 कानूनी  कारंवाई  की  जानी  है  289  जुर्माधा  .  शकवा
 उन  मामलों  की  संड्या  जिनमें  बया  ओर
 दण्ड  दिया  गया  92  में  अभियोधन  की

 कार्यवाही  आरम्भ
 की  गई  ।

 सोमाझुल्क  विभाग  के  पास  पड़े  लायारित  सामान  की  जिऋी

 5185.  भी  सी०  सम्थु  :  गया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  केन्द्रीय  सरकार  ने  सोमाशुल्क  विभाग  के  गोदामों  में  छह  महीने  से  भी  अधिक  से  पढ़ें
 शाबारिस  सामान  को  बेबने  के  लिए  क्‍या  कंदम  उठाए  और

 उक्त  सामान  की  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  बिक्री  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उदाए
 जाने  का  विभार  है  ?

 वित्त
 मी

 में  राजस्व  विभाग  में  राश्य  मंत्री  ए०के०  और  बिस

 निषिद्ध  माल  को  अंदावाकुत  माल  के  रूप  में  अभिगृहीत  किया  गया  है  उसका  जॉच-पड़ताल

 संभावित  मालिकों/दावेदारों  को  नोटिस  विभागीय  न्यायनिर्भयन  में  जब्ती  करने  स्वश्ी

 ल्लोपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  बाद  ओर  अपील  के  लिए  प्रदान  की  मई  अवधि  समाप्ल  हो  लाने  के

 बाद  ही  किया  जा  सकता  है  |  I

 अभिगृहीत/जब्तश्‌ दा  माल  के  लिपटान  की  कार्यविधि  और  तरीके  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा
 की  गयी  है  ओर  अभिगृहीत/जब्तश्‌ दा  माल  का  शीघ्र  निपटान  करते  के  लिए  अनुवेश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 निपटान  के  तरीकों  माध्यमों  की  वुद्धि  1983  में  की  गई  1984  में  जब्तशूदा  माल  को  चार

 श्रेणियों  में  बांटा  गया  था  त।कि  जिस  माल  के  शीघ्र  क्षतिग्रस्त  होने  अथवा  शीघ्र  ही  होने

 की  आशंका  हो  उसका  निपटान  जल्दी  किया  जा  सके  ।  1985  से  संबंधित  शौंगांश लक

 4
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 1962  की  धारा  110  को  संशोधित  किया  गया  था  ताकि  सरकार  द्वारा  मजिस्ट्रट  के  समक्ष
 या्रिका  दायर  करके  अधिसूचना  द्वारा  विनिदिष्ट  अधिगृहीत  माल  का  तत्काल  निपटान  किया  जा
 सके  ।

 जिस  माल  को  अदावाकृत  माल  के  रूप  में  अंभिगुहौत  किया  गया  हो  उस  माल  सहित  समस्त
 .  ज़ब्दज दा  माल८का  तिपटानसकरने  के  इलिए  संमुक्त  अयास  किए  जा  1988  के

 दोराम  सगभग  351  करोड़  रुपए  मूल्य  के  जब्तश दा  माल  का  निपटान  किया  गया  था  जव्फक  1987

 ;
 के  दोरान  लगभग  149  करोड़  रुपए  मूल्य  के  माल  का  निपटान  किया  ग्रया  था  ।

 ,  श्रमिगुद्टीत/जन्तश दा  उपभोक्ता  माल  को  बड़ी  मात्रा  में  बिक्री  केन्द्रीय  तथा  राज्य
 सरकारों  हारा  अनुमोदित  ओर  सहकारी  समिति  धधिनियम  के  तहत  विधिवत  पंजीकृत  सभी  सहकारी
 समितियों  को  और  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम/राज्य  सहकारी  संध  ओर  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी
 संघ  को  कौ  जाती  है  ताकि  उस  माल  को  उपभोक्ता  सहकारी

 आदि  के  माध्यम  से  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  बेचा  जा  सके  ।  1984-85  से  1987-88  के
 बर्षी  के  दौरान  लगभग  66%,  जब्तश्‌ दा  माल  का  निपटान  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संध

 है
 और  तेंहकारी

 समितियों

 माध्यम  से  किया  गया

 ne  ।
 '

 में  निपटाये  गए  मामले

 S186.  डा०  विग्थिजय  सिंह  :  क्या  बिधि  ओर  न्याय  मंत्री  परिवार  ग्यायालयों  की  स्थापना  के
 बारे  2  1988  अतारंकित  अश्त  संछथा  3193  के  उत्तर  संबंध  में  यह  बताने  कीं  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  केन्द्रोप  सरकार  द्वारा  राज्यों  में  स्थापित  किए  ग्रए  परिवार  न्यायालयों  में  विपटाये  गए
 मामलों  से  संबंधित  आंकड़ों  का  रिकार्ड  न  रखे  जातें  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 अमर  ये  परिवार  न्यायाख्रब  केवल  रूप  से  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  तो  तक्या  शरकार
 बियाह  विधि  संशोधन  1982  की  समीक्षा  करेगी  ?

 विधि  ओर  स्थाय  मंत्रों  तथा  अल  संसाधन  मंत्रो  थो०  :  (%)  स्पायालय

 अधिनियम  की  स्कीम  के  कृटुम्ब  स्पयालयों  की  स्थापना  ओर  पयंवेक्षण  राज्य  सरकारें  करती

 जतः  कट्म्य  भ्यायात्रपों  द्वारा  मामलों  की  बाबत  केस  सरकार  के  पास  बहीं
 ।  होते it's

 +h  ४  राज्य  सरकारों  हारा  स्थापित  कदुम्य  न्यायालय  पूर्णतः  क्रियाशील  अतः  विवाह  विधि
 संशोधन  1982  को  पुनविलोकन  का  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 by  कितरंजन  लोकोमोटिय  कत्स  हरी  वस्तुओों  की  खरीद

 5187.  भी  एम०  चमाशेक्षर  भूति  :  क्‍या  रेल  मंत्री  वह  बताने  की  कूपा  कि  :

 ५.»  ै  :(%)  क्‍या  यहसच  है  कि  दितरंजन  लोकपेमोटिव  पश्चिम  बंग्राल  अभी  भी  कुछ  स्तसान

 कर  पैर  फ़ालदू  पूर्व
 का  आयात  कर  रहा  है  ;
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 मूल्य  के  सामान  का  आयात  किया  गया  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  चित्तरंजत  शोफोमोटिव  बवकस  स्वदेशी  सामान की  खरीद  पर
 कितनी  घत  राशि  खच  की  गई  ;

 चित्तरंजन  लोकोमोटिब  वक्स  द्वारा  भारतीय  स्टील  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  छोड़कर
 सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों  से  कितने  मूल्य  का  शामान  खरीदा  भया  ;  ओर

 (४)  चित्तरंजन  लोकोमौटिव  वर्क्स  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  सामान  की  सप्लाई  करने  के  लिए
 गत  B:  मद्दीने  दोरान  सरकारो  क्षेत्र  के  कितने  उपक्षमों  की  सूचो  तैयार  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मांधयराव  :  जी  हां  ।

 1985-86  से  1987-88  तक  की  अवधि  के  दोरान  103.10  करोड़  रुपये  ।

 1985-86  से  1987-88  अनधि  के  299.22  करोड़  रुपये  ।

 1985-86  से  1987-88  शकःकी  अवसि  के  दोरान  15.21  करोड़  रुपये  ।

 एक  ।  के

 कोयला  खान  कामगारों  के  लिए  शोबन  शोमा  योजना

 5188.  श्री  शो»  पेंचालेया  :  कया  किस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  क्या  भारतोय  जीवन
 बोमा  निगम  भविष्य  में  कोयला  खान  कामगारों  के  खतरे  को  ब्यूनतम  करने  के  लिए  कोई  सुरक्षा  योजना
 आरंभ  करने  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  भा्िक  कार्य  विभाव  में  रफ्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  नहीं  ।
 कोयला  काम  कामयारों  के  सोख्िम  को  के  शिए  कोई  सुरक्षा  योजना  श्‌रू  किए  जाते  के  बारे
 में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  भाश्तोयः  औक्न  कसा  निमम  के  विद्या  यार  नहीं  है  ।

 जिपुरा  ओर  बारक  धाटो  क्षत्र  में  रेल  परिवहन  सुविधाएं

 5189.  भी  सुदर्झ  न  दास  ।  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ज़िपुरा  और  अम्रम  के  बररक  थाटो  क्षंत्र  में  गैस  पाये  जाने  और  ओऔद्योगिकीक रण
 होने  के  कारण  यातायात  बहुत  बढ़  गया  है  किन्तु  बहां  इसके  लिए  परिवहन  सुविधाएं  पर्याप्त  नहों

 यदि  तो  इस  क्षत्र  में  रेल  क्वारा  परिवहन  सूविधाए  कड़ाने  के  लिए  क्यां  कदम  उठाने

 का  विचार
 '  रेल  मंजालप  के  राज्य  मंत्री  स्प्तवराय  :  जी  नहीं  ।

 श्रश्ण  नहीं

 आयकर  विभाभ  हारा  अपसिलनक  दत्तावेश्षों  का  पकड़ा  जाता

 5190.  भी  कमल  नाच  :  क्या  कित्त  यंज्री  आयकर  शिधाग  हारा  पूर्वी  दिल्ली  में  सहकारी
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 आवास  निर्माण  समिति  को  नोटिस  ज्ारो  करने  के  बारे  में  22  1988  के  अता रांकित  प्रश्त  संध्या
 2997  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1986  में  आयकर  अधिका  विकास  नई  दिल्ली  ने  सहकारी  भवन
 निर्माण  निर्माण  दिल्ली  से  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  से  संबंधित  आपत्तिजनक
 दस्तावेज  पकड़  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  कया  है  ;

 इसमें  किस  प्रकार  की  घिसंग्रतियां  पाई  गई  ओर  उत  पर  क्या  कार्यवाही  को  गई
 ओर

 क्‍या  इस  मामले  में  की  गई  क्रायंवाही  के  बारे  में  सूमिति  को  भी  सूचित  किया

 जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  रालस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०के०  :  माननोय  सदस्य
 द्वारा  उल्लिखित  मामले  में  आयकर  विभाग  के  अधिकारियों  हारा  दिल्‍ली  में  1986  के  दोरान
 कोई  भो  तराशी  नहीं  ली  गई  थो  अथवा  म  हो  सर्वेक्षण  की  कोई  कार्यवाही  को  गई

 1986  के  दौरान  आयकर  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  उक्त  मामले  के  संबंध  में  किसी  भी
 दस्तावेज  अपराध-आरोपीय  हो  अथवा  को  एकत्र  करने  को  कोई  आवश्यकता  नहीं

 से  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इनके  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अनुसूचित  जाति  के  के  आरक्षित  चुनाव  क्ष  त्रों  का  परिस्तमोमन

 5191.  डा०  थो०एल०  झेलेश  :  क्या  विक्षि  ओर  न्याव  मत्री  यह  बताने  को  कृपए  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संसदीय  चनाव  क्षेत्रों  क ेपिछले  परिसीसन  के  पश्चात  जनसंख्या  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान
 में  रखते  कुछ  राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  और  अधिक  चुनाव  क्षत्र  भारक्षित
 रखने  को  आवश्यकता  है  ॒  m=

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  नमा  परिसीम्रज्ञ  आयोग  नियुक्त  करने  या  स्वयं  हो  इस  कार्य
 को  करने  का  प्रस्ताव  ताकि  आगामी  आम  चुनावों  से  पूर्व  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  को  उनकी

 बढ़ी  हुई  जनसंख्या  के  अनुकूल  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विधि  ओर  न्याय  सश्ञालय  में  राज्य  मंत्रो  एज  ०आर०  :  से  सं  विधान

 के  अनच्छेद  81,  82  और  170  में  अ  तर्थिष्ट  उपयंधों  के  अनुसार  राज्यों  को  लोक  सप्रा  में  स्थानों  के
 आबंटन  और  प्रस्पेक  राज्य  के  प्रादेशिक  निर्वाच्नन-क्ष  त्रों  में  बिभाजन  के  प्रयोजन  के  लिए  जनसंख्या  के

 1971  की  के  प्रति  निर्देश  करते  और  जब  तंक  सन्‌  2000 के  पश्थोंत्‌  की  गई
 पहली  जनगणना  के  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हो  जाते  तब  तक  राज्यों  को  लोक  श्रभा  में  के  आबंटन  का

 या  प्रत्येक  राज्य  कौ  विधान  सभा  में  स्थानों  की  कुल  संक्या  का  या  प्रत्येक  राज्य  के  प्रादेशिक

 क्षेत्रों  में  विभाजन  का  समापोजन  आवश्यक  नहीं  पंरिसीमल  का  कायें  प्रारंभ  करने  के

 विद्यमान  संवेधानिक  उपबंधों  को  संशोधित  करता  होते  ।
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 तया  परिस्तोशन  आयोद  स्थापित  या  परिसीमन  का  कार्य  किसो  अन्य  रीति  में  प्रारंभ
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  यदि  विधि  संशोधित  भी  दी  जाती  है  तो  भी  यह  इसी

 वर्ष  थाले  मामी  साधारण  निर्वाचन  के  पूर्व  पूरा  करना  संभव  तहीं  होगा  ।

 केरल  सेਂ  का  निर्यात

 5192.  भी  ,  सुल्लापलली  रामअन्द्रत  :  क्‍या  बालिक्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कार्पा  करेंगे
 किः  |

 वर्ष  1988  के  दोरान  केरल  से  कितने  मूल्य  और  मात्रा  में  का  निर्यात  किया
 गया  है  ;  ओर

 वर्ष  1989  के  प्रथम  तीन  महोनों  के  दोरान  स्वदेशी  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  '

 की  कीमतों  में  कितना  अंतर  था  ?

 बाणिण्प  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दस  :  राज्यवार  निर्यात  आंकड़े
 नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  वर्ष  1987-88  के  दौरान  भारत  से  कोकोआ  तथा  उसके  उत्पादों  के  निर्यात  का

 अनुमान  151  मे  ०  टन  भआांका  गया  है  जिनका  मूल्य  78  लाख  २०  बेठता  है  ।

 वर्ण  1989  की  प्रथम  तिमाही  के  दोरान  घरेलू  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कोको  फली

 की  कीमतें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 घरेल  अन्तर्राष्ट्रीय

 :  र०  प्रति

 26  है  N

 बोफोस  के  साथ  समझोेते  के  अम्तर्गत  निर्यात

 5193.  भरी  खेयथद  शाहब॒दीस  :  क्‍या  आालिल्य  मँत्रो  बोफोर्स  के  साथ  प्रति-व्यापार  के  बारे  में  10
 1989  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  226  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 समझौते  के  अन्तर्गत  कितने  मूह्य  का  निर्यात  किया  जाएगा  तथा  किन-किन  देशों  को
 एवं  निर्यात  को  जाने  वाली  मदों  की  श्रंणी  तथा  इसे  पूरा  करने  की  अवधि  का  अ्योराकक्‍या
 ओर

 समझौते  के  अ  तगंत  31  1989  तक  किए  यए  निर्यात  का  आस्तबिक  मल्य
 ल्तिना  था  तथा  यह  निर्यात  किन  देशों  को  किया  गया  था  ?

 बानिज्य  संत्राश्नय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंक्षम  दास  राज्य  ध्यापार  निगम
 ०रो  ०)  ने  मेससं  बोफोर्स  के साथ  जिस  समझौता  शापन  पर  हस्ताक्षर  किए  उसके  तहत

 1996  तक  4.2  बिलियन  सेक  मूल्य  के  किए  जाने  ह्वाल  ही  में  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित
 मदों  ओर  थाजारों  के  अलावा  इस  समझौता  ज्ञापन  के  तहत  निर्यात  के  लिए  अन्य  मदों  मौर  बाजारों

 की  भी  अनुमति  दी  गई  है  ।

 दिनांक  31-32-1988  तक  स्थोकृत  प्रलेखों
 के  आधार  पर  66.15  करोड़  ढुपए  के
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 वास्तविक  लदात  हुई  इसके  दि्ांक  31-12-!988-  से  पहले  लद्दन  किए  गए  30.69

 करोड़  रुपए  के  माल  के  लिए  विनांक  !-1-1989  के  बाद  प्रभेख  प्राप्त  किए  मए  और  स्वीकृत्त

 गए  हैं  ।  इन  निर्यातों  के  लिए  गंतथ्य  स्थामों  में  शामिल  पश्चिमी  उत्तरी

 आस्ट्र  दक्षिण-पूर्व  एशिया  और

 न  विवश्ण

 प्रति  व्यापार  के  तहत  निर्यात  के  लिए  भर्दे

 जो  अहूंता  प्राप्त  नहीं  हैं

 1.  अध-संसाधित  चमड़ा

 2.  अफीम

 3.  चीनी

 4.  आयोडोम  युक्त  नमक

 5.  नीम्बू  घास  तेल

 6.  होरे

 7.  नेफ्था

 8,  सोयाबीन  ऋघल  ५
 नां  >>  प्रभावी

 9.  सायाबीन  मील  )
 दिनांक  13-3-1989  से

 बजारा  प्रतिग्बधन  हेतु
 उत्तरी  अमेरिका  को  काज़ोन  भ्रस्तर  कपड़ा

 .  जापान  भौर  संयुक्त  राज्य  ममरीका  को  शिम्प 3

 3.  संयुक्त  राज्य  अमरोका  को  काजू  विरियां

 भौर  में  लदान  के  लिए  अनुमति

 4.  कोटा  देशों  को  काफी

 5.  ब्रिठेन  को  चाय

 6-  रुपया  भुगतान  क्षंत्र  को  निर्यात

 ०  वस्त्र  मर्दे/देंश)

 8.  सिले  प्िलाएं  परिधान  मद/देश)

 9.  इजरायल  ओर  दक्षिण  अप्रग्रेका  निर्यात

 पश्चिम  महाराष्ट्र  में  लिना  कर्मचारी  बालें  रेल फाटक  ऋतिग

 5194.  भ्रो  प्रकाक्ष  भो०  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  जोगल  रेलने  के  ऋरा्ंत  विष  फर्मेकमरी  पाले  किसने  रल  फाशक  हैं  ;

 न
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 वर्ष  के  दोरान  उनमें  से  कितने  फाटकी  परे  कर्मचारी  नियुक्त  किए  बए  ;

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितने  फ्ाटकों  पर  कर्मथारो  नियुक्त  किए  जायेंगे  ?  .  .

 रंल  म॒  त्रांसय  के  राज्य  म॒ज्जी  माधवराब  (6)  महाराष्ट्र  मैं  १,276
 समपार  बिना  चोकीदार  वाले  हैं  ।

 एक  समपार  ।

 5  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 बापप्न  प्रदेश  में  राष्ट्रीय्ट्त  बेकों  को  शाणायें  खोलना

 $195.  थी  कंदूरी  नारायंज  स्थांसी  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करती  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  आर्क्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  कितनी  शोली
 गयीं  ;

 वया  सरकार  का  विचार  वर्ष  1989-91  के  दोरान  आन्धप्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीपईत  बैंकों  की
 शाखाओं  की  संस्या  बढ़ाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  भारप्न  प्रदेश  में  ऐसी  कितनी  शाखाएं  और  कहां-फहां  थोलने  काਂ  विवार

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मांशों  (+)  से
 भारतोय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1988-89  के  सरकारी  क्षत्र  के  बैंकों  मै  बीधर
 प्रदेश  में  85  शाखाएं  खोली  1985-90  को  वतं  मान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  शी
 रिजवं  बेक  ने  शाखाए  खोलने  के  वास्से  क्षत्रीय  भ्रामीण  बकों  सहित  बेंकों  को  440

 शहरी  एवं  महानगरोीय  केन्द्र  आबंटित  किए  आबंटित  किए  गए  बेंकों  में  बेंकों  ने  अब  तक  283
 केन्द्रों  में  शाखाएਂ  खोल  ली  ग्रामीण  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  सेवा  क्षेत्र  यॉजना  के  बैंकी  से  अपेक्षा
 की  जाती  है  कि  वें  उन  मामलों  को  जहां  न्यूनतम  आधारभूत  सूर्चिधाएँ  संफ्लब्ध  नहीं
 बाकी  केन्द्रों  में  जुत  1989  से  पहले  अविलम्ब  शाखाए  खोल  देंगे  ।

 काफी  उत्पादकों
 को

 आरस्मिक  भुगतान  की  बर

 5196.  भरी  भोकांत  दत्त  नरसिह॒रा  उप
 :  क्‍या  बाणिल्य  मन्‍्त्रों  यह  बतते  की  कैपी

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आगामी  काफ़ी  फसल  के  लिए  काफ़ी  उत्पादकों  को  भगतान  की  जाने  वाली  ्ाप्रिम

 राशि  की  दर  में  कोई  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है

 यदि  तो  इस  सम्बर्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ;  कौर

 विलय  लेने  के  क्या

 84३  i:
 उत्पादकों  को  अ्रप्रिम  शुगठान  की  दर  के  बारे  में

 झठात

 न्क्
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 |  वाणिज्य  संजालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  (7)  1988
 में  श्यूभतम  रिलीज  कीमत  के  उध्वंमुख्ली  संशोधन  के  परिणामतः  1986-87  भोर  1987-88  मौसम  के

 दोराम  बड़े  उपजकर्ताओं  को  प्रारम्भिक  भूगतान  5.50  २०  प्रति  प्वाइंट  से  बढ़ाकर  7.00  २०  प्रति

 प्याइट  तथा  छोटे  को  प्राश्म्भिक  भुगतान  6.50  रु०  प्रति  प्वाइट  से  बढ़ाकर  7.50  रु०

 ही  कर  दिया  या  है  ।  पे

 विदेशी  राजनपिकों  को  शुल्क  मुक्ति  प्रमाण-पत्र

 5198.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  लां  :

 श्रीमती  ऊथा  भ्ोधरो  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  बह  क्षताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  विदेशी  राजनयिकों  द्वारा  की  गई  तस्करी  को  देखते  हुए  सरकार  ने  उन्हें
 चुक्ति  प्रभाग-पत्र

 ”  जारी  करने  को  प्रक्षिया  पर  पुनविश्वार  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  लगाये  जाने  का  विद्यार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  राजस्थ  विभाग  में  राण्य  सन्नी  ए०  के०  :  से  विदेशी
 रफ़्नयिक्रों  को  शस्क  छूट  प्रमाण-पत्र  राजनयिक  सम्जन्धों  पर  बियना

 1961  में  विहित  मानदण्डों  के  अनुसार  दिए  जाते  हाल  ही  के  जिन  मामलों  में  कुछ
 शालजदयिकों  घ्लोथित  की  गई  मदों  ओर  दास्तविक  रूप  से  भाग्रात  की  गई  मदों  में  विसंगतियां  पाई

 बई  उतको  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  छूट  प्रमाण-पत्रों  को  संवोक्षा  करने  में  अपेक्षाकत  और  अधिक

 विया  था  रहा  है  ।

 सेपाली  सागरिकों  को  भारत  में  सम्पत्ति

 5199,  भरी  शान्ति  लाल  पटेल  :

 भरी  जी०.एस०  बासवरानू  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (८)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  से  आयकर  आयुक्‍तों  को  निवेश  दिया  है  कि  भारत  में  नेपाली
 ताबरिक़ों  ड्री  सम्पत्तियों  का  ब्योरा  प्रस्तुत  किया  जाए  ;

 (w)  यदि  तो  क्या  आयकर  आयुकतों  ने  तत्सम्बन्धी  सूची  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;
 भौर  ५,

 ॥

 (  यदि  तो  अतुल  सम्पत्ति  वाले  नेपाली  नागरिकों  की  राज्यवार  सं  ख्  या  कितनी है  ? oy  परम  ह
 विस  भर  ब्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मत्रो  ए०  के०  :  (  से  कुछ

 शमय  सरकार  के  सुझाव  पर  मुख्य  आयकर  आयुक्तों  से  कहा  ग्रया  था  कि  वे  भारत  में  नेपाली
 आर्भोरकीं  के  स्थामित्व  बाली  सम्पत्तियों  के  बारे  में  उठनी  सचता  एकत्र  करें  जिततो  उन  नागरिकों
 हात्त  दाख्ऋर  की  गई  प्रतकर  विवरणियों  में  उपलग्ध  है  ।  इस  तरह  का  प्रयास  सांडियकीय -  प्रयोजन  से

 1.
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 एक  सीमित  प्रयास  यह  उल्लेखनीय  है  कि  आयकर  विवरणी  सम्बन्धी  फार्म  में  नायरिकता  के  बारे
 में  कोई  कालम  नहीं  तथापि  घतकर  विवरणो  सम्बन्धी  फार्म  में  एक  कालम  ऐसा  है  जिससे  क्रेक्स
 इस  बात  का  संकेत  मिलता  है  कि  क्‍या  सम्बन्धित  व्यक्रित  भारत  का  नागरिक  है  नहों
 वास्तविक  नार्थरिकता  की  हैसियत  को  घोषित  करना  उसके  लिए  आवश्यक  नहीं  है  ।  उक्त  सौमित
 सांख्यिकीय  से  एक़  मुकम्मल  चित्र  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  इसमें  ऐसे  नेपाली  नावरिक्ों
 के  स्वामित्व  वाली  सम्पत्तियां  शामिल  नहीं  होंगी  जिनकी  घनशाशि  कराध्षेय  सीमा  से  कम  है  अबवा

 ऐसे  नेपाली  नागरिकों  के  स्वामित्व  वाली  सम्पत्तियां  शामिल  नहीं  होंगी  जिनको  पहचान  नेपाली

 राष्ट्रिकता  के  बार  में  एक  निश्चित  घोषणा  के  नहीं  होने  से  उनके  नामों  से  नेपाली  के  रूप  में
 नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 जब्त  विदेशों  माल  का  निपद्धन

 5200.  भ्रो  एन०  टोम्बो  क्‍या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कमा  करेंद्रे  कि  :

 उपभोक्ता  सहकारी  स्लोसाइटियों  द्वारा  जब्त  विदेशी  मालःका  निपटाल  विक्की  किये  जाने
 संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्या  है  भौर  माल  का  वितरण  करते  समय  किन  भर  श्रक्तिशाजञों
 का  पालन  किया  जाता  है  ;  मु  .

 क्‍या  पंजोकृत  सहकारी  सोसाइटियों  से  इस  माल  के  वितरज्  में  गड़बड़ी  डिय्रे  जाने  के  बारे
 में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 ्ि

 बित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  से
 जन्त-शुदा  माल  को  बड़ो  मात्रा  में  उपभोक्ता  सहकारो  सपर  सहकारी
 भष्हारों  आदि  के  माध्यम  से  इसे  वास्तविक  उप्रभोकताओं  को  बेचने  के  लिए  क्रेद्दीय  भौर  राज्य
 सरकारों  द्वारा  अनुमोदित  ओर  स्ट्टकारी  समिति  अधिनियम  के  अस्तगंत  बिधिवन्‌  रूप  से  पंबीढ़त
 स्भ्ती  सहकारी  समितियों  ओर  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम/राज्य  सहकारो  संध  तथा  राष्ट्रीय उपभोक्ता  सहकारी  संघ  को  को  जाती  वर्ष  1984-85  से  वर्ष  1987-88  तक  के  वित्तीय  बच्चों
 के  दोरान  निपटान  के  विभिन्‍न  चेनलों  से  बेचे  मए  जब्त  शुदा  माल  का  मूल्य  भीचे  सारणों  में  दिया
 गया  है  :--

 ः
 8

 लाख  कपयों
 अक++न्‍नन«+« क++मनमनमन-मतीनिनन  ना  जप  डक सअइसस्सओ त+  ote

 वर्ष  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहुका  री  खुदरा  अम्य 1
 सहकारी

 रच  संघ  समितियां
 45.  ति  ।  ड
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 -  1263.47  454.70  \  388.18  305.28

 नर
 8986-87  1389.51  665.51  399.86  5323.49

 4937-88  1322.98  1437.78  499.36  1375-50
 का  _  _  —  लल्च्च्य्चाण-ः

 ;

 .
 किए  भय  श्यल  के  निप्रधान/बिक्रो  का  राज्यवार  ब्योरा  अशम-से  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 इन  अगुदेशों  के  उल्संधन  के  बारे  में  प्राप्त  विशेष  शिकायतों  की  जांच  की  जाती  है  ओर
 उपचारी  कारंबाई  की  जातो  है  ।

 राध्ष्यों  से सहायता  ब्राप्त  रेल  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देना

 5001.  णो  हुसैन  इलजाई  :  क्‍या  रेल  मस्ती  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बता  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  पर  आने  बाली  भारी  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे

 रेहजीिम्रीचर  कार्पे  को  प्रथमिकता  वेसे  का  विचार  है  जिसमें  भूमि  के  अजंभ  ओर  रेल-पथ  का  समतस

 बनाने  पर  आने  वाले  खर्च  को  वहन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  तैयार  हों  ;

 पद्धि  तो  कितर्रकिन  राज्य  सरकारों  ने  ऐेसे  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ;

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ते  भी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भेजा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधथराव  जी

 प्रक्त  उच्ता  ।

 और  (५)  मह्दाराष्ट्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  सुझाव  दिया  है  कि  वह  उक्त  राज्य  में

 पहुंचे  सै  अनुमोदित  अमान  परिवतंन  परियोजनाओं  के  लिए  भ्रपेक्षित  धनराशि  के  कुछ  भाग  की

 व्यषस्था  कण  पत्र  आमन्त्रित  करके  करना  चाहतो  यह  प्रस्ताथ  योजना  आणेग  के

 धीन

 पिजोराणढ़  स्थित  रेल-ब-सड़क  आरक्षण  काउम्टर  पर  झाधिकाओं  का  कोटा

 5292  ी:छझरोश  राबत  :  क्‍या  रेल  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिथौरागढ़  स्थित  रेल-ब-सड़क  आरक्षण  काउम्टर  पर  टनकपुर-पीलीभीत-लखतऊ  एक्सप्रेस

 रेखभाड़ी  में  पियोरागढ़  जिले  के  यात्रियों  के  लिए  प्रतिदित  कितती  शायिकाओं  का  आरक्षण

 कोटा  निर्धारित

 कया  उन्हें  जन  प्रतिनिधियों  से  इस  कोटे  में  वृद्धि  करने  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  अनुरोध  को  स्थीकार  कर  लिया  थया
 ध
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 बदि  तो  कितदा  कोटा  कड़ाथा  जाएगा  ;  ओर

 (>)  बदि  तो  इसके  कस  कारण

 रेल  मत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  आरक्षण  कोटों  का  जिला-वार
 आवंटन  नहीं  किया  जाता  |  पिथोरागढ़  रेल-एथं-सड़क  आरक्षण  काउंटर  पर  148 /7  अप
 टनकपुर-पीलीभीत  लखनऊ  एक्सप्रेस  में  पहले  दर्ज  की  2  तथा  दूसरे  दर्ज  की  20  शाविकाओं  का  कोटा
 उपसब्ध  है  |

 जी  हां॥

 से  (४)  मौजूदा  आरक्षण  कोटे  का  पूरा-पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  इस
 समय  इसमें  वढ्धि  ऋरने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकार  हारा  मठों  का  नियंत्रण

 5203.  भरी  आर०  लोबरत्नम  :  क्‍या  विधि  ओर  स्यांय  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  विभिस्न  मठों  की  धन-सम्पत्ति  को  अपने  नियंत्रण  मे  लेने  का
 कोई  प्रस्ताव  ओर

 क्‍या  सरकार  इन  मठों  को  घन-सम्पत्ति  की  बेखरेख  करने  के  लिए  एक  ट्रस्ट  नियुक्त
 करेगी  ?

 विधि  ओर  ग्याय  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्रो  एच०  शोर»  :  ओर  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  विज्ञाराधीन  नहीं  है  ।

 विश्य  बेंक  को  सहायता  से  चलाई  था  रही  परियोजनाओं  को  प्रगति

 5204.  भरो  बो०  तुलसोराम  :  कया  विस  माही  ग्रह  को  पा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कौत-कोलसीਂ  परिपोजनाएं  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  आरम्भ  की  गई  हैं  तथा
 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  प्रगति  हुई.है  ;  ओर

 महाराष्ट्र  ओर  आर  प्रद्नेश  में  इन  परिकोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 विस  भंज्ालय  में  आधिक  कार्य  विभाष  में  राध्य  मंत्री  एडूआडों  :  और
 ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  जो  इस  समय  विश्व  बेंक  श्रूप  के  ऋभों/उधारों  के  साथ  काः  स्वत  की
 जा  रही  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इनमें  आन्प्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  की  परियोजनाएं  भी
 शामिल  हैं  ।

 विवरण

 1,  दिश्व  बैंक  खगृह  के  ऋणों/इत़ारों  को  सहायता  से  कियान्वित  की  ला  रही  परियोजना  का
 विवरण
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 लिखित  ठत्तरं  7  4७

 ड्तलयक  लाख  संमुक्त  हाज्ब  अमेरिको  खन्तरों
 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  ऋज/उल्कर  ..  ।.  तक

 राशि  ऋण  उद्यार
 की

 ™
 .  ४4%

 उपयोग
 ४

 की  गई

 बा  आरा  वि  गा  नो
 2  3  4

 न्ा:ापपपतपततत-+तनतनतनक्‍ू+  जयपययायझययाययपपयपपप्ए्ि

 द्वितीय  गजरात  सिंचाई  परियोजना  2७७७७ एणण —<—— .  . गजरात सिंचाई परियोजना
 “5,  .  /.,२.,  दी

 2.  गुजरात  मध्यम  सिंचाई  ४) / ,5., 1.  797.37

 3.  हरियाणा  सिंचाई  |  1720.0
 :

 4.  कर्नाठक  तालाब  सिंचाई  परियोजना  1590.0  के  468.69

 5.  महानदी  बेराज  परियोजना  830.0  685.95

 6.  उड़ीसा  सिंचाई  830.0  685.49

 4.  परियर  बेहगई  परियोजना  350.0  240.09

 8.  द्वितीय  उ०प्र०  सावंजनिक  ट्यूबबेल  240.09
 परियोजना  789.06

 9.  अपर  गंगा  आधुनिक  सिंचाई  परियोजना  1010-0  हे  है  293.47
 9.  मध्य  प्रदेश  स्िचाई  परियोजना  2200.0  293.47

 10.  रूष्य  प्रदेश  विचाई  परियोजना
 ..

 2200.0  272.06

 11.  कललाडा  सिचाई  तथा  वक्षारोपण  विकास
 ने  ाड

 ण

 परियोजना  |  803.0.  “708.85

 13.  पश्चिम  बंगाल  लघु  सिंचाई  परियोजना  990.0.  41:68  :

 14...  बिहार  साबंजनिक  ट्यूकबंल  परियोजना  680:0.  -  “  62.92

 15.  सुवर्णरेखा  सिंचाई  परिफ्रोज़लद्य  =. 9  oy.)  1310,.$5
 बिहार  तथा  उड़ीसा  भाषोदाद्र  #  gs  BBP  ge

 राज्य  ;  बे  नये  *.

 16.  नमेदा  नदी  विकास  जल  वितरण
 तथा  जल  निकासी  परियोजना  sr;  1500.0  260.24

 17.  नर्मदा  नदी  विकास  सरदार  सरोवर
 कहते

 कह
 बांध  तथा  विद्युत  परियोजनो  7  3080.0"

 ४»
 *297,08

 महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश
 भागीदार  राज्य
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 19.

 39.

 आया  पाप  *  ---  न  “

 राष्ट्रीय  जल-प्रबंध  परियोजना
 अनंप्र  कर्ताटक

 तथा  तमिलनाड़  भागीदार

 मध्य  प्रदेश  कृषि  विस्तार

 पश्चिम  बंगाल  सामाजिक  वतप्रालन

 जम्मू  तथा  हरियाणा  सामाजिक

 बनपालन

 हिमालय  वाटरशेड  प्रबंध  परियोजना

 वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  जल  विभाजन  विकास
 परियोजना

 कर्भाटक  सामाजिक  वन॑पफलिग  बरियोजना

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकोस
 परियोजना  न

 केरल  सामाजिक  वनतपालना  परियोजना

 राष्ट्रीय  कृषि  बिस्तार  प्रिषोजना-|

 सष्ट्रीय  कृषि  अनु  संधात  ,

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार

 राष्ट्रीय  सामाजिक  वनप्रालन

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार

 राष्ट्रीय  परियोजना

 राष्ट्रीय  बीज

 द्वितीय  सिगरोली  तापीय  विश त

 करक्‍्का  तापोय  बिजलो

 को  तापीय

 अपर  इन्द्रावती  हे

 इस्त्रा  सरोवर

 ग्रामीण  विद्यूतीकरण

 दक्षिण  बेसिन  अपतटोय

 कि  ।

 490.0

 37350.0

 850.0

 3600-0

 3000.0

 2500.0

 4000.0

 3260.0

 428.3

 3045.0

 326.31

 195.22

 249.27

 104.89

 47-32

 167.48

 701.76

 149.54

 66.42

 149.83

 198.33

 540.63

 3135.12

 49.20

 467.55

 2855.94

 2159.35

 3076.95

 990.42

 55.04

 2955.12

 1349.37
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 लिक्षित  उत्तर  7  1989

 1  2  3  “4

 42.  केन्द्रीय  विद्य,त  परियोजना  3507:00  328.27

 43...  कास्बे  बेसिन  पेट्रोलियम  परियोजना  2135.00  '872-98

 44...  द्वितीय  फरक्‍्का  तापीय  3008.0  997.93

 45...  रिहन्द  विद्युत  2500-0  1148.08

 46...  केरल  विद्युत  1760.00  130.47

 47...  संयुक्त  आबत  बविद्यूत  4850५  1454.43

 48.  आयल  इ  डिया  पेट्रोलियम  1409.0  128.53

 49...  राष्ट्रीय  राजधानी  विज्यू  व  आपूर्ति  4850.0  635.0

 50.  कर्नाटक  विद्युत  3300.0  140.00

 51.  तलच र  तापीय  विश,त  3750.0  180.00

 52...  पश्चिम  गैस  विकास  2950.0  250.00

 53,  उत्तर  पभदेश  विद्यू  त  253.05

 54,  पोषाहार  320.0  287.5

 55...  राजस्थान  जल  आपूर्ति  और  मल  निकासी  $00.0  796.9

 56.  बिद्ार  ग्रामीण  सड़के  350.0  285.2

 न  गुबरात  जल  आपूर्ति  720.0  277.6

 58.  तीसरी  कलकत्ता  गहरी  व्किस  1470.0  683.3

 59.  मध्य  प्रदेश  शहरी  विकास  “241  102.1

 60.  तीसरी  जनसंख्या  700.0  327.9

 61.  तमिलनादु  ज्ल  आपूर्ति  TWD  166.8

 62.  केरल  अल  आपूर्ति  तथा  सफाई  *(0:0  106.3

 63-  पश्चिम  बंगाल  जनसंख्या  510.0  125.7

 64.  गुजरात  शहरी  विकास  620.0  538

 65...  गुजरात  प्रामोण  सड़कें  1196  93.9

 66...  उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकास  1500,0  #222

 67...  मद्रास  जलपूति  6900  43,3

 68...._  तमिलनाडु  शहरी  विंकोस  3065  1923
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 69.  पांचवीं  तंथां  जर्ेसेकवों  570,0  28.6
 70.  आवास  थिकोरत  विते  केम्पनी  डी०  2500.0  989.5

 एफ०

 11,  कर्नाटक  रेशमकीट  पालन  540.0  485

 7१2.  हरा  उर्वरक  3991  3193

 7१3.  रेलवे  आंधुंनिकीकरंण  तंथों  4000,0

 14.  नहावा  सेवा  पत्तन  [2500  1638

 75.  दुधिचुआ  कोयला  1510.0  500.0

 46.  मध्य  प्रदेश  उवरक  2036  1503

 77...  रेलवे  विद्य  तीकरण  2807  995]
 झाौरियां  कोकिंगं  कोयला  2480.0  391

 49.  द्वितीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  2000.0  378

 80:  भ्रोद्योगिक  निर्यात  विकास  वित्त  900.0  148;

 81...  ऑई“०सीं०आई०सी०आई०-ओऔद्योगिक  निर्यात  ॥
 विकास  वित्त  1600.0  280.0

 सीर्पेट  उद्योग  2000.0  513

 83.  सहकारी  उर्वरक  *  3022  2046

 84...  कोयला  खनन  तथा  किस्म  गुणबत्ता  8400.0  1261,

 हैं  9,  द्र-संचाःर-5८  3450.0  207

 86.  आओऔद्योगिंक  वित्त  तथा  तकनीकी  सहायता  3600,0  400.0

 87.  तीसरी  रेलवे  आधुनिकीकरण  3900:0  300.0

 88.  राज्य  सड़क  परियोजना  2500.0  _

 एक  बंहुराज्यीय  परियोजना  है  जिसमें
 उत्तर  राजेस्थीने  तथा

 बिहार  शामिल

 89...  कर्नाटक  किद्यू.वना  2600.0  200.0
 ड:,स्अअअनइअजअडििज-+्  थ  7:



 लिखित  उत्तर  7  अप्रैल  1988

 आंध्र  प्रदेश  में  परियोज्व  तायें  :--

 क्रम  परियोजना  का  नाम  ऋण/उघार  _  28-2-89  तक  टिप्पणी

 संख्या  को  राशि  ऋण/उधार  को
 उपयोग  की  गई

 राशि

 2

 ह  ह

 3  4  5

 1.  क्रान््र  प्रदेश  कृषि  विस्तार  60.0  45.3

 3.  द्वितीय  रामगंडम  तापीय  बिजजी  3000.0  2116.0

 4.  कृष्णा  थोदावरो  पेट्रोलियम  अन्वेषण  1650.0  1450.0

 5.  राष्ट्रीय  जल-प्रबंध  1140.0  84.3  यह  एक  बहुराज्यीय

 जिसमें
 आन्प्र  महा
 तमिलनाडु  तथा
 टक  भागीदार

 6.  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  जल  विभाजक  310  7.3  इस  बहुराज्यीय
 विकास  योजना  में  आमन्प्र  प्रदेश

 एक  भागोदार  राज्य

 है  ।

 7.  राष्ट्रोय  बीज  परियोजना-]ता  1500.0  --  इस  बहुराज्योय
 योजना  में  आप  प्रदेश
 एक  भागीदार  राज्य
 है  ।

 भहाराष्ट्र  मे ंपरियोजनाएं  :--

 1.  महाराष्ट्र  जल  उपयोगिता  547.00  227.6

 2-  महाराष्ट्र  संयुक्त  1600.0  157.5

 3.  चम्द्रपुर  तापीय  विद्युत  3000  868.1

 4.  बंबई  शहर  विकास  1380.0  386.6

 5.  तीक्षरी  बंबई  जलपूर्ति  तथा  मल  निकासी  1850.0  107.1

 6.  महाराष्ट्र  पेट्रोकेमिकल्स  3000.0  223.8
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 1  2  3  4  5

 7.  नमेंदा  नदी  बिकास  सरदार  3000.0  297.1  इस  बअहुराज्योय
 सरोवर  बांध  तथा  विद्य.त  परियोजना  योजना  में

 महाराष्ट्र  तथा  मध्य
 प्रदेश  भागीदार  शाज्य

 वर्षा  वाले  क्षंत्रों  में  जल  विभाजक  310.0  47.3  इस  बहुराज्यीय
 विकास  पारयाजना  योजना  में  महाराष्ट्र

 एक  भागीदार  राज्य

 9.  पांचवों  तथा  जनसंख्या  570.0  28.6  _

 मसालों  के  निर्यात  में  बृद्धि  करने  हेतु  कार्यकारी  योजना

 5205.  भ्री  जो०  बासवराज  :

 भी  झांति  लाख  पटेल  :

 क्या  बालिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अधिक  मात्रा  में  मसालों  का  उत्पाइन  तथा  उनके  निर्यात  के  बारे  में  योजनायें  तैयार
 कीजा  रही  हैं  ;

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 इस  योजना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  करने  का  विचार  है  ;  भौर

 इनका  निर्यात  तथा  इससे  होने  वाली  आय  पर  क्या  प्रभाव  होगा  ?

 बाजिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  दास

 विशेषकर  काली  मिर्च  का  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  योजना
 के  दौरान  435.17  लाख  रु०  की  कुल  लागत  से  मसालों  के  विकास  हेतु  एक  समन्वित  कार्यक्रम  को

 लागू  किया  जा  रहा  है  जिसका  ब्योरा  नीचे  दियां  गया  है  :

 1.  एच०  वाई०  वी०  एस०  काली  मिच्च  की  150  लाख  ऊलमों  का  उत्पादन  तथा  वितरण  ।

 2.  सरकारी  फार्मों  में  काली  मिच  की  अधिक  उपज  की  किस्मों  के  20  माडल  ब्ञामानों  की

 स्थापना  तथा  रख-रखाव  ।

 3.  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  में  1.8  लाख  मसले  के  बीजों  के  थैलों  का  वितरण  ।

 4.  पोधों  की  घुरक्षा  करने  वाले  800  फुहारों  का  30  प्रतिशत  की  अर्थ-सहायता  पर
 वितरण  ।

 5.  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  रेवत  बागानों  में  कालो  मिर्च  के  360  प्रदर्शन  प्लाटों  का  विस्पास
 तथा  रख-रखाव  ।
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 6.  केरल  में  2500  हैक्टयर  के  वर्तमान  कालो  मिर्ों  के  बागानों  का
 4.  तमिलनाडु  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समह  में  1.9  लाख  लॉग

 के  पौधों  का  50  प्रतिशत  अरथंसहायता  प्राप्त  लागत  पर  तृत्पादन  तथा  ब्रित्रण्‌  ।

 &  बण्टसाद़  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  मे  अख़रोद  द्रधा  इलामच्ो  के  हैक्टेयर
 सन्तद्वि  बापानों  रुप  रखु-रखाव  ।

 9.  क्षफफम्ात्  खिकोबार  द्वीप  समूह  में  लोग  के  प्रदर्शन  प्लाटों  का  विन्यास  ।

 सन्हृद्वषि  काली  हसदी  तथा  मिथ  संसाधन  के  वैज्ञानिक  तरीकों  को  प्रदर्शन  के  जरिए  लोकप्रिय
 बना  ।

 मसान्ना  बोर्ड  से  किसानों  को  45  लाख  कलमों  की  सप्लाई  के  जरिए  कालो
 मिन्न  के  व्िकाछ  दवेतु  किए  गए  प्रयासी  में  मदद  कर  रहा

 अम्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इलायची  को  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  इसकी  उत्पादन  लागत  को  कम
 करने  हेतु  मसाला  बो्ड  इलायडी  का  उत्प्परदृत्त  शथा  उत्पादकता  बढ़ादे  लिएं  अनेक  विकास  स्कौोमों
 को  लायू  कर  रह्दा  स्कोमों  में  शर्मभल  हैं  :  पुनर्रोपण  सिंचाई  सहायता  विस्तार
 सलाहकार  योजना  तथा  सल्यर्शफत  तथा  पोलिबेश  नर्सरियों  के  जरिए  उच्च  क्वालिटी  की
 रोपण  सामग्री  किसानों  को  उपलब्ध  आदि  ।

 विभिन्‍न  मसालों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  आयात  प्रतिपून्चि  नाइब्ेंसलें  त्या।नकद  मआवजः
 व्यस्ततम  अवधि  के  दोरान  मध्य  पूर्व  देश  में  इलायबो  के  हवाई  भाड़े  पर  अ  यूं  कुछ

 मूल्यवर्धित  मदों  को  उपकर  से  छूट  तथा  कालीं  मिर्च  पर  निर्यात  शुबक  से  छूट  के  मसाला
 बोर्ड  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कार्यक्रम  चला  रहा  है  जिनमें  शामिल  हैं  :  विदेशों  में  प्रचार  अभियान
 क्यालिटोी  के  प्रतीक  रूप  में  लोगों  विकसित  करने  की  स्कीम  क्वालिटी  का  अच्छा  स्तर  तथा  लोगों
 सफलता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍्वालिटो  नियंत्रण  प्रशोगशाला  की  स्थापना  ।

 उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिए  योजज्पय  में  म्रसुला  बोर्ड  ने  घतसल्थि  का  वर्षबष।र  आजंटन  किया
 है  |  थर्ष  को  से  करने के  के  लिए  योजना  के  अन्तगंत  खर्च  तथा  स्थापना |  |  989-90
 के  लिए  आबंटन  नीचे  दिया  गया  है

 बास्तविक  व्यप

 पं  सास्र  ३०

 293-45:

 1989-90

 आबंटन
 खा

 लाख  र०  में

 1985-86  392  (30  लाख  रु०  की  आन्तरिक
 प्राप्ति

 we,  493  (23  लाश  २०  की  आस्तरिक
 प्राप्ति
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 भारत  से  1993-8.  :  के  विश  बर्ष  तथा शगात़रर  सूढ़े  जंछी  एऋ ऋतिक  माददाकों  के

 बाद  के  दरों  छे  दोराद  मद्नाल्नों के  किर्मात  के  क्मंकुड़ਂ  संलरत  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवत्न

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 उन  रु०

 1983-84  85834  11166

 1984-85,  $.  89155  20902

 19838  6.  74501  28253

 1986-87  82825  28198

 1988-89  64021  20684

 न्‍मभ>»भ न  कन  ५3..++.  नी  तदवदक्‍नत
 सिच्चाई  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग

 5206.  थी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  जल  संसाधत  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कमा  सातवीं  पंचवर्षीय  मोजना  अवधि  के  दौरान  सिंचाई  क्षेत्र  में  उन  भिर्माणाधीन
 पर्फिन्रकाकों  प्रो  प्र  पम्िकिता  प्रदात  करतेका  लक्ष्य  रख  सथा  जो  लगभग  प्र  होके  वाली
 है  ;

 क्‍या  राष्ट्रोय  बाढ़  आपोग  ने  भी  उपलब्ध  भूतल  जल  को  खोजने  और  उसका  उपयोग
 बढ़ाने  के  लिए  खेत  जलमार्मों  का  निर्माण  करके  भूमि  को  समतल  बनाकर  ओर  बाढ़बंदी  शुरू  करके
 सिचाई  क्षमता  कस  अश्विकतम  करने  की  सिफारिश  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  अब  तक  की  राज्यवार  क्‍या  उपलष्ध  रही  है  ?

 जल  संसत्चन  मंत्रालय  में  शज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  जो  हां  ।

 राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  मुख्यतः  बाढ़  प्रबंध  से  संबंधित  हैं  ।

 सातवीं  योजमा:स्के  184  दुहुक  तञ्रा  433  मध्यक्त  विर्दाक्तथीन  लिक्कई  परियोजनाओं  में
 से  41  बुहद  तथा  186  मध्यम  परियोजनाओं  के  योजया  के  दोरान  पूरा  हो  जाने  को  आशा

 अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  कोय  हारा  परियोजनाओं  को  बित्तोय  सहायता  देता

 5207.  भी  बकक्‍कस  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उन  परियोजनाओं  के  शाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  अब  तक  अल्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  कोष  द्वारा
 वित्तीय  सहायता  दो  गई  है  ;

 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  प्राप्त  वित्तीप  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  एड्मार्डों  :  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  द्वारा  वित्तपोषित  बचनबद्ध  की  गई  सहायता  की  राशि
 और  इन  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  31-3-1989  की  वर्तमान  स्थिति
 का  नाम  निधि  की  ऋण  राशि  स्थिति  के  अनुसार

 संवितरण

 1,  भीम  कमान  क्षेत्र  5.00
 ना

 पूरी  राशि  का  संवितरण

 विकाप्त  क्र  दिया  बया  और  ऋण

 सहायता  समाप्त  हो  गई

 है  4

 2.  राजस्थान  सी०  ए०  डी०  5.50  4.717  सहायता  समाप्त  हो
 भोर  सेटलमेंट  परन्तु  राशि  का  संबित रण

 30-6-89  तक  जारी

 रहेगा  ।

 3.  सुन्दर  वन  विकास  1.750  1.077  रहो

 4.  मध्य  प्रदेश  2.5066  जि  पूरी  राशि  संवितरित

 सिंचाई  कर  दी  गई  ओर  ऋण
 सहायता  समाप्त  हो
 गई  ।

 5.  द्वितीय  उत्तर  3.530  2.137  रहो
 साबंजनिक  ट्यूब  बैल

 6.  उड़ीसा  आदिवासी  1-220  0.011  +--चल  रही  है  -

 विकास

 कनाडा  को  खमिज  और  धात  ग्यापार  नियम  को  पेशकश

 5208.  भी  ई०  अम्यप्‌  रेंडडो  :  क्या  बालिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे कि  :

 क्‍या  कनाडा  ने  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  को  कनाड़ा  की  अनन  कम्पनी  के  खाथ

 सहयोग  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कनाडा  की  पेशकश  को  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  और

 कथा  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निम्रम  ने  इसे  स्वोकार  कर  लिया  है  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रिय  रंजन  दास  से  एम०  एम०  टी०

 सी०  को  पोटाश  खनन  कार्यों  में  सहभागिता  के  लिए  कनाडा  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इस

 प्रस्तावो ंके  ब्योरों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 बेसाली  एक्सप्र  स  में  खानपान  सेवा

 5209.  डा०  चन्द्र  झ्ेख्वर  त्रिपाठी  :  क्या  रेल  मंत्री  यट्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  वैशाली  एक्सप्रस  में  यात्रियों  को  दिए  गए  भोजन  के  पैकटों  में
 निर्धारित  मात्रा  स ेकम  और  घटिया  भोजन  पाए  जाने  के  कितने  मामले  सामने  आए  हैं  ;

 सप्लायरों  के  नाम  सहित  उक्त  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधघवराव  तिधिया  ):  और  इस  अवधि  के

 एक  मामले  में  भोजन  के  पैकेट  का  वजन  कम  पाया  था  तथा  घटिया  भोजन  के  बारे  में  छः  शिकायतें
 मिली  154  डा०  में  भोजत  की  आपति  विभागीय  आधार  नयी  दिल्‍ली  द्वारा  तथा  153
 अप  में  विभागीय  आधार  गोरखपुर  द्वारा  की  जाती

 कम  वजन  के  लिए  दोषी  पाए  गए  निरीक्षक  के  विरुद  अनुशासनिक  कारंवाई  की  गयी

 शिकायत  के  अन्य  मामलों  में  कमंबारियों  को  चेतावनी  दे  दी  गयी  है  ।

 विजयबाड़ा  में  यात्रियों  के  लिए  कम्प्यटर  हारा  आरक्षण

 5210.  भी  बो०  थी०रमेया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  का  विजवाड़ा  रेलवे  स्टेशन  पर  कम्प्यूटर  द्वारा  आरक्षण  प्रणाली  लागू

 यदि  तो  ऐता  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रासप  के  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्व  नहीं  उठता  ।

 कम्पनियों  हारा  अं  शधारियों  को  जारो  किए  आने  बाले  नए  शेपर

 5211.  भी  क्षांति  धारोवाल  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनेक  कंपनी  1956  के  अतगगंत  शेयर  जारी  करने  के

 अधिकार  के  कारण  शेयर  जारी  करके  अपनी  कार्य  पूजी  बढ़ाने  के  लिए  अनमति  दी  है  ;

 णदि  तो  कंपनियों  द्वारा  अशधारियों  को  जारी  किए  जाने  वाले  नए  शेयर  जारी  करने

 के  लिए  अनुमति  देने  में  क्या  मानदण्ड  अपनाया  गया  है  ;

 उन  कंपनियों  के  नाम  और  संडुया  कया  है  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  दो  बार  से

 अधिफ  राइट  शेयर  जारी  करने  के  लिए  अनुमति  की  मांग  की  और

 गत  तीन  महीनों  के  दोरान  कितनो  कंपनियों  ने  राइट  शेयर  जारी  करने  के  लिए  बनुमति
 की  मांस  की  गई  है  और  ऐसे  प्रत्येक  कंपनी  की  वित्तीय  स्थिति  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एदुआईडों  :  हां  ।

 मा्ग-निर्देशों  को  एक  प्रति  संलग्न  है  ।
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 और  सूचनां  इंकैटरैटीं  की  जो  रही  हैं  भौरें  संग  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विंवरंण॑

 नई  धीयर-पै जो  जारी  करने  के  संध्षध  में  मौगं-निरृशों

 प्‌'जी  निगम  1947  के  ऐसी  समस्त  कंपनियों  जिनके  शेयर

 निगमों  को  पूजी  निगम  1969,  के  द्वारा  विनिर्निष्ट  रूप॑  से  अंपंवर्जित  नहीं  किया
 गया  प्‌जी  निगम  नियंत्रक  का  अनुमोक्षम  एफ  भन्विस्वीकृति  सूचक  पत्र  अथये  सहंर्मति  पत्र  के  रूप  में
 प्राप्त  करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  ।  ऐसी  समस्त  कंपनियों  के  मार्ग-निर्देशन  के  लिए  बोनस  शेयरों  से
 भिन्‍न  शेयर-पूृ जी  निगंमों  से  संबंधित  मार्ग-निर्देश  नीचे  दिए  गए

 (1)  समंस्त  सम्बद्ध  आवेदन-पंत्रीं  को  निर्शोरित  प्रपत्र  में  सरकार  पूजीं  निगम  नियंत्रक  के
 समक्ष  पेश  किया  जाना  जिनके  सोच  अंश्विसियम  के  अ  तंमंत॑  देये  शंल्की  को  क्ति
 से  प्रम्बन्धित  मांगदेय  ड्राफ्ट  कि  पुजी-निर्मेम  नियंत्रक  के  पक्ष  में  अभिलिखित  हो  और
 जिसकी  अदायगी  भारतोय  रटेट  केसत्रीय  सचिबालय  शाला  में  होनो  निर्धारित
 भी  संग्लन  होनी  चाहिए  ।

 (2)  आवेदन-पत्रों  के  साथ  जहाँ  कहीं  पर  आवश्यक  ओौद्योगिक  लाइसेंस  की  सत्यापित
 प्रतिलिपि  अथंवां  मेहेँ।निर्देशक  तकनीकी  विकर्स  के  पींस  प॑रियोंर्जनां  विषयक  पंजीयन  को

 सनद॑  संलग्त  होनीं  चाहिए  ।

 (3)  परियोजना  की  लागत  के  यथाथिक  अनुमान  के  साथ-साथ  विंत्तेपोषंग  की  संहो  योजना
 का  विवरण  भी  प्रेस्तुत॑  जाँनां  भाहिएं  |  विशोय  संस्थोनों  से  प्राप्त  होने  वाली
 वित्तीय  सहायता  के  मामले  के  डने  प्रत्तें  कि  अतियांਂ  भी  अग्र वित  की  जानी  अ्राहिएं  जिसमें
 पुजीगत  लागत  के  वित्तपोषण  में  दिए  जाने  वाले  उनके  योगदान  का  विवरण  दर्ज  हो  ।

 )  जिस  मामने  यें  सारवान  सक्ति  का  निर्मम  जारी  किए  जाते  का  प्रस्ताव  हो  अथवा
 जिस  आमले  में  विशीौय  संस्थानों  हारा  दी  जानें  वांली  सहायता  के  सम्बन्ध  में

 सूचीबद्ध  कराए  जाने  की  शर्त  गई  हो  उत  मामले  में  कंपनी  को  शेयंर॑  अँन॑ता
 में  जारी  करवा  देने  चाहिएँ  ओर  उनकी  एंक  या  एके  से  अधिक  माध्यतांपराप्त  स्टाक

 हक्‍्सचेंदों  में  सु्चीबत्॒  करवा  देना  किन्तु  यह  व्यवस्था  उस  सूचीबद्ध  कंपनी  के

 मामले  में  लामू  नहीं  होगी  जिसमें  शेयरों  को  अधिकारिक  शेयरों  के  रूप  में  जारी  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  हो  ।

 )  जिस  मामले  में  सामान्य  शेयर-पू
 जौ

 जारी  करने  के  ऋस्णि।मस्करूप  जनता  को  पहली  बार

 अभिवान  की  पेशकश  की  गई  उस  मामले  में  निदेशकों  और  उनके  मित्रों

 ढ्वारा  निजी  तोर  पर  अभिदतत  सामान्य  सेयर  पू  जी  का  मूझ््य  ऐसी  दशा  में  जबंकि  सामान्य

 शेयर  पजी  1  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  न  कुल  तिर्गमित  सामास्य  शेयर  पूंजी  के  15

 प्रतिणत  भाग  कैम  नहीं  होनी  चाहिएं  |  और  ऐंसी  दंशां  में  जबंकिं  सॉम[र्न्य  शेयर  प्‌  जी

 दो  करोड़  रुपए  से  ज्योदा  की  न॑  साढ़े  बारंहूं  पतिशैंत  से  कंमे  नहीं  हौंना  चाहिए  तथा

 ऐसी  दी  में  जबकि  उंगते  मूल्य  को  के  ज्याकत  10  प्रतिशत  से  कभ्भ  नहीं  होता

 चाहिए  ।
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 (6)  सामास्य  रूप  से  नकदी  से  भिन्‍न  एवं  जाने  के  लिए  शेयरों  के  निर्गंम  की  अनुमति  नहों  दी
 जाती  ।  किस्तु  कुछ  एक  विशेष  मामलों  में  जहां  पर  पक्ष  यह  इच्छा  करे  कि  अतरित
 परिसम्तत्तिपों  के  एवज  में  शेयरों  को  जारी  करने  की  अनुमति  दे  दी  ऐसो
 परिसम्पत्तिय  के  मूल्यों  मिर्धारण  की  बिस्तुत  जानकारी  आवश्यक  मूल्य  तिर्धारण  रिपोर्टों
 की  प्रतिलिपियों  सहित  भेद  दी  जानी

 (7)  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अंतर्गत  पंजीबद्ध  कंपनियों  को
 यह  सलाह  दो  जाती  है  कि  वे  हइस  आशय  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करें  कि  पू  जी  निर्मम
 नि्ंत्रण  को  आवेदन  प्र  प्रस्तुत  किए  जाते  ते  पहले  एकाधिकार  अबरोध्नक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  अंतर्गत  अपेक्षित  अनुमोदन  प्राप्त  किया  जा  चुका  है  ।

 (8)  परियोजना  की  प्‌  जोबत  लागत  का  वितपोषण  करने  के  माभले  में  पृ  जी  की  व्यभस्था  इस
 रीति  से  को  जानी  चाहिए  कि  सामाभ्य  शेयर  पू  जी  ओर  ऋण  के  बीच  1:2  का  अनुपात
 रहे  जो  कि  सही  ओर  उचित  अनुपात  समझा  जाता  जहां  तक  पू  जी  प्रधान  उद्योगों
 का  सम्गन्ध  है  उतरे  भामले  में  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  गुणांवगुणों  के आधार  इससे  अधिक

 सामान्‍य  शेयर  पृ  जी  और  ऋण  के  अनुपात  की  व्यवस्था  करने  के  मामले  पर  विज्ञार  किया

 जा  सकता

 (9)  सामान्य  रूप  से  3:1  का  सामान्य  ओर  शेयर  पृ  प्राथमिकता  अनुपात  प्रव्यं

 (10)  तरजीही  शेयरों  के  लाभांश  की  वर  ऐसी  अधिमतम  सीमा  के  भीतर  रहनी  चाहिए  जिश्को

 समय-समय  पर  पू  जी  निर्गम  नियंत्रण  के  द्वारा  अधिसूचित  किया  गएा  हो  ।

 (11)  ऐल्ली  नई  कंपनी  के  सम्बन्ध  जो  कि  पहली  बार  शेयर  जारी  कर  रही  कोई  प्रीमियम

 निर्धारित  नहीं  हो  सकेगा  ।

 (12)  नए  निगंमों  के  सम्बन्ध  में  हामीदारी  हे  संतोषजनक  प्रबंध  होते  चाहिए  और  अधिकारिक

 शेयरों  के  मामले  को  छोड़कर  अन्य  मामलों  में  हामीदारों  के  नाम  और  वे  सभी  राशियां

 आवेदन  पत्र  में  दर्ज  की  जानी  चाहिए  जिनके  सम्बन्ध  में  हामीदारी  की  जानी  हो  ।

 (13)  कोई  भी  कंपनी  भारत  सरकार  अथवा  रिजर्व  बेंक  की  लिशित  पूर्वानुमति  के
 बिना

 अनिवासियों  को  शेयरों  का  आवंटन  नहीं  कर  सकेगी  और  यदि  अतिवासियों  की
 शेपर

 का

 आबंटन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  तो  ऐसे  अनुमोदन  की  एक  प्रति  आवेदन  पत्र  के  साथ

 संलग्न  की  जानी  बाहिए  |

 यदि  सावंजनिक  विक्तोय  संस्थानों  के  पक्ष  में  कोई  निश्चित  आवंटन  किया  जाने  का  इरादा

 तो  उसका  विवरण  आवेदन  पत्र  में  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।

 गया  कोई  भी  प्रबरध  अथवा  दिया  गया  कोई

 नोय  प्रभाव  रखता  हो  आवेदन  पत्र  के  साथ

 (14)

 (15)  पूजी  निर्गम  से  पहले  कंपनी  द्वारा  तय  किया

 भी  बच्चन  ओकि  पूजी  तिर्गम  पर  उल्लेख

 प्रकट  कर  दिया  जाता  चाहिए  |

 (16)  आवेदन  पत्र  के  साथ  कंपनी  के  सबिब  और/अथबा  निदेशक  के  द्वारा  विधिवत्‌  रूप  से

 एक  प्रमाण  पत्र  भी  संलरत  किया  जाता  बाहिए  लितमें  यह  बताया  गया  हो
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 कि  आवेदन  पत्र  पें  प्रस्तुत  जानकारी  सम्पूर्ण
 और  सह्दी

 है
 ।  इसी  प्रकार  से  कंपनी  के  लेखा

 परीक्षकों से  प्राप्त  एक  प्रमाण  पत्र  भी  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  जिसमें  यह  प्रमाणित

 किया  गया  है  कि  आवेदन  पत्र  में  प्रस्तुत  जानकारी  उनके  द्वारा  सत्यापित  एंव  परीक्षित

 की  जा  चुकी
 है  और  उन्होंने  उस  जानकारी  को  अपने  सर्वोत्तम  ज्ञान  और  अपनी  सर्वोत्तम

 जानकारी  के  अनुसार  सही  और  ठोक  पाया

 काजोपेट  में  लोको  होड़  को  स्थानान्तरित  करना

 ]

 5213.  श्रा०  टो०  कल्पमा  देथो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  ब्ताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आध्र  प्रदेश  के  वारंगल  जिले  में  स्थित  काजीपेट  जंबशन  में  प्रस्तावित  इले  क्ट्रिक  लोको
 शेड  को  हैदाबाद  के  नि  ट  चेरताएल्ली  क्षत्र  में  स्थानाम्तरित  कश्मे  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  :  इस  काजीपेट  में  बिजली
 रेल  इजन  शेड  की  स्थापना  का  कोई  स्वीकृत  कार्य  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्य  सेल  का  आभात  ओर  निर्यात

 |
 5214.  श्री  बलवम्त  सिह  रामबालिया  :

 श्री  विशेज्ञ  गोस्वामी  :

 श्री  हरिहर  सोरन  :
 '  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  तेल  वर्ष  के  दौरान  खाद्य  तेलों  और  3  नके  उत्पादों  का  उतना
 ही  निर्यात  किया  गया  था  जितना  कि  पहले  तेल  वर्षों  के  दौरान  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्य  तेल  और  उमके  सम्बद्ध  उत्पादों  का  क्तिनी
 मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  का  निर्षात  किया  गया  तथा  इसके  लिए  निर्धारित  लक्ष्पों  की  तुलना  में  इसका
 ब्योरा  क्या  है  और  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इनका  अलग-अलग  कितना  निर्यात  किए  जाने  का  विचार

 क्या  देश  में  खाद्य  तेल  का  प्रतिवर्ष  भारी  मात्रा  में  आयाल  भी  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कौत-कौन  से  खाद्य  तेलों  का  आयात  किया  जाता
 है  तथा  इस  वर्ष  अलग-अलग  कितने  मल्य  के  खाद्य  तेलों  का आयात  किया  गया  ;  और

 छाद्य  तेलों  का  किस  प्रकार  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  जिन  खाद्य  तेलों  का  आयात
 किया  जाता  है  क्या  वे  इनसे  भिन्न  हैं  और  इस  प्रकार  निर्यात  और  आयात  किए  जाने  के  क्या  कारण
 हैं  ? a

 है
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 3  शन्‍मममममममम«»ं»9%»5  न  नम  हा  एछएएाणएणणो

 बानिम्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  (१)  ओर  (a)  खाद्य  तेल

 और  उनके  उत्पादों  के  निर्यात  के  के  आंकड़े  वितोय  वर्ष  के  आधार  पर  रखे  जाते  हैंन  कि  तेल  व  के

 आधार  पर  ये  आंकड़  वर्ष  1987-88  तक  के  उपलब्ध  वर्ष  1985-86  से  1987-88  के
 दोरान  निर्यातित  खाद्य  तेल  और  उनके  उत्पादों  को  मात्रा  ओर  मृक््य  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
 प्रमख  मर्दे  नहीं  होने  के  कारण  इनके  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  महीं  किए  जावें  ।

 हां  ।

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  भारतीय  राज्य  व्थापार  निगम  लि०  द्वारा  आयातित  खाद्च  तेल
 की  जात्रा  ओर  मूल्य  संग्लत  दिया  गया

 चुकी  वर्ष  1988-89  के  दोरान  खाद्य  तेल  के  निर्यात  के  आंकड़े  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं

 हैं  इसलिए  इस  समय  इसकी  तुलना  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 67
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 +ऊज्जा

 बर्ष  1988-89  के  दोरान  भारतोय  राज्य  व्यापार  विषम  लि०  द्वारा  किए  थए
 खाद्य  तेल  का  प्रायात

 क्रम  तेल  मात्रा  मूल्य
 सं०  टन  to

 जप+नाापमपपमम।म-जभ--पेपापफप५ैण५ै5प:णथ:/थण::/"पभपिप:पप"-  पता  +++++

 1.  सोयाबीन  का  तेल  201293  135.26

 2.  रेपसीड  आयल  189582  130.69

 3.  सूरजमुखी  के  बीज  का  तेल  78800  43.91

 4.  श्फा  एण्ड  बलोल्श  डियोडराज्ड  17980  10.76
 पाम  बायल

 5.  रिफाइण्ड  ब्लोच्ड  डियोडराइज्ड  533860  332,62
 पोमोलीन

 6.  न्यूटरला  इज्ड  पाम  आयल  112572  76.95

 7.  रिक्ाइण्ड  रेपसीड  भायल  16913  17.75

 8.  रिफाइण्ड  सोयाबीन  का  तेल  10936  15.12

 योग  :  1161936  763.06

 केम्द्रीय  प्रशासनिक  बिल्ली  हारा  निःटटाए  गए  मामले

 ]

 भी  पराम  क्या  विधि  ओर  न्याव  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1987  और  1983  के  दौरान  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  ओर

 नियंत्रित  निगमों/सोसाहइटियों  के  ग॑  र-केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  कितने  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  पर

 अपना  निर्णय  बिया  है  ?

 विधि  और  स्थाय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  ओो०  बयं  1987  और

 1988  के  दौरान  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ह्वारा  विनिश्वित  ऐसे  मामलों  की  संक्षा  क्रमशः  40  और

 106  है  ।

 गेर-आवश्यक  बस्तुओं  का  आयात

 5216.  डा०  ए०  के०  पढ़ेल  :  रया  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गे  र-आावश्यक  खाद्य  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सामान  श्यूंगार  प्रशाधन  आदि

 के  लिए  सहाय  के  उपकरणों  के  आयात  हेतु  अम्य  देशों  के साथ  किए  गए  समझ्ञौतों
 का  ब्योरा  है

 मोर  नत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  बर्य  के  दौरास  कित-किन  समक्षौतों  के  अन्तर्गत  अहुराष्ड्रीप

 कम्पलियों  के  सहयोग  को  स्वीकृति  दी  गई  ;
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 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  सम्बस्ध  में  शरकार  की  नीति  क्‍या  है  ;

 निर्यात  करने  वाले  देशों  के  अलाबा  बहुराष्ट्रीव  कंम्पनियों  के  मद-बार  नाम  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  झोर  चालू  वर्ष  में  कितने-कितने  मूल्य  की  वस्तुओं
 का  आयात  किथा  गया  ?

 वाजिस्य/क्षेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  विभिन्‍न

 मंत्रालरों  से सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 द्वारका-बाराणसो  एक्सप्रस

 5217.  भी  सोमजो  भाई  डामर  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  द्वारका  और  वाराणसी  के  बोच  बरास्‍्ता  भोपाल  और  ह्लांसी  एंक  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी

 अलाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराब  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  तथा  संसाधनों  की  तंगी  ।

 खनिज  ओर  धातु  ध्यापार  निगम  द्वारा  व्यापार  में  विधिंशता  लाता

 5218.  भी  भ्ोबल्लम  पाणिन्नही  :  क्या  बालिश्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  खनिज  और  घातु  व्यापार  निगम  को  निर्यात  में  विविधता  लाने

 का  निदेश  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  में  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  नें  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ?

 वालनिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 खल्रिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  ने  लोह  मैंबनीज  अपरृक  ओ्षोर  क्रोम  अयस्क  जैसे

 धरणीऊकुत  निर्षातों  के  सम्बन्ध  में  अपने  निर्यातों  को  विविध  झजारों  में  भेजने  के  लिए  उपाय  किये  हैं  ।

 इसके  अनुसार  कोरिया  लोकतंत्रीय  जनवादी  गणराज्य  और  मध्य  पूर्व  लोह  अयस्क  के

 फिलिपीन्स  और  स्वीडन  क्रोम  अपस्क  के  लिए  ओर  ताहबान  तथा  पाकिस्तान  मैंगनीज  अयर्क  के  लिए

 नए  बाजार  गेर-सरणीकृत  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  खनिज  धातु  ब्यापार  निगम  ने  निवम
 के  अन्दर  ही  कई  निर्यात  समूह  बना  लिए  हैं  ओर  इंजीनिवरी  परियोजनाओं  के  निर्यात  पर  भी  ध्यान

 दिया  जा  रहा  है  '  एक  आंकड़ा-बेंक  भो  धनाया  गया  है  ।  खत्रिज  प्लातु  ब्यधप्रार  निगम  अपनी

 प्रति  व्यापार  मौति  भी  जारी  रखे  हुए  है  अतिरिक्त  निर्यात  होते  बं  1988-89  के  दोरान

 खलिज  एबं  धातु  व्यापार  निमम  ने  464.50  करोड़  इ०  के  सश्णीकृत  तिर्यात  ओर  341.50  करोड़
 रू०  के  गैर-सरणीक्‌त  निर्यात  किये  थे
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 लम्बी  दूरी  को  रेलयाक़ियों  में  बन्शालय  धुक-स्टाल

 5219.  श्री  पो०  सेलबेनत  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लम्बी  दूरी  तक  जाने  बालो  प्रत्येक  रेशगाड़ी  में  चलते-फिरते  प्रस्यालय  व  बुकस्टाल  की
 आवश्यक  सुविधा  उपलब्ध  कराये  जाने  का  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण  थे  ;

 भविष्य  में  किसी  भरी  रेलगाड़ी  में  चलते-फिरते  नये  प्रन्यालय  व  बुकस्टाल  को  सुविधा
 उपलब्ध  न  किये  जाने  के  बारे  में  निर्णय  लिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराथ  :  यात्री  जनता  को  उनकी  यात्रा  के
 दौरान  पठन  सामग्री  मुहैया  कराने  के  लिए  पहले  कुछ  चूनिदा  गाड़ियों  में  बलता-फिरता  पृस्तकालय-एवं
 बुकस्टाल  सेवा  शुरू  की  गई  थी  ।

 पुनरीक्षा  करने  पर  यह  विनिश्चब  किया  शया  है  कि  निम्नलिखित  को  दृष्टिगत  रखते  हुए
 चलते-फिरते  पुस्तकालय  एवं  ब॒कस्टाल  का  कोई  नया  ठेका  आबंटित  न  किया  जाये  :---

 (1)  सभी  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  १र  बुकस्टाल  उपसब्ध  हैं  ।

 (2)  ठेकेदार  शायिकाएं  घेर  लेते  हैं  जिनका  यात्रियों  के  लिए  बेहतर  उपयोग  हो  सकता  है  ।

 (3)  गाड़ी  में  बेंडरों  का  स्वच्छंद  विध्रण  हर  ससय  वांछनीय  नहीं  होता  ।

 मध्य  प्रवेश  को  थोमा  तदी  तिथाई  श्रियोजना  के  संबंध  में  सर्वक्षण

 5220.  श्री  नंद  साल  चोधरी  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  प्रस्तावित  बीना  नहीं  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  सबसे

 पहला  सर्वेक्षण  कारयं  किस  वर्ष  शुरू  किया  गया  था  ;

 सर्वेक्षण  कार्य  पर  अन्न  तक  वर्ष-वार  कूल  कितना  खर्चा  हुआ  है  ;

 क्‍या  सर्वेक्षण  कायं  अभो  भी  शेष  है  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  सर्वेक्षण  कार्य  ज्षेष  ओर  इसे  कक्ष  तक  पूरा  कर  दिया

 जाएगा  ;  ओर

 (8)  यदि  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  तो  प  रियोजना  को  अन्तिम  स्वीकृति  कब  तक

 दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इृल्मा  (१)  जैसाकि  वर्ष  1982  में

 तैयार  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  में  बताया  गया  ये  सर्वेक्षण  19735  में  प्रारम्भ  किए  गए  थे  ।

 (@)  ये  ब्योरे  केसा  में  नहीं  रखे  जाते

 से  (&)  राज्य  सरकार  को  आशोधषित  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  वारते  अनुरोध
 किया  गया  है  ।

 न
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 जल  वा  था  पिन  विन जन  कभे  err  के  पतन  न  जन  त3ा  ल  णा  7  75  डप89स

 पश्चिम  रेलवे  में  अपरि  परत

 ]
 5221.  श्लोमती  पटेल  रमाबेन  रामजीभाई  माथणि  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :
 हू

 कया  पश्चिम  रेलवे  में  गुअरात  के  कई  बड़  शहरों  में  ऊपरि  पुलों  के  तिर्माण  की  मांग की
 गई  है  ;

 (aq)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 चालू  वि्तोय  वर्ष  के  दौरान  गूजरात  के  प्रत्येक  शहर  में  ऊपरि  थुलों  के  निर्माण  के  लिए

 बनाई  गई  परियोजनाओं  ओर  प्राक्‍कलनों  का  क्या  ब्यौरा  भर

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  प्री  हो  जाएंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 स्वोह
 निर्माण  कार्यों  का  पूरा  होना  मुक्यतः  राज्य  सरकार  द्वारा  पहुंचमार्गों  के  पूरे  किए

 जाने  पर  निर्भर  करेगा  ।

 विधरण

 और  गुजरात  राय  में  स्वोक्त/निर्माणाध्षीन  ऊपरि  सड़क  पूसों  का  ब्योरा  इस  प्रकार

 है

 _
 वादा

 क्रम  स्थान
 कार्य  की  लागत

 प्रतापनयर
 $ च्ृततफ््ञ

 भियागाम  कर्जन  के  निकट  140.61

 2...  प्रतापनयर  के  निकट  144.48

 3...  असर्वा  के  निकट  173.94

 4.  भड़ोच  के  तिकट  230.73

 5.  रमोली  के  निकट  230.73

 6.  वापी  के  मिकट  309.04

 7...  बडोदरा  के  निकट  छायापुरी  तथा  पिपलौध  120.83

 स्टेशनों  के  बोच

 8...  आणंद  के  निकट  a

 एक्सप्रेस  हाईवे
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 17  1911  शिखिंत  इंसर हरा  मणीनगर  मनन  नमन  चंदेनिया  के  अन्‍न्‍नन्‍नन्‍नननॉो
 इसके  मणीनगर  तथा  चंदेलिया  के  ऊपरि  सड़क

 पुलों  के  प्रस्ताव  निक्षेत्र  कार्यों  के  रूप  में  तैयार  किए  जा  रहे
 समपार  सहया  220  तथा  7?  के  बदले  में  क्रमशः  राजकोट  तथा  भावनगर  में  ऊपरि  सड़क  पुलों

 की  व्यवस्था  की  मांग  भी  की  गई  है  :  जिस  पर  रेलों  द्वारा  स्वीकृति  के  लिए  तभी  विचार  किया  जाएगा
 जब  नियमानुसार  राज्य  सरकार  द्वारा  लागत  में  हिस्सेदारी  त्री  सहमति  के  साठ  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित
 किया  जाये  ।

 प्‌  रेलवें  से  रेलनाड़ियों  को  अन्य  किया  जाना  ओर  पुनः  चालू  किया  जाता

 5222.  श्री  गदाधर  साहा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साहिब  गंज  लूप  लाइनों  के  रास्ते  से होकर  हावड़ा  से  चलने  बाली  अपर  इण्डिया
 अप  और  डाउन  रेलगाड़िया  और  ए०  के०  लाइन-पुर्व  रेलवे  पर  चलने  वाली

 दो  रेलगाड़ियों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ; है।क्‍

 क्‍या  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  इन  रेलगाड़ियों  को  पुनः  च्रालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन्हें  कब  से  चालू  किया  जायेगा  ;  ओर

 (&)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  इस  लूप  लाइन  पर

 इण्डिया  एक्सप्रेसਂ  अब  33/34  गाड़ी  के  रूप  में  वाराणसी  तक  चलती  पूर्व  रेलव  को  ए०  के०

 लाइन  पर  एक  जोड़ी  गाड़ियां  वापिस  ली  गई

 गाड़ी  सेवाओं  को  युक्ति  संगत  बनाने  तथा  छोटी  लाइन  खड  की  हानि  पर  नियंत्रण  रखने

 के  लिए  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (2)  यातायात  के  बतंमान  स्तर  के  लिए  मौजूदा  गाड़ी  सेवाएं  पर्याप्त  समझी  जाती हूँ  ।

 क|  लिन्दो  एक्सप्रेस  रेलगाड़ो  को  अनियमित  रूप  से  चलाया  जाना

 5223.  भरी  खुरशोद  आलम  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  और  फरूंखाबाद  के  बोच  का लित्दी

 एक्सप्रेंस  रेलगाड़ो  नियमित  रूप  से  नहीं  चंलायी  जा  रही  है  ;  ओर

 यादि  तो  इस  रेलगाड़ो  को  नियमित  रूप  से  चलाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विधार

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधबराव  :  हां  ।

 1-5-1989  से  इस  गाड़ी  को  डोजल  इंजन  से  चलाने
 का

 प्रस्ताव  है  ।
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 लिक्षित  उत्तर  4  1989
 वन  बज नीता तन  नव  a

 उड़ोसा  में  समन्बित  प्रामोभ  विकास  कार्यक्रम  के  अ तगंत  सहायता

 5224.  भ्री  के०  प्रधानी  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  क  दौरान  देश  में  कितने  परिवारों  को  भकदों  के  रूप  में  तथा  साशान
 के  रूप  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतमंत  सरकार  द्वारा  सहामता  प्रदान  की  गई  तथा

 उड़ीसा  में  कितने  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  ;

 इस-अवधि  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्तियों

 एवं  कितनी  महिलाओं  को  राज्यवार  लाभ  प्राप्त  हुआ  ;

 इस  अवधि  के  दोरान  इस  कार्यक्रम  पर  सरकार  ने  उड़ीसा  में  कितनी  घनराशि

 और

 इस  अवधि  के  दौरान  उड़ोसा  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  कितनी  घनराशि  संचारित  की  गई
 तथा  इसमें  से  कितनी  धनराशि  राज्य  में  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड आड्डो  फंलीरो)ः  (%)  से

 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  नकद  राशि  और  सामान  के  रूप  में  हिताधिकारियों  को  प्रदान  की  गई
 सद्दायता  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  सूचनः  प्राप्त  नहीं  होती  ।  वर्ष  1986-87,  1987-88  8  और
 1988-89  1989  के  दौरान  समग्र  रूप  से  देश  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  काय॑क्रम
 के  क्र  तर्गत)सहायता  प्राप्त  परिवारों  की  संहघा  109.51  लाख  थी  जबकि  इसी  अवधि  के  दोरान  उड़ोसा
 में  सहायता  प्राप्स  परिवारों  की  संख्या  6.73  थी  ।  इसी  अवधि  के  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  के  अ  तगंत  सहापता  प्राप्त  अनु  तू  चित  अनुसू चित  जनजातियों  और  महिला
 हिताधिकारियों  की  राज्य-वार  सख्या  संलग्त  विवरण  2  ओर  3  में  दी  गई  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  के  अ  तगंत  पता  लगाए  गए  हिताधिकारियों  को  अधंक्षम  परियोजनाएं  आरंभ  करने
 के  बासते  सहायतां  दो  जाती  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  द्वारा  सब्प्तिडी  दो  जाती  है
 ओऔर  बेंकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाते  में  इसी  अवधि  में  समन्त्रित  ग्रामीण  विकास  कायक्रम  के
 अंतर्गत  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  सब्सिडी  तथा  बंकों  द्वारा  सवितरित  ऋणों  की  रकम  क्रमशः
 93.08  करोड़  रुपए  और  113.46  करोड़  रुपए

 उड़ोसा  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बेकों  की  वर्ष  1986,  1987  और  1988  की  जमा  राशियों
 और  उनके  द्वारा  दिए  गए  अश्रिमों  कों  रकम  निश्तानुसार  थी  :--

 माह  वर्ष  जमाराशियां  अग्रिम

 सितम्बर  1986  1026.22
 ि

 865.:0
 घ्ितम्बर  1987  1281-34  1952.72  2.72

 सितम्बर  1988  1531.45  1255.67
 ड जकसससकसस्क्न्‍जजोली  +  जल  त+  -

 74



 लिखित  उत्तर 17  1911

 ८6८9#

 0६१८६

 9968S

 5659८

 ८&1८801

 61608

 8८6#7

 कद

 LLIzy

 ८्ध्श्श्ट

 LsOv

 118५६

 श्प्र्दा

 न

 7861

 aT

 ६90#

 $90¢

 न 069४६ 82६6८

 86८८

 ६५६५

 ६्प्ट

 न+

 ध्ध्व्श्ट

 ८

 9

 5

 ७

 «नमन
 सामममम«%-ने
 मनन

 लत

 __

 ऐ
 ै

 £22३

 |
 ममਂ
 अमन

 89४५8

 ः

 शा8६8्ट ८8$६9६ 66६६४ ५८८४४] 5569६ 0८0५ 4424 4
 65089 “#6955

 0000
 ८८ 0005६६ 00५588£ 000#५ 0052८! 000097

 00५0५
 00$#८

 4308

 &

 ७४

 4४४

 ३४

 ७७४७

 202७४

 ५

 9४



 १  1989, लिक्षित

 1239
 (४

 ५४

 9861

 Leebew 9)

 050८9५ 65708 69८८४८ ६ 000005६ ६८8 । 995 5८9५ 000. ६ णिंध ह्हिरि 82 0६ 06 8६४? 0506 00६6 209 2७ ४४४ "6८ 4 -- 966 08६४ 44 |्0ण द्र४ एछथहरे ०४ २७४०४. (६८ व्ध्ः -- ण्दा 00५८ ४७७०७. 9८ 98८ 89६ ६0ष्ट ०७३४ ०४] शर्ट ध्श्द्शा आह (2 ध्त्ट्ट #८१999 000८६9 ८998 धाग्ट त्प्ध्द्रा ण्फपा की ६८888८ 00४५४८ पट द४ 606 व्धा श्टध्ट 02 $८90६ ६८9६9 444 0068 6] न ६६0६६ ६६666 00४6 का 0८६६५ ६८8८0८2 000#६८ 2... 0१9 की । _ द्श्धा 8६#४8' न 8६7१8 बात आप व ८807 ज-+ 0८6 0088 | 44 ८2६0६ 0088 ४7१ )।



 |

 |

 77859

 88906

 88906

 8८0#8६

 285

 ७5४

 टाल

 |

 6८08६

 6८08६

 86#
 ६

 ६

 #89011

 me

 के

 ५८८9६

 886#

 8809६

 $2४७..

 0

 <
 |.

 ४890६

 -

 6५६८

 ६०86८

 50८८६.

 20७७७

 2२७

 ।

 ६989

 0६6८८

 ७85

 ।

 --

 तप
 व

 |

 ६८69४

 6६559

 (403

 व

 |

 96#८

 ह्दा

 ०५६५

 ५

 ॥

 ६87१06

 ६५796

 #६६८५२

 ८८४9६५

 #

 ६६६१9

 ६६

 6906

 ४७७...

 *६

 ।

 न

 है

 है

 छह

 ।

 8868.

 __

 ४८898

 606682

 बह

 ।

 |

 9

 5

 4]

 ६

 ट

 |

 ..

 29३३७

 20४2०

 ;

 थ्

 ४

 ०॥७०४

 ०६७७

 ६०३४

 है|

 के

 ना

 छा

 82]४४»६

 440

 &

 082

 3.8

 (0७8)

 32805

 9

 ७३४७

 ९

 ४४



 7  1989 लिखित  उत्तर

 तिाप--+त+_त___.तततततनत
 ीसफघी ओ ीत
 त
 तिीसनी

 ऑन्‍ आअंपफकफकफकफफफकनम+-आओययख ७$फ9ए0७ए9ए७तक्‍ृतृ७ए७ृक्‍ृ७ऋऋ $५56८8 ८६9८९५ ८६9] ना 678" 089६ ८६ 6५9 65# 006 0 06 व्शा 565५ क्श्णा अछ 2६ ४४४... 0६ 6८6 ््ा 806 290६ 8६0६ फ ध्छ्ः दा 5५9 ६४६४३ ०॥: »(७ ०५ "8८ ता द्रा 09 44 च्र्च्ट ध्र्व्द 92८ ८6६79 09506 ८६ #८96६८ 5८ #8६८८६ ६८6६6८ ६9990८ अर 20६2. ८ हादा 9##9 टट0६ ट&60८ 29992 द्ट #६६6८ 7444 नर्ाध्दा 08६69८ तट #८६ ध्दा ध्त्रट ध्ाश्ट ८687६ 9६7६८ ध्य्छ्ताट 02 ता 9506६ ८9६१६ 287%६ शा श्श्र्टा ६ द्र्ध्शा ६6#% ६6#४ 89४८ द्श्टा 909६ न्‍+ 909६ क्शडह.* रे । 9५५9 छा 69६८६ ६89६9 $9/0८9 ६096८ 05069८८ है ६ 9 ५ ४ ६ ट 78



 लिखित  उत्तर

 79

 17  1911

 ६6५1५

 188८8

 0916५

 896LSZ

 LILNOE

 es

 030७

 पट

 14
 $
 (4

 ५८71

 ग्र्दाट

 #५5699

 #?५0#8

 bre

 व्‌

 Z01

 ६6६7.

 ६6८7

 #10#८

 6८6101

 १6८८६

 ध्टाट

 --

 ध्श्शा

 0६0४2

 28७५

 >४

 ८व्ट

 ट्क्काट

 ७३४

 8

 ८669]

 बन

 9६86६

 20857

 ६

 ध्रध्दश्ट

 699४६

 ६0966

 न+

 ६१८६

 ट82४

 ६

 956८6

 26%0६४

 #9८६

 0८८४

 06६६

 06969

 न

 ८्6्ट

 ब्ध्ट्ट

 अछ

 2

 859८9

 छ्त्व्ट

 श्ट्ध्ध्वाट

 3

 शा
 ।

 9

 ५

 4

 ६

 4

 |

 3
 |

 ०३४

 ०७७

 ०७७७

 है

 8४४५

 कक

 |.

 न
 करमम«म

 ७
 तक
 2०७७०,
 ७७७

 333७...
 सा
 साआभ

 सा
 ७७.

 6५५७

 ७७७७७».

 आम

 डे

 82]॥202

 9302

 ४
 &

 क

 (७४

 ७७४७)

 ७

 ७१४।७

 222७9



 ५  1989 लिखित  उत्तर

 5

 [7565

 ८856#?६

 ZIS8S8

 L9S

 6b9z

 OPSEOIE 221७

 707

 ८८६

 ७६2॥०

 १44

 57६

 ज+

 5६६

 0८६

 +छ७४७
 .

 ६

 9८

 69

 0

 ध्व५

 १4

 2308

 2४

 ४४४.

 0६

 06५

 ता

 <0५

 ल्द्श्ा

 09६८

 6८

 8५

 |्र्ध्ट

 0

 0१८

 $8६

 ०७०७
 ०४.

 हट

 पे

 ध्ा

 तू

 न

 ना

 ४0७७.

 ८ट

 59८

 न

 व्श्धा

 ०४]

 "9८

 95689

 886६
 ६८

 8७७
 ०».

 ४८

 श्र्त्शा

 4

 ८56६

 ६८८8

 0) ) ।

 72

 $0५5८८

 टट?६

 (44

 दशा

 67

 88

 ध्श्दा

 दा

 पट

 06६८

 96$6#[.

 "0८

 ज+

 8980८

 6]

 #9६६६

 043

 ।।
 |

 ध्ध्टय

 बन

 ध्ष्व्ट

 ६८06

 68८

 620६

 कु

 670६

 श््प्र्टा

 न

 0८८६

 &?५8

 ६
 ।

 #(६६

 0६9५

 २9७] 9

 १
 4।

 92८287#

 ६099४

 दवा

 /

 9

 दर

 |

 ६

 ट

 |

 80



 19  1911  लिखित  उत्तर

 परभनी-मुकसे४-आदिलाबाद रेल  लाइन  को  बदलना

 4225.  भी  बालासाहिय  बिखे  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  परभनीज्मुद  लेड-अदिलाबाद  रेल  लाइन  को  बदलने  के  लिए  क्या  समय  सीमा  निर्धारित की
 गयी है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  आबंटम  में  बद्धि  करते  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  रात्य  मंत्रो  साधवराव  :  से
 आदिलाबाद  मोटर  लाइन  का  आमान  परिवतंन  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करेगा  ।  संसाधनों  की  भारी  तंगी  के  कारण  इस  परियोजना  के  लिए  आवंटन  बढ़ाना  कठित

 है  ।
 फेजाबाद  रेलथे  स्टेशन

 5226.  भी  मिमल  खन्नी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फैजाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  आधुनिकीकरण  और  बिस्तार  हेतु  स्वीकृत  योअना  के

 गेंत  कार्य  शुरू  किया  गया  है  ओर  यदि  टो  इसके  क्या  कारण  और

 यह  काय॑  कब  शुरू  किया  जाएगा  ओर  इस  कार्य  को  प्रा  करने  संबंधी  चरण-बार  समय

 जनुसूची  क्या  है  तथा  इस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  होगी  ?

 रल  संजालय  के  राज्य  मंत्रो  साधवराव  :  क्वार्टरों  का  काम  शूरू  हो  गया

 फैजाबाद  स्टेशन  पर  अतिरिक्त  प्लेटफाम  और  कोबिग  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  से

 सम्बन्धित  अनुमोदित  योजना  की  अनुमातित  लागत  251  लाख  रुपये  है  और  इसके  1991

 तक  पूरा  जाने  की  संभावना  है  ।

 केरल  में  20  सूतो  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  बिए  गए  ऋण

 ]
 5227.  भी  ए०  आाल्स  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  वर्ष  1988-89  के  दोरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बेकों
 ने  कुल  कितने

 व्यक्तियों को  ऋण  मजूर  किए  ;

 इस  प्रकार  कुछ  कितनी  धनराशि  दो  गई  तथा  सहायता  और  ऋण  के  रूप  में  कितनी

 धनराशि  दो  और

 ॥
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 इस  उद्देश्य  हेतु  चाश्‌  वर्षों  के  लिए  घनशाशि;निव्रत  की  गई  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री(औी  एडओडों  कैोरो):(क)  से

 मान  आंकड़ा  सच्चा  प्रणाली  से  प्रएन  में  पछ  ग्रये  ढंग  से  सुष्तमा  प्राप्त  नहीं  होती  |  भारतीय

 रिजवं  बैंक  से  प्राप्त  सचना  के  केरल  राज्य  में  स्थित  वाणिज्यिक  बेंक़ों  के  जून  1988

 के  अंत  कार्यक्रम  के  10.94  लाथ  ऋण  खातों  में  बकाया  अप्रिमों  को  राशि

 376-96  करोड़  रुपए  थी  ।

 फाफी  का  उत्पाइन  ओर  निर्यात

 5228.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  क्या  वाणित्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  काफी  के  उत्पादन  में  पर्षाप्त  बृढ्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;

 *..  कया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  काफी  के  लियात  में  वि हुई  है
 ;

 यदि  तो  एक  गत  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  काफो  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया

 गया  ओर  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  आय  हुई  ;  और

 भारत  किन-किन  देशों  को  काफी  का  निर्यात  कर  रहा  है  ?

 वाणिण्य  मंत्रालय  में  राध्य  भंत्रो  प्रिय  रंजन  दाल  और  काफी  को

 फप्तल  चक्रीय  प्रवत्ति  की  जहां  भारी  मौसम  के  बाद  के  मौसम  में  अमतौर  पर  कम  फसल

 होती  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  काफ़ी  का  उत्पादन  तीचे  दिया  गया  है  :--

 1985-86  1.22  लाख  मी०  टन  )

 1.92  लाख  मी०  टन

 1987-88  1.22  लाख  मी०  टन०

 से  (&)  भारत  से  काफी  का  आयात  करने  वाले  प्रमृख्व  देश
 सोवियत  संयुक्त  राज्य

 पश्चिमी  इटली  भादि  ।

 विछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  काफी  की  मात्रा  और  अजित  विदेशी  मुद्ठा  नौचे  दो  गा

 प

 वर्ष  मात्रा  मुल्य

 धि  र०

 1985-86 6  96,208  274.98
 1986-87  86,666  362.83
 1987-88  92,533

 260.10 जणदूऊ-जनयाज  कल----+तवतत...तत  लत-जत++
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 गया  और  १?रसनाथ  स्टेशनों  बर  तो्थ  पात्रो-कर

 5229.  भी  योगेंश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  रेल  मत्री  यह  को  हृपा  करेंगे  गया
 ओर  पारसतनाथ  रेलवे  स्टेशन  पर  याज्रियों  से  प्रतिवषं  कितना  तोर्ष  यात्री-कर  एकत्र  किया  जाता

 —-——

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाधवराव  पिछले  चार  वर्षों  के  दोदन  गया
 स्टेशन  पर  तीर्थयात्री  कर  की  राशि  नीचे  नीचे  दो  गई  है  :  --

 1,13,9  29.00  रुपये 1985-86  —

 1986-87  ~  1,87,34:.00  :.00  रुपये

 1987-88  ना  1,17,205.00  रुपये

 198 848  9  --  1,95,9  5,9  29.00  रुपये
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 शीर्यात्री  कर  के  प्रयोजन  के  लिए  पारसनाध  स्टेशन  तोष-स्पल  के  रूप  में  अधिसूबित  स्टेशन

 नहीं  है  ।

 इ  फ्रास्टूुक्ज  रल  डवलपमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  उड़ीसा  लिसिदेंड  द्वारा  उड़ोसा
 में  खाथ  बागान  लगाना

 5230.  श्रीमतो  जयग्तो  पटनायक  :  कया  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इ फ्रास्ट्रक्चरल  डवलपमेंट  क  रपो  रेशन  आफ  उड़ीसा  लिमिटेड  ने  उड़ोसा  के  कुछ
 भागों  में  चाय  बागान  लगाने  का  कार्य  आरम्भ  किया

 यदि  तो  ६ फ्रास्ट्रक्च रल
 डबलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ोंसा  लिमिटेड  ने  उड़ीसा  के

 किम-किन  क्षंत्रों  में  चाय  वाग।न  लगाने  का  कार्य  आरम्भ  किया  है  ;  भोर

 उक्त  क्षत्रों  में  कुल  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  चाय  बागान  लगाए  गए  हैं  ?  |

 बाजिस्प  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रजय  वास  भु  :  से  राज्य  मं

 एक  परियोजना  का  का  अपने  ट्राथ  में  लेते  के  उहू  श्य
 से  चाय  बोढ़ें  ते  उड़ीसा  सरकार  के  परामणं  से  मे ं०

 ओऔद्योगिक  संवर्धत  ओर  निवेश  निगम  उड़ोसा  तथा  चाय  विविर्मांग  ओर  विपणन  कंप्तल्टेट्स  प्रा०  लि०

 के  संहबीग  से  मे०  उड़ोसा  च'य,बागान  वि०  नामक  एक  संयुक्त  उद्यम  की  स्थापना  की  उस  परियोजना

 में  उड़ीसा  राज्य  के  400  हेक्टेयर  चाय  क्षेत्र  को  सम्मिलित  करने  का  उहं श्य  है  ।  कार्यक्रम  के  प्रथम

 बरण  में  भब  तक  उड़ोसा  में  क्योंझ्तर  जिले  में  170  हेक्टेयर  भूमि  को  बाय  रोपण  के  अन्तगंत  लाया  जा

 चुका  है  ।
 जणाओ+

 बंगलौर  में  जोबतन  बोमा  निमम  के  एजेंट

 5231.  भरी  बो०  एस०  कुख्ण  बग्धर  :  गया  बिल  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करंगे  कि  :

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  बंगलोर  तगर  में  जीवन  बीमा  निगम  के

 कितने  एजेंट  कार्यरत  हैं  ;
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 (a)  जीवन  बीमा  निगम  का  एजेंट  इनने  के  लिए  लाइसेंत  शुल्क  कितना

 जीवन  थोसा  निगम  के  एजेंट  को  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  कितना  कारोबार  करना  होता
 ः

 बया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  एजेंट  द्वारा

 स्पूनतम  कारोबार  न  किए  जाने  पर  भी  उसे  कमीशन  दिवा  भा  रहा  यदि  तो  इसके  कब्र  कारण

 (४)  हसका  जीवन  बीमा  निगम  के  अन्य  एजेंटों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ;
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 बिसत  लंजालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  31
 1988  की  स्थिति  के  अनुसार  बंगलौर  शहर  में  जीवन  बीमा  निगम  के  4169  एजेंट  थे  ।

 जीवन  बीमा  मियम  का  एक  एजेंट  बनने  के  लिए  15/-  रुपए  लाइसेंस शश  लक  के  रूप  में
 लिए  जते  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  एजेंट  फो  एक  वर्ष  में  जो  न्यूनतम  कारोबार  करना  होता  है
 जिसके  आधार  पर  उसे  कमीशन  दिया  जाता  बह  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 जनसख्या  पहले  एजेंसी  वर्ष  द्वितीय  और  उत्तरवर्ती  एजेंसी
 वाले  गा  वर्षों  में

 शहरी  समूह  या  टाउन  में
 विभिन्‍न  न्यूनतम  आज  ++++++-+-+++«++

 कार्यरत  एजेंट  बीमित  विभिन्‍न  न्यूनतम
 को  दी  राशि  व्यक्तियों  बोमित

 गई  को  दी  गई  राशि
 सियों  की  पालिसियों

 कंभसे  कम  '  '  की  कम  से

 संल्या  कम  संख्या

 5  लाख  और  उसके  अधिक  12  75000  12  160000

 1  लाख  और  उसके  अधिक  लेकित  12  60000  12  75000

 5  लाख  से  कम  ॥॒

 1  लाख  से  कम  12  40000  12  60000

 लेकिन  यदि  किसी  एजेंट  मे  निम्नलिखित  अवधि  के  लिए  निगम  के  साथ  लगातार  एजेंट  के  रूप

 में  काम  किया  हो  तो  उसे  अपेक्षित  कारोबार  करने  के  मामले  में  छूट  दी  जाती  है  :---

 कम  से  कम्त  21  वर्ष  ;  या

 ---++-  गण
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 ---+-  —  राम

 कम  से  कम  15  वर्ष  और  उसकी  जायु  कम  से  कम  :5  ब्ष  की  हो  ;  या

 15  वर्ष  और  उसके  बाद  निगम  के  खातों  में  उसकी  एजेंसी  के  अतगंत  किए
 गए  भालू  कारोबार  के  नवीकरण  से  प्रतिवर्ष  कम  से  कम  40000  रुपए  की
 प्रीभियम  आय  प्राप्त  होती  हो  ।

 न्यूनतम  कारोबार  की  अपेक्षा  को  पूरा  करना  एजेंत्ती  जारी  रखने  के  लिए  आवश्यक  है  न
 कि  उस  वर्ष  में  पहले  वर्ष  का  प्रोमियम  प्राप्त  करते  के  लिए  है  जिपमें  नथा  कारोबार  प्र।प्त  किया  गया

 इस  तरह  पहले  वर्ष  का  कथीशन  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  कारोब।र  के  लिए  दिया  जाता  है  चाहे  उस

 एजेंट  मे  वर्ष  के  अत  में  इस  शर्तें  को  पूरा  न  किया  हो  ।  यदि  एजेंट  किसी  वर्ष  में  इस  शर्त  को  पूरा  नहीं
 करेंता  है  तो  उसकी  एजेंती  को  सामान्यतः  सप्राप्व  कर  दिया  जाता  है  भोर  उसके  बाद  तब  तक  कोई
 नवीकरण  कमीशन  नहीं  दिया  जाता  है  जब  तक  कि  एजेंतती  5  वर्षों  तक  चालू  न  रहे  ओर  एजेंट
 करण  कमीशन  जारी  रखने  के  लिए  अपेक्षित  अस्य  शर्तों  को  पूरा  म॒  करे  ।

 तहीं  ।  सभी  एब्रेंटों  पर  नियम  लागू  होते

 भियमों  में  परिबर्तन  करना  आवश्यक  नहीं  है  क्योंकि  मौजूदा  नियम  संतोषध्रद  ढंग  से  काम
 कर  रहे

 कारों  के  आयात  संबंधी  नीति

 |
 '

 5232.  श्री  जितेना  सिंह  :  वया  वित्त  पंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आयात  नीति  के  इस  उपबंध  के  दुरुपयोग  किए  जाने  की  जानकारी  है
 जिसमें  किसी  देश  से  बिना  शुल्क  को  अदायगी  किए  मोटर  वाहन  लाया  जा  सकता  है  परन्तु  छः  महीने
 की  अवधि  के  पश्चात  उसे  वापिस  साथ  ले  जाना  होता  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  उपबंध  के  अतगंत  आयात  किये  गए  कई  मोटर  वाहनों  को  जब्त
 किया  गया  है  ;  और

 इस  संबंध  में  सरव॥र  क्या  सुधारात्मक  उपाय  कर  रही  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  (१)  ओर
 उपलब्ध  रिपोर्टों  तथा  किये  यये  अभिष्रहणों  से कतिपय  बेई  मान  व्यक्तियों  द्वारा  आयात  नीति  के  उन

 उपबंधों  के  दुरुपयोग  किये  जाने  के  संकेत  मिनते  हैं  जिनके  तहत  मोटर  बाहम  विदेशों  से  छः  महीने  की
 अवधि  के  लिए  लाय  जा  सकते  हैं  तथा  उनका  पुतः  निर्यात  किसी  शुल्क  की  गी  किए  बिना  किया
 जो  सकता  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  पिछने  एक  बर्ष  के  दोरान  अर्थाप्‌  |  1988  से  28

 1989  के  बीच  ऐसे  दु्पयोग  के  लिए  सीमाश,ल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  लगभग  29  लाख  रुपये

 मूल्य  के  चार  मोटर  वाहन  जब्त  किए  भए  हैं  ।

 उपयुक्त  किसमें  की  तस्करी  संबंधी  कार्यवा  ही  सहित  ढस्करी  संबंध्री  सारो  का्यंवाहियों  के

 लिए  आसूबना  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  ऐसे  मोटर  वाहन  पकड़  लिये  जाते  हैं  तथा  उन  पर

 ग्रहुणोय  शल्क  की  अटोमोबाइल  एसेसिवेशत  से  माँग  की  जाती  उनमें  ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्तियों  पर

 विभागीय  श्यायनिर्णयत  कार्यबाहियों  द्वारा  अबंदष्ह  लगाये  जाते  हैं  तथा  उपयुक्त  मामलों
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 नल  वि७७ओ लत  5  ee  की  ना  +  ee

 में  न्यायालयों  में  उतके  खिलाफ  मुकदमें  प्री  चलाये  आते  यदि  आवएप्क  समझा  जाता

 है  तो  उन्हें  विदेशों  मुद्दा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबधों  के  तहत  नज +  बन्द
 भ्रो  किया  जाता  है  ।

 बेंकों  के  फार्यकरण  सें  सुधार

 ]

 $233.  भी  नरसह  सुयंबंशी
 :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  बेंकों  ते  बैंकों  ये  बेहुतर  ग्राहक  प्रबन्ध  व्यवस्था  ऋश  धन
 का  आदान  बनाए  रघने  तथा  आर्थिक  व्यवहायंता  बनाए  रखने  पर  विशेष  बल  दिया  है  जैसाकि  4
 1989  को  हैराल्डਂ  में  प्रकाशित  समाचार  से  विदित  होता  है  ;

 पदि  तो  तत्सम्क/्घी  ब्योरा  क्या  है  ;  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  शाष्ट्रीयक्ृत  बेक  द्वारा  कया  कार्थ्थाही  की  गई  है  ?

 वित्त  म्ंज्रालय  में  आविक  कार्य  बिल्रात  में  राज्य  लंतो  एड्आर्डो  :  से
 भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैकों  ने  उसके  अनुदेशों  के  अनुसार  अपने  कार्बकरण  में

 समग्र  सुधार  लाने  के  वास्ते  कार्य  योजनाएं  तैयार  की  हैं  ।  कार्य  योजनाओं  में  अन्य  क्षंत्रों  के
 ग्राहक  लेधा  संबंधों  आंतरिक  बेंक  में  ऋण  प्रबंध  तथा  वित्तीय  अवथंक्षमत्षा

 के  क्षेत्र  मे ंशामिल  किए  यए  बैंकों  द्वारा  कार्य  योजना  को  अम्ल  में  लानेसे  सं  गठनाश्मक
 ग्राहक  लेखा  संबंधी  आन्तरिक  कारय्ये  तथा  समूचे  कार्यकरण  में  ढ्थातक  खुधार  हुआ

 सरकारी  क्षत्र  के  बेर्को  को  प्रगति  की  बैंकों  तथा  भारतीय  र्जवं  बेंक  दोनों  के  शोष॑स्थ  स्तरों पर
 समय-समय  पर  निगरानी  की  जाती

 तस्करों  की  गिरफ्तारी

 5234.  भी  रामाश्रय  प्रसाद  विहु  :  क्‍या  बिश्  मंत्री  यह  बद्रावे  को  कृपा  करेंगे  कि

 बर्ष  1987,  1988  तथा  1989  के  दौराम  अब  तक  सीमाश्‌  हक  अधिकारियों  द्वारा
 गिरफ्तार  किये  गये  तस्करों  का  व्योरा  क्या  है  ;

 सरकारी  कोष  में  कितनौ  मात्रा  में  मोगा  जमा  किया  गया  तथा  न्यायालय  हा  छितती
 मात्रा  में  सोवा  लौटावा  गया  और  उतक्ितियों  क|  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  यह  सोना
 सया  ;  ओर  ह

 क्या  जब्त  सोने  को  कोष  में  करने  में  हेराफ़ेरी  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  मिली
 भर  यदि  तो  तत्संबंधी  बग्यौराक्या  हे  हैँ

 बित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०के०  वर्ष  1987,  1986
 तथा  1989 (27  मार्च  में

 सीमाशुत्क  1962  का  उम्लंभन  करने के  अपराध  में  गिरफ्तार
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 किये  गये  व्यक्तियों  की  संछ्या  नीचे  सारणी  में  दी  गयी  है  :--

 ब्य॑  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों
 की  संख्या

 1987  2480

 1988  3255
 !..  9@  681°

 (27-3-1988 8 3  ४  ऋ  फघढ  ढ
 *आंकड़  अमस्तिम  हैं  ।

 और  सीमाशे,हक  प्राधिकारियों  द्वारा  वित्तीय बच  1986-87  तथा  1987-88  के
 दोरान  भारत  सरकार  की  टकसाल  में  जमा  किए  गए  सोने  की  मात्रा  मीचे  सारणी  में  दी  गयी

 वर्ष
 सरकारी  टकसाल  मैं  अमा  किये  गये
 सोमे  की  मात्रा

 1986-87«  1,8  32.99 6

 1987-88%.  2,481.8 54

 *आंफकड़  अनम्तिम  हैं  ।

 उपलब्ध  रिपोर्टों  से  ऐसा  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  अजड्त  किये  गये  सोते  को  भारत  सरकार  की

 टकसाल  में  जमा  कराने  में  सीमाश लक  प्राधिकारियों  द्वारा  कोई  हेर  की  गई  है  ।

 जिस  सोने  के  बारे  में  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  यह  विदेशी  मार्क  वाला  है  ओर  जिसे

 शुल्क  1962  के  अन्तर्गत  जब्त  किया  गया  उसे  उस  व्यक्षित  को  लौटाया  नहीं  दाता  है
 जिसके  पास  से  उस्ले  पक  डा  गग्मा  हो  ।

 में  करंसो  नोट  प्रेस  स्थापित  करना

 5235.  भरी  सत्य  गोपाल  मिश्व  :

 डा०  सुधीर

 क्या  जिस  मसत्रौ  यह  बताने  फो  पा  कहेंगे  कि  :

 ,...  क्‍या  सरकार  ने  साल्बोनी  पश्चिमी  बंगाल में  एक  टक्साप  १२रंस्ती  नोट  प्रिशिल  प्रेस  स्थापित

 करने  का  भ्रस्तिम  निर्णय  ले  लिया  है  ;
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 यदि  तो  उक्त  परियोजना  में  इसकी  अनुमानित  भूमि  निर्माण
 मशीनरी  की  स्थापना  आदि  हित  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  हैं  ;

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  के  लिए  क्‍या  तारीख  निर्धारित  की  गई  है  ;  भ

 यदि  अब  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  तो  दसमें  बिलम्ध  होने  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  रंत्री  एडुआड़ों  से

 पश्चिम  बंगाल  में  सालबोनी  में  723.40  करोड़  रु  ए  की  अनुमनित  लागत  से  एक  नई  नोट  प्रेस  की

 स्थापना  से  संबंधित  बिस्तत  परियोजना  रिपोर्ट  मल्यांकन  अभिकरणों  को  टिप्पणियों  के  लिए  परिचालित
 की  गई  है  ताकि  सरकार  इस  संबंध  में  अपेक्षित  निवेश  निर्णय  ले  सके  ।  सालबोनी  में  495  एकड़  भूमि के
 अधिग्रहण  के  लिए  कारंवाई  भी  की  गई  निवेश  निर्णय  लेने  के  बाद  अ्रंस  को  चान्नू  करने  में  48

 महीने  का  समय

 भारतोय  राज्य  व्यापार  निगम  हारा  बाससतो  चावल  का  निर्यात

 5235.  भी  सेफुददीन  चोधरो  :  क्या  वाणिक्ष्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  व्यापार  निगम  में  20,000  मीट्रिक  टन  भारतोय  बासमती  चातल  सप्लाई
 करने  हेतु  कवत  की  एक  फर्म  से  ठेका  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इसकी  सप्लाई  हेतु  आगे  उपठेका  दे  दिया

 ठेके  में  उल्लेखित  बासमतो  चावल  का  गुणवत्ता  संबंधी  कोई  मानदष्ड  रखा  गया

 ओर

 कया  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  नई  €  ल्‍्तो  ने  जांच  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  से  पहले
 श्थित  किया  था  कि  सभी  निर्धारित  पातदण्डों  को  पूरा  किया  गया  है  ?

 जालनिज्य  मंत्र  लय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  म्‌  से  कुवेत
 को

 20,000

 मीट्रिक  टन  ग्रंड  मशीन  से  कुटा  बासमती  चावल  के  बिर्यात  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  ने

 1987  में  कबैत  की  एक  फर्म  के  साथ  संविदा  की  |  संविदा  के  अधीन  आधूर्ति  करने  के  लिए  एसन०्टी०
 सी०  ने  प्वंबर्ती  समझौते  के  अनुसरण  में  मैं०  अब्दुल्ला  हाजी  रहमत  ग्रूप  आफ  गई
 दिल्‍लौ  से  एक  संविदा  पर  हुस्ताक्ष  र  किए  हैं  ।

 संविदा  में  उल्लिखित  गुणवत्तः  सम्बन्धी  मानदण्ड  निम्नलिखित  हैं  :-..  .

 (1)  मिल  में  मशोनों  द्वारा  कूटा  ग्रंड  बासमती  कषघल  ।

 (2)  विशेष  गृण  द्वारा  प्रतिशतत  के  आधार  पर  सहनशोलता  अधिकतम
 ।



 तत्व
 ह

 +-+  2%

 हुए  और  टुकड़े  --  10%,

 दोनों  सहित  अन्य  न
 20%

 चावल

 रंगहीन रंगहीन  और
 _  3%

 खड़िया  जैसे  दाने

 जजजमी  गा  14%

 (8)  जी  हां  ।

 करल  में  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  ओर  वित्तीय  संस्थानों  को  जीवन  बीमा
 निगल  द्वारा  ऋण  दिया  जाना

 5237.  प्रो०  क०  वोी०  थास्रस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  ने  केरल  के  विभिन्‍न  परियोजना  बिकास  कार्यों
 बोर  संस्थानों  को  कुल  कितनी  सहायता  प्रदान  को  है  ;

 क्‍या  ऋण  की  वापसी  इस  बारे  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  की  जा  रही
 क्‍्य  जीवन  बीमा  तिगम  में  केरल  के  अधिकांश  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  और  वित्तीय

 संस्थानों  को  ऋण  देना  बंद  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जीवत  बीमा  निगम  को  अपने  सिर्णय  पर  पुनः
 विचार  करने  के  लिए  कहने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  बंत्री  एडुआडों  :

 a  ॥  ़््््
 राशि

 1986-87  _  32-45

 1987-88  8  ना
 |  37.20

 1988-89  ता  37.14

 हां  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 गुर्दुफलली  मे  रेल  डिब्यों  को  मरस्मत  के  लिए  बक्षझाप

 5238.  श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राब  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  गुन्टुपल्नी  में  रेल  डिढबों  की  मरम्मत  के  लिए  स्थित  बर्कशाप  को  क्षमता  में  वृद्धि  करते
 का  कोई  प्रस्ताव
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 eo  जन  जज  नननग-+  ता»  +  कनम»म«»»+»न-ान  मकान

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराब  :  गुन्तपली  स्थित  माल  डिब्बा

 मरम्मत  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ाने  को  इस  समय  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 माल  डिब्बों  का आवधिक  ओवरहालिंग  के  लिए  उपलब्ध  तथा  पहले  से  नियोजित  क्षमता

 वर्तमान  तथा  भावी  आवश्यक्रताएਂ  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  मांग  तथा  माल  हिश्बों  की  मरम्मत  के

 लिए  उपलब्ध  क्षमता  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  आवश्यक  होने  पर  रेलों  को  समग्र  मांग  तथा
 घन  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  क्षमता  सृजित  की  जाती

 विश्विक  जानकारी  का  कम्प्यूटरोफरण

 5239.  भी  बिलय  एस०  पाठिल  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 क्‍या  सरकार  की  विधि  के  क्षंत्र  में  शोघ-कार्य  को  सुगम  बनाने  तया  कानूनों  संबंधी  सेवायें
 शौध्र  उपलब्ध  करने  हेतु  विधि  जानकारी  को  कम्प्यूटरीकृत  करने  को  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  इस  क्षंत्र  में  अभ्ची  तक  कितनी  प्रगशति  हुई  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  मुकदमा  लड़ने  वालों  को  कम्प्यूटर  के  कानून  संबंधी  सलाह  लेने  हेतु  कोई
 स्वचालित  व्यवस्था  आरम्भ  करने  का  विश्वार  भौर

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  को  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 विधि  ओर  ग्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :  जी  हां  ।

 विधि  और  न्याय  भारत  के  उच्चतम  न्परायालय  ओर  दिल्‍ली  उच्च  भ्यायालय  के

 लिए  योजना  आयोग  के  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  नेशनल  इनफार्मेटिक्स  ने  निम्नलिखित  विधिक
 आधार  सामग्री  विकसित  की  है  :--

 1,  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  के  लिए  सविधान  संबंधी  जानकारी  के  लिए  पुनः-प्राष्ति
 पद्धति  ।

 हे

 2.  उच्चतम  न्‍्यायालय  और  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  लिए  निर्णपज  विधि  संबंधी  जानकारी  के
 लिए  पुनः--प्राष्ति  पद्धति  ।

 3,  उच्चतम  न्यायालय  के  लिए  केवियट  अनुरूप  जानकारी  के  लिए  पुन:--प्राध्ति
 पड़ति  ।

 4.  उच्चतम  न्यायालय  के  लिए  सूचीकरण  प्रोफार्मा  जानकारी  पद्धति  ।

 जो  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।
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 शब्ट्रीय  जल  विकास  एजेंसो  को  छठो  ओर  सातथों  बेठक  में  लिये  गये
 लिलंयों  पर  को  गई  कार्यवाही

 5240,  भरी  के०  क्या  जल  संसाधम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  अल
 बिकास  एजेंसी  को  छठी  ओर  सातवों  वाबिक  सामान्‍य  बैठक  में  क्या  निर्णय  लिये  बये  ओर  इन  पर  कया
 कारयवाहो  को  पई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  छठी  और  सातथों  वाधिक
 सामान्य  बैठकों  में  लिए  गए  तापी  के  दक्षिणी  और  पश्चिम-प्रयाही  नदियों  के  जल-बिज्ञान  ओर
 जल  संतुलन  सीमान्त  बेसिन  राज्यों  की  अल  आवश्यकताओं  तथा  राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण
 के  कार्यकलापों  में  भारतोय  प्रोद्योगिकी  संत्यानों  तथा  अन्य  तकमीकी  संस्थानों  से  तकनीकी  विशेषज्ञों  के
 शामिल  होने  से  सबंधित  हैं  ।

 म्रिया-उचेषस्थान,रे  लवे  लाइन

 5241.  भी  समफल  सिह  चोधरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रंयाम  बोनी  फैक्टरी  को  तेल  सम्पर्क  से  ओड़ने  के  लिए  बिहार  में
 मुरिया  उचंयस्थान

 बा  रस्ता  शैयाम  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  ओर

 गो

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाधवराब  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसी  कोई  विशिष्ट  परिवहन  आवश्यकता  नोटिस  में  नहीं  आई  है  जिसके  लिए  सुझायी  गयी
 रेल  लाइन  की  व्यवस्था  करना  आवश्यक  हो  । रेल  री  हो

 मछली  पकड़ने  बालो  कम्पनियों  को  सहायता

 5242.  श्री  बोलत  लसिहजो  कया  बिस  मंत्रों  मछलो  पकड़ने  वाली  कम्पनियों  को  भारतीय

 नौबहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  के  ऋण  के  बारे  में  10  1989  के  तारांकित  प्रश्त  संध्या  230

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  नोबहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पतो  द्वारा  मछलो  पकड़ने  बाली  कम्पतियों  के

 पुनः  स्थापना  के  लिए  दो  जाने  वालो  सहायता  निश्चित  करने  के  लिए  कोई  मागं॑निर्देश  उपलब्ध  हैं  ;

 (a)  पुनः  स्थापित  मछली  पकड़ने  वाले  ए+ककों  से  भारतीय  नौवहत  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी

 द्वारा  ब्याज  की  क्‍या  दर  बसूल  की  जाएगी  ;  और

 क्या  भारतीय  नोवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्मनी  सभो  अवेदक  कम्पनियों  की  सूचो  पुनः

 तैथार  करने  और  उनकी  पुनः  स्थापना  के  लिए  नई  इक्विटी  देने  पर  जोर  दे  रही  है  !

 विश  संत्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राध्य  मंत्री
 एड्आर्डो  े

 :  चूककर्ता
 मत्स्यन  कम्पनियों  से  प्राप्त  पुनरूद्धार  प्रस्तावों  पर  प्रत्येक  साभले  में  गुण-दोषों  के  भाधार  पर  विचार
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 किया  जाता  है  ।  भारतीय  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  ने  सुचित  किया  है  कि  अलग-अलग
 मत्स्यन  कम्पनियों  को  भिन्न-भिन्न  समस्याओं  को  देखते  हुए  उस्तके  पुनरूद्धार  का  येक्रम  तैयार  करने  के

 लिए  कोई  मानक्ोकृत  मानदंड  निर्धारित  नहीं  किए  गए

 उन  मामलों  में  जहां  पुनरुद्धार  प्रस्ताव  अर्थक्षम  पाए  जाते  ऋण  तथा  ब्याज  की  बकाया
 किस्तों  के  पुननिर्धारण  पर  दस्तावेजों  में  नि्धा'रत  ब्याज  दर  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  तथा
 चूक  के  मामले  मे  दंढात्मक  ब्याज  वसूल  किक्ष  ज़ाता  है  ।  ३

 चु  कि  पुनरूद्धार  के  अधिकतर  प्रस्तावों  में  धत्स्यन  कम्पनियों  का  इक्विटो  आधार  समाप्त
 हो  गया  दिलाया  जाता  इसलिए  भारतीय  नौवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  ने  सूचित  किया  हैं  कि
 वित्तीय  असन्तुलनों  को  ठीक  करने  तथा  प्रस्तावों  की  अर्थक्षपता  को  बढ़ाने  को  दृष्टि  से  मत्स्यन  कंपनियों
 को  अतिरिक्त  इक्विटो  लाने  की  सलाह  दी  जाती

 पेंसिलिन  के  लिए  भायात  लाइसेंस  जारी  करने  १र  लगाई  गई  शर्ते

 5243.  भरी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  क्‍यों  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे

 क्या  पेंसिलिन  के  लिए  आयात  लाइसेंस  जारी  करनें  के  लिए  आयात  की  तुलना  में  स्व्रदेशो
 सामग्री  के  प्रयोग  के लिए  30:70  का  अनुपात  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  अनुपात  को  किस  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  इस  नीति  का  उत्पादन  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 बालिएप  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 पेन्सिलीन-जी  के  आयात  के  लिए  अनुप््‌ रक  लाइसेन्स  प्रदान  करने  हेतु  30  :  70
 का  अनुपात  निर्धारित  किया  गया  यहू  निर्धारण  देशी  स्रोतों  से  पेन्स्तिलीन-जी  के

 पूर्बानुमानित  उत्पादन  को  तुलना  में  अनुमानित  धरेलू  आवश्यकता  को  दृष्िट  में  रखकर  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 अर्नाकुलम  जियेत्रम  रेल  मार्ग  निरीक्षण

 5244.  भरी  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सम्बन्धित
 कम  बारियों

 ने  हाल  हो  में  अनकुलम  और  त्रिवेन्द्रम  के  बौच  के  रेलमार्गों
 का  निरीक्षण  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  उंने  प*  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माघवराब  :  निर्धारित  कार्यक्रम

 के  अनुसार  मण्डल  और  मुद्यालय
 के  अधिकारियाँ  द्वारा  नियमित  निरीक्षण  किए  गए
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 a  निज

 उपयुक्त  भिरीक्षणों  के  दोरान  कोई  बड़ी  खराबी  नढ्मों  पाई  पाई  गई  छोटी-मोटी

 कमियों/खराबियों  को  अधिकांशतः  ठोक  कर  दिया  गया  है  ।

 पंजाब  में  बड़ी  ओर  मध्यम  परियोजनाएं

 524  5.  श्री  कमल  चोधरो  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  : ५
 .

 31  1988  को  पंजाब  मे  किन-किन  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं
 पर  काय॑  पूरा  हो  चुका  पूरा  होने  वाला  था  ;

 इनसे  भथिचाई  क्षमता  में  कितनी  बुद्धि  हुई/वृद्धि  की  जा  रही  है  ;  भौर

 निकट  भविष्य  में  शुरू  की  जाने  वाली  नई  परियोजनाओं  के  नाप  क्‍या  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कृष्णा  :  पंजाब  प्ें  31-1  _-1988
 को  319.60  करोड़  रुपए  की  कुल  लागत  पर  16  वृहद  और  मध्यम  परियोजनाएं  प्री  हो  गई

 इसके  अलावा  323.1  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  7  ब॒हद  ओर  मध्यम  परियोजनाएं  पंजाब

 सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  को  जा  रही

 वुहृद  और  मध्यम  सिंचाई  योजनाओं  से  पंजाब  राज्य  की  चरम  सिंचाई  क्षमतां  30  लाख

 हेक्टेयर  आंकी  गई  है  जिसमें  से  24.63  लाख  हेक्टेयर  क्षमता  छठो  योजना  के  अन्त  तक  सृजित  कौ

 गई  पंजाब  द्वारा  सातवीं  योजना  के  दोरान  सुजित  को  जाने  वाली  क्षमता  का  लक्ष्य  1.38  लाख

 हे4टेयर  है  ।

 पंजाब  सरकार  का  लगभग  59  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  4  नई  परियोजनाओं

 भूतपुर्वे  मलेरकोटला  राज्य  को  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  नहरों  का  दून  नहर
 और  की  नहरों  को  पक्का  को  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मद्रास  के  लिए  मेट्रो  रेल  सिस्टम

 5246.  क्री  पो०  कूलनदईवेलू  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  फरवरी  1989  में  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  ज्ञापन  भेजा  है
 जिसमें  भद्रास  को  मेट्रो  रेल  सिस्टम  के  लिए  और  अधिक  घन  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  रेल  विभाग  द्वारा  उस  परियोजना  के  लिए  चालू  वर्ष  में  कितना  घन  आबंटित

 किया  गया  है  ;  और

 परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  माधवराव  :

 9.85  करोड़  रुपए  ।

 यह  आने  बाले  कर्षों  में  घनराशि  की  उपलब्3ता  पर  निर्भर

 कानपुर  में  रेल  सेवाओं  का  निलंबन

 मत  सा 5247.  भी  कमला  प्रसाद  रावत  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क  :
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 क्‍या  कानपुर  में  कपड़ा  मजदूरों  द्वारा  रेल  पटरियों  पर  धरना  विये  जाने  को  अवधि  के
 दौरान  कानपुर  होकर  जाने  वाली  गाड़ियां  रह  करने  के  कार०  रेलवे  को  हुए  मुकसाम  का  फोई  आकलन
 किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधघबराव  भौर  यद्यपि  हानि  की  सही
 सात्रा  बता  पाता  संभव  नहीं  है  तथापि  यात्री  और  माल  परिचालन  की  लगभग  5  करोड़  रुपये  की

 प्रत्यक्ष  हानि  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 लाख  का  म्यूनतम  सांविधिक  मृल्य

 5248.  श्री  बसुदेव  आजाय॑  :  क्‍या  बालिल्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  लाख  उत्पांदकों  को  लाभकारों  मुल्य  नहों  मिल  रहा  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  लाख  का  न्यूनतम  सांविधिक  मल्य  निर्घाश्ति  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुमा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  से  पिछले  साढ़े  तीद
 वर्षों  के  दौरान  कछ्ची  लाख  की  कीमतों  में  कमो  होने  के  कारण  देश  में  लाख  उयजकर्ताओं  को
 कारी  कीमतें  नहीं  मिल  रही  हैं  फिर  भो  कल्याण  मंत्रालय  के  अन्तगंत  भारतोष  जनजातीय  सहकारी
 विपणन  विकास  संघ  राज्य  जनजातीय  विकास  संघ  के  साथ  यह  सुनिश्चित  करने  के  प्रयास
 कर  रहा  है  कि  लाख  उत्पादित  करने  वाली  जनजातियों  के  लोगों  को  लाभकारी  कीमते  मिलें  ।

 बिकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  कोटा

 52०9.  डा०  फूलरंन  गुहा  :  क्‍या  रख  मंत्री  यह  बताते  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विकलांग  ब्यक्षितयों  के  लिए  सीटों  का  कोई  आरक्षित  कोटा  है  ;  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधबराव  :  नहीं  ।

 मांग  की  तुलना  में  आरक्षित  स्थान  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  विकलांग  व्यवितयों  के

 लिए  अलग  से  कोटा  निर्धारित  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थानों  हारा  अनुशचित  आति/अन  सचित  जनजाति  के
 उद्यमियों  को  रियायतें

 5250.  श्री  हेतराम  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  अनुसाबत  जाति/अनुसूबित
 जाति  के  उद्यमियोंकों  कोई  रियायत  दो  जा  ती  हैं  ;  भोर
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 यवि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  लाभाग्वित  होने  वाले

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उद्यमियों  की  संक्ष्या  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एश्आई्ड  :  ओर

 भ्रनुतूचित  जातियों  एवं  अनुसबित  जनजातियों  के  लोगों  को  सरकारो  क्षंत्र  के  बैंकों  द्वरा  दिए  जाते
 वाले  अग्रिमों  को  समाज  के  कमओर  वर्मों  को  दिया  यया  अप्रिप  माना  जाता  इस  प्रयोजन  के  लिए
 बैंकों  को  विशिष्ट  लक्ष्य  दिया  जाता  है  |  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यवसाधियों
 ओर  स्व-नियोजित  व्यक्तियों  को  दिए  गए  सावधि  ओर  अन्य  अग्रिमों  पर  क्रमशः  13.5  प्रतिशत  वाषिक
 और  14  प्रतिशत  वाधिक  की  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  तैयार  की  गई  संयुक्त  ऋण  योजना  के  अन्‍्तगंत  अनुसूबित
 जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  उच्चयमी  लघु  उद्योग  हृकाइयों  के  लिए  10  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज
 दर  से  50,000  रुपए  तक  ऋण  ले  सकते  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  की  सामान्य

 पुनवित्त  योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रामीण  कारोगर  10
 प्रतिशत  वाधिक  ब्याज  की  दर  से  30,000  रुपए  तक  संयुक्त  ऋण  ले  सकते  राष्ट्रीय  कृषि  ओर
 ग्रामीण  विकास  बैंक  अनुसूचित  जातियों  एवं  बनुमूचित  जनजातियों  के  दिताधिकारियों  को  ल  ध्‌॒  उद्योग
 इका  हयां  स्थापित  करने  के  लिए  दिए  गए  5  लाउ  रुपद्‌  तक  के  ऋणों  पर  पुनवित्त  भी  उपलब्ध  कराता

 है  ।

 भारतीय  रिजबं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  आंकड़ा  सूबना  प्रणाली  से  विभिन्‍न  योजनाओं
 के  अन्तगंत  किसी  वर्ष  विशेष  में  वित्तीय  सदायता  प्राप्त  अनुश्नूत्ित  आतियों  एवं  अनुपूब्िित  जनजातियों
 के  हिताधिकारियों  की  संख्या  से  संबंधित  सूचना  प्राप्त  तढ्ों  होती  दिसम्बर  1988  के
 मनन्‍्त  में  सरकारो  क्षत्र  के  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्रों  के  अ्तगंत  81.4'  लाख  ऋण  खातों
 के  अधीन  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  को  दिए  गए  अप्रिमोंकी  कूल  2502  39
 करोड़  रुपए  की  राशि  बकाया  थी  ।

 मारोहस  में  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  को  स्थापना

 5251.  श्री  प्रतापराबष  बो०  भोंसले  :  क्या  बाजिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  मारीशस  वहां  निर्यातोन्मुद्ध  इकाइथां  स्थापित  करने  के  बारे  में  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इख  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  चुनी  गई  औद्योगिक  इकाईयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ($)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 बाजिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  मारोशस  भारतोय  उद्यमियों

 को  मारीशस  में  निर्यात  अभिमुख  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आमंत्रित  करता  रहा  है  ।

 ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  अब  तक  छुल्लाए  गए  क्षेत्र  तिम्नलिद्वित  ६  :

 (1)  प्लाह्टिक  के  खिलौने  ;  (2)  नेहटाइयां  ;  (3)  आटोमोबाइल  पार्टंस  ;  (4)  जैबरात  ;
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 (5)  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  ;  (6)  हाथ  के  ओजार  ;  (7)  धातु  फर्नीचर  ;  (8)  ग्लासवेयर  तथा  बोतल  ;

 (9)  लकड़ी  से  बने  दरवाजों  के  लिए  ताले  तथा  चाबियां  ;  (10)  ट्रेक्टर  के  पुर्णे  जोड़ना  ।

 से  यह  भारतीय  उद्यमिष्रों  के  मतलब  की  बात  है  कि  उन  क्षेत्रों  का  बुनाव  करें  जिनसे
 वे  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।

 जब  कभी  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  होता  है  तो  सरकार  उस  पर  विचार  करतों  है
 तथा  स्वीकृति  प्रदान  करती  है  ।

 हाल  ही  मारीशस  में  कताई  झिल  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 बैंकों  में  अनुसूवित  जाति/अनुसचित  जनजाति  कक्ष

 5252.  डा०  पो०  बललल  पेरूप्त  :

 भ्रो  सीताराम  जे०  गावली  :

 क्या  बित्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ढेंकों  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  क्षेत्रीय/जोमन  कार्यालय  में  सम्पर्क  अधिकारियों
 की  अ्रष्पक्षता  में  और  केन्द्रीय  कार्यालय  में  मुख्य  धम्पर्क  अधिक्रारी  की  अध्यक्षता  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  ज  नजाति  सैल  स्थापित  किए  यदि  तो  अधिकारी  वर्गीकरण  ढवे  में  सम्पर्क
 अधिकारियों  और  मख्य  सम्पक  अधिकारी  के  पद  के  दर्ज  का  ब्योरा  कया  है

 कया  संपर्क  अधिकारी  और  मंख्य  सम्पके  अधिकारी  के  पद  पर  केवल  अनुसूचित  जा
 त/अनु-

 सूचित
 जनजाति  श्र॑  णी  के  लोगों  को  ही  तेनात/नियुक्ष  क्रिया  जाता  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सेन्द्रल  बैंक  आफ  इंडिया  के
 केन्द्रीय  कार्यालय  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूबित्  जनवाति

 सेल  में  आई०  प्रार०  पी०  आट०  एण्ड  पी०  सैल  जैसे  अन्य  सलों  के  समान  पदों  के  कर्मश्ारी
 दिए  गए  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  केन्द्रीय  कार्यालय  और  क्षेत्रीय/जोनल  कार्यालयों
 में  अनुसूचित  जाति/अनुट्चित  जनजाति  सैलों  में  किन-किन  पदीं  के  कर्मचारी  हैं  ;  और

 सेंट्रल  बैंक  आफ  इृष्हिया  के  ऐसे  क्षेत्रीय  और  जोतल  कार्यालयों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  अब  तक
 अनसचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  सैल  स्थापित  नहीं  किए  गए  हैं  और  उसके  कया  कारण

 बिसत  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  (  )  से
 सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  से  कहा  हैं  कि  बेंक  के  केन्द्रीय  कार्यालय  में  उप

 सहायक  महू  प्रवन्धक  के  स्तर  का  एक  अधिकारी  संपर्क  अधिकारी  के  रूप  में  निमुक्त  किया  जाए  जो
 बैंक  के  नियंत्रणाधीन  सभी  प्रतिष्ठानों  और  सेवाओं  में  अनुसूबित  जातियों  और  अनुधृब्ित  जनजातियों
 के  प्रतिनिधित्व  से  सम्बद्ध  मामलों  को  देखें  ।  इसी  प्रकार  बैंक  के  प्रत्यक्ष  अंबल/क्षेत्रीय  कार्यालप  में
 उसके  अधीन  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूत्रित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  से
 सम्बद्ध  मामलों  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  एक  संपर्क  अधिकारी  नामित  किया  जाना  होता.ह  ।  बैंकों
 से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  संपर्क  अधिकारी  के  कार्यों  में  सहयोग  तथा  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित
 जनजातिथों  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  अथवा  अभ्यावेदनों  के  शीघ्र  |  तपटान  को

 सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कक्ष  बनाए  जाएं  जिनमें  पर्याप्त  संक्षया  में  कमंचारी  शैंट्रल  बंक  आफ
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 इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  अपने  आंचलिक  तथा  क्षंत्रीय  कार्यालयों  में  अनुक्षृचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  वक्ष  श्यापित  कर  दिये  बैंक  के  केन्द्रीय  कार्यालय  के  कक्ष  में  एक  सहायक

 कनिष्ठ  प्रबन्ध  ग्रेड  स्केल-एक  काएक  अधिकारी  तथा  एक  लिपिक  हैं|  यह  सहायक
 महाप्रबन्धक  स्रम्पक  अधिकारी  भी  भांचलिक  कार्याबय  में  स्थापित  कक्ष  में  सम्पर्क  अधिकारी  के
 कप  में  एक  मुख्य  तथा  कनिष्ठ  प्रबन्धन  ग्रेड  स्केल  एक  का  एक  अधिकारी  क्षेत्रीय  कार्यालय
 के  कक्ष  में  सम्पक  अधिकारी  के  रूप  में  एक  क्षत्रीय  प्रवस्धक  तथा  एक  लिपिक  हैं  ।

 जैसाकि  सेन्द्रल  बैंक  आफ  इंडिया  ने  श्वचित  किया  इन  कक्षों  में  सम्बद्ध  सम्पक  अधिकारियों
 की  सहायता  करने  के  लिए  सामान्यतः  अनुसूचित  जातिषों/बनूसूचित  जनजातियों  के  सदस्य  तैनात  किए
 जाते  हैं  ।

 मंग्रोलिया  के  साथ  व्यापार

 5253.  डा०  कपासिधु  भोई  :  क्‍या  वाणिम्य  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मंगोलिया  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ;
 क्‍या  भारत  और  मंगोलिया  ने  संयुक्त  उद्यम  लगाने  सहित  सहयोग  के  नये  क्षत्रों  का  पता

 लगाया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उत्त  क्षेत्रों  में  व्यापःर  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ब्राशिश्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  से  भारत  तथा

 मंगोलिया  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  खालें  तथा  चमड़िगां  वस्त्र  मशीनें  तथा  समुद्र  उत्पाद  जैसे
 नए  क्षंत्रों  का  पता  लगाया  जा  रह्त  इसके  अतिरिक्त  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  ने  मंगोलिया  में

 संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  में  रुचि  दिखाई  है  ।

 बढड़ोदा  के  लिए  बर्धों  का  कोटा

 5254.  श्री  रणजोततिह  गायकवाड़  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताते  को  क्पा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  विचार  अहमदाबाद  को  भोर  जाने  बाली  तथा  दक्षिण
 एबं  पूर्वी  रेलवे  की  लम्बी  दुरी  की  रेलगाड़ियों  में  बड़ोदा  के  यात्रियों  के लिए  बर्थों/त्तीोटों  का  आरक्षण
 कोटा  पुनः  निश्चित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  बड़ौदा  से  होकर  गुजरने  वाली  या  यहां  से  धनकर  चलने  वाली  रैलगाड़ियों
 में  बड़ोदा  में  इस  समय  उपलब्ध  आरक्षण  कोटे  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  मौजूक्ष  कोटे  में  प्रस्तावित
 परिवतेन  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंज्ालय  के  राज्य  मंत्री  भ्राधवराव  दिल्ली  जाने  बटली  कतिपय

 गाड़ियों  से  संबंधित  वडौदरा  के  आरक्षण  कोटे  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।

 1-5-89  से  मौजदा  गाड़ियों  के  कोटे  में  किये  जाने  था  ले  प्रस्तावित  परिबर्तन  तथा  नई

 गाड़ियों  में  आबंदित  किये  जा  रहे  अतिरिक्त  कोटे  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
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 गाड़ी  नं ०  मौजूदा  कोटा  प्रतिदिन  संशोधित  कोटा  प्रतिदिन

 वाता०  पहला  वाता०  दूसरा  वाता०  पहला  वाता०  दूसरा

 दर्जा  कूर्सीोपात  दर्जा  दर्जा  कूर्सीयाल  वर्जा

 25  बाता०  एक्सप्रेस  14  —  15  46  14  -  56*

 (5

 24

 181  सर्वोदय  एक्सप्रेस  “  “-
 न+  72  9°.

 171  अम्धई-जम्म्‌  8  2  32  6  “-
 ~—  _  72

 एक्सप्रेस

 997  हापा
 धर  लि

 ना
 ना  आओ  ऋ&ंऔ  72

 एक्सप्रेस

 *15-6-89  से  बढ़ाकर  दूसरे  दर्ज  की  शायिकाएं  की  जा  रहों  हैं  ।

 25  शाता०  एक्सप्रेस  में  बातानुकूल  कुर्सीयान  कोटा  समाप्त  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  इस  दर्जे
 का  डिब्बा  हटा  लिया  गया  है  ।  181  सर्वोदय  एक्सप्रेस  में  दूसरे  दर्जे  के  स्थान  में  कटौती  इस  दर्ज  के
 स्थान  की  उपलब्धता  में  समग्र  कमी  के  कारण  की  गई  171  अम्बई-जम्मूतबी  सुपर-फास्ट
 एक्सप्रेस  में  अतिरिक्त  कोटा  आवंटित  करके  इस  कटोतो  को  प्रतिपूर्ति  कर  दी  गई  है  ।

 विल्लो  में  रेलथे  फाटकों  पर  ऊपरी  पुल  ष

 5255.  श्रीमती  डो०  के०  धंडारी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  अभी  भी  कुछ  ऐसे  रेलवे  फाटक  जहां  या  तो  ऊपरी  पुलों
 अथवा  अन्ड  २  ब्रिजों  का  निर्माण  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  रेलवे  फाटकों  का  स्थानवार  ब्योरा  कया  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इन  पुलों  के  निर्माण  का  कोई  कायंक्रम  तैयार  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  माधवराब  ओर  हां  ।  पहले  से
 स्वीकृत  निर्माण  कार्यों  के अलावा  वजीरपुर  औद्योगिक  क्षंत्र  में  दिल्‍ली  परिहार  लाइन
 पर  समपार  संछिया  विवेक  बिहार  में  समपार  संरूया  तथा  बादली  के  निकट  समपार  संक्ष्या
 9  के  बदले  ऊपरी/निच्वले  सड़क  पूछों  के  निर्माण  की  आवश्यकता

 से  (३)  दिल्‍ली  सगर  निगम  इस  समय  उपयुक्त  स्थानों  पर  ऊपरी  सड़क  पुलों  के

 98



 17  1911  लिखित  उत्तर

 निर्माण  की  व्यावहारिकता  की  जांच  कर  रहा  दिललो  नभर  निगम  द्वारा  लागत  में

 हिस्सेदारी  के  लिए  यथोत्रित  सहमति  के  साथ  ठोस  प्रायोजित  किये  जाने  के  बाद  ही  रेलें  अगली  का  रंवाई

 कर  सकेगी  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  बेंक  में  पति  ओर  पत्नो  को

 एक  हो  स्थान  पर  तेगनात  करना

 5256.  भरी  धमंपाल  सिह  सलिक  :

 डा०  चनाहालर  त्रिपाठो  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पति  और  पतनों  को  एक  हो  स्थान  पर  तेनात  करने  की  नीति  का  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामोण  विकास  बेक  में  कड़ाई  के  साथ  पालन  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  संसद  सदस्यों  से
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योर  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  मामले  में  कोई  उपचारी  कदम  उठाये  गए  हैं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  भोर

 ऐसे  दंपतियों  की  परेशानियां  कब  तक  दूर  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्राज्रय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआडों  से

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उन  मामलों  में  जहां  पति  और  पत्नी
 दोनों  राष्ट्रीय  कृषि  भोर  ग्रामीण  विकास  बेक  में  कायरत  उन्हें  एक  हो  स्थान  पर  रखने  को  नीति
 का  अनुसरण  किया  जा  रहा  उन  मामलों  में  जहां  पति  या  पत्नी  किसी  अन्य  संस्थान  में  कार्यरत

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्र.मीण  विक्रास  बेंक  उन  अधिकारियों  को  यथासम्भव  एक  ही  स्थान  पर  रखने
 का  प्रयत्न  करता  रास्ट्रोय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  को  ससद  सदस्यों  और  विभिन्‍न  व्यक्तियों

 से  पति  ओर  पत्नी  को  एक  हो  स्थान  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते  जब
 भी  ऐसे  अभ्याबेदन  प्राप्त  होते  हैं  तब  उन  पर  उपयुक्त  नीति  के  अनुसार  विद्वार  किया  जाता  है  और
 प्रशासनिक  आवश्यकताओं  को  छान  में  रखते  हुए  उन  पर  उचित  निर्णय  लिए  जाते  हैं  ।

 वालघाट  डिवोजन  पर  लोको  शोडों  का  पुनर्तिर्माण

 5257.  भो  रेज  पद  दास  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  पालघाट  डिवीजन  पर  पहले  के  स्टोम  लोको  शेडों  का  जिन्हें  डोजल  शेड
 में  बदल  दिया  गया  पुन:निर्माण  करने  की  कोई  योजना  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बम्बई में  उपनभरोय  रेल  सेवाएं

 5258.  भी  अनूप  चन्द  शाह  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बसम्थई  में  उपनगरीय  रेल  सेवाओं  के  लिए  घन  को  समुचित  व्यवस्था  न  होने  के  कारण
 इन  सेवाओं  की  स्थिति  खराब  होती  जा  रही  है  ;  ओर

 यदि  तो  रेलवे  का  उपनगरीय  रेल  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विषार  है  ?
 ;

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अत्तम  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  बेंक  ऋण

 5259.  भी  अन्दुल  हमोद  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  उद्योग  केसर  असम  द्वारा  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के

 कितने  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  ऋण  संबंधी  आवेदन  पत्र  ऋण  मंजूर  करने  को  सिफारिश  सहित
 जिले  में  कार्यरत  राष्ट्रीयकत  बेंकों  की  विभिन्‍न  शाखाओं  के  पास  भेजे  गए  थे  ;

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  विभिन्‍्त  शाखाओं  ने  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गए  सभी
 आवेदन  पत्रों  पर  ऋण  मंजूर  किया  था  ;

 यदि  तो  आवेदन  पत्रों  को  किन  कारणों  से  अस्वौकृत  किया  गया  ;  और

 सरकार  द्वारा  उम  व्यक्तियों
 की  सहायता  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 जिनके  आवेदन  पश्च  राष्ट्रोकत  बेंकों  द्वारा  अस्बीकेत  कर  दिए  गये  थे  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआडडो  बर्ष
 1987-88  7-88  जिला  असम  में  स्थित  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  बेंकों  शिक्षित  बेरोजगार

 युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  ऋणों  की  मंजरी  के  लिए  163  आवेदन  भेजे  गए  थे  +  ब्ष
 1988-89  से  संबंधित  समनुरूप  स्थिति  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हुई

 (a)  जिले  के  वास्ते  वर्ष  1987  के  लिए  निर्धारित  135  आवेदनों  के  वास्तविक  लक्ष्य  की

 तुलना  बैंकों  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्व॒रोअगार  योजना  के  अन्तगेत  कुल  मिलाकर  138
 आवेदन  मंजूर  किये  ।

 और  च्‌  कि  मंजूर  किये  गये  आवेदनों  की  संख्या  लक्ष्य  स ेअधिक  अतः  शिक्षित
 बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  ऋणों  के  लिए  प्राप्त  अन्य  आवेदनों  पर  विचार

 नहीं  किया  जा  सका  |

 सरकारो  क्षत्र  के  प्रतिध्ठामों  द्वारा  बाण्ड  जारो  करना

 5  करी  मारायण  चोबे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  ने  सरकारी
 प्रति

 ८ठान/निंगम  को  कर  मुक्त  बाण्ड  जारी  करके  बजट  के  लिए
 अतिरिक्त  संताघन  जुटाने  को  अनुमति  दी  है  ;

 190



 17  1911  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  ऐसे  प्रतिष्ठानों  अथवा  निगमों  का  ब्योरा  क्या  है  और  इसमें  से  प्रत्येक  न ेकूल
 कितनी  धनराशि  के  ऐसे  बाण्ढ  जारी  किए  हैं  ;  और

 इस  आधार  पर  सरकार  को  कितने  कर  राजस्व  की  हानि  होने  की  आणा  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआडों  और
 सरकारी  क्षेत्र  के  निम्न  लिखित  ठद्यमों  को  बषं  1988-89  के  दोरान  कर-मुक्त  बाण्ड  जारी  करने

 की  अनुमति  प्रदान  की  गईं  हैं  :--

 उच्चम  का  नाम  राशि

 राष्ट्रीय  तापीय  विश्व  त  निगम  लिमिटेड  650.00

 पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन  लि०  650.00

 नेवेली  लिगनाहट  कारपोरेशन  लि०  210.00

 आवासन  नगर  विकास  निगम  लि०  80.00

 न्यूक्लोय  विद्युत  निगम  लि०  100.00

 ग्रामीण  विद्  तीकरण  भिश्रम  लि०  272.00

 भारतीय  रेल  वित्त  निगम  600.00

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  300.00

 कर  राजस्व  की  किसो  भी  हानि  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  यह  धारणा

 कि  ऐसे  बाण्ड  किसी  कर  संबंधी  लाभ  कै  बिना  पूरी  तरह  अभिदत्त  किए  जा  सकते  थे  स्वयं  में  यथार्थ

 नहीं  होगी  ।

 कुंकरोट  स्‍लोपर  निर्माताओं  को  संशोधित  मूल्य  बधित  कर  के  लाफ

 5261.  भरी  राम  स्वरूप  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  बोर्ड  को  कोई  ऐसे  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  कंकरोट  स्‍लीपर  निर्माताओं  जिनमें

 से  अधिकांशतः  लघु  उद्योग  के  एकक  को
 उपलब्ध  कराये  भा  रहे  संशोधित  मूल्य  वर्धित  कर  लाभों

 को  रेलवे  द्वारा  ऋता  के  रूप  में  वापिस  ले  लेना  चाहिए  ;

 दा  रेखवे  हा  रा  आवश्यक  उपकरणों  के  अन्य  निर्माताओं  भर  सप्लायरों  तथा  रेलवे

 बैगनों  के  निर्माताओं  जोकि  रेलवे  के  प्रमुख  विक्र
 ता

 को  ऐसे  ही  निदंश  जारी  किये  जाते  हैं  ;

 (4)  क्‍या  सरकार  को  ऐसी  रिपोर्टो  की आनकारी  है  कि  विभिन्‍न  जोनों  में  क्रियादेश  देने  में

 संशोधित  मूल्य  वर्धित  कर  के  लाभ  वसूल  करने  में  पक्षपात  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  जांच  करने  का  विचार  है  ;  भौर

 (8)  रेलवे  हारा  ऐसे  उद्योमों  की  संशोधित  मूल्य  वर्धित  कर  के  लाभ  उपलब्ध  कराने  के  पीछे

 बका  कारण हैं  ?

 विस  मंत्रालप  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।
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 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  के  कहने  पर  हस  उच्योग  को  कोई  मॉड़वेट  सुविधा  नहीं  दो  जा  रही

 देशों  का  जिनसे  मु९्य  बस्तुओं  का  प्रायात  किया  जाता  है
 5262.  भी  के०  पो०  उम्तीकृष्णन  :  क्या  बालिल्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनसे  वर्ष  1986,  1987  ओर  1988  में  भारत  ने  मुख्य

 उस्तुओं  का  आधथात  किया  ओर  प्रत्येक  देश  से  भारत  द्वारा  आयात  की  गई  प्रत्येक  वस्तु  का  मूल्य  कितना

 है  $  ओर

 क्‍या  किसी  वस्तु  का  आयात  एक  देश  से  बदलकर  किसी  दसरे  देश  से  कर  के  इन  वस्तुओं
 के  आयात  में  उल्लेखनीय  परिवर्तत  किया  गया  है  ?

 वानिश्य  मंत्रालय  में  राउय  संत्रो  प्रिय  रंजन  बास  :  व्यापार  के  आंकड़े
 वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  संकलित  किए  जाते  इस  समय  गन्तव्य  स्थानवार  आयात  का  ब्यौरा
 केवल  1986-87  वित्त  वर्ष  तक  ही  उपलब्ध  है  तथा  ये  ब्योरे  भारतीय  विदेश  व्यापार  के  मासिक
 सांख्यिकी  के  खंड  11  (1987-88  के  लिए  वाथिक  में  बिए  गए  जो  लोक  सभा  के  पुस्तकालय
 में  उपलब्ध  है  ।

 च्‌कि  आंकड़  विनिदिष्ट  अवधि  के  केबल  एक  वर्ष  याति  1986-87  के  लिए  हो
 उपलब्ध  इसलिए  1986-87  से  1988-89  की  अवधि  में  आयात  में  हुए  परिवर्तनों  पर  टिप्पणी
 करना  संभव्र  नहीं  है  ।

 करेंसो  नोट  छापने  में  प्रयोग  की  जाने  बालो  स्पाहों  का  आयात

 52673,  श्रो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  6  ;

 क्‍या  नासिक  ओर  देवप्त  प्रैसों  में  करेंतो  नोट  छाग्ते  में  प्रयोग  को  जाने  बालो  स्याही  का

 बड़ो  मात्रा  में  आयात  किया  जाता  है  ;

 क्या  भारत  को  स्थाहो  का  निर्यात  करने  बाले  देश  स्पाही  तेंयार  करने  में  अथोग  होने  वाले
 करचे  माल  का  भारत  से  ही  आयात  करते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  आयात  पर  मत  तीन  वर्षों  में  वर्च-बार  कितनी  विदेशी  म॒द्ठा  ब्यय  की

 गई  ;  और

 देश  में  इन  स्थाही  का  उत्पादन  करने  हेतु  क्‍या  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  !

 ९

 1
 वित्त  संत्रालप  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  रा्ष्य  संत्रो  एड्आाडों  से

 नासिक  और  देवास  में  करेंसी  नोटों  के  मुद्रण  के  लिए  सापान्यत॒था  जिन  स्याहियों  का  इस्तेमाल  होता  है
 उनका  उत्पादन  बेक  नोट  देवास  स्थित  स्याही  फ़रैक्ट्री  में  किया  जाता  नई  करेन्सी  नोट

 नासिक  बोर  बेंक  नोट  देवास  में  नई  इन्टेग्लियो  मशीनों  की  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  करने  के
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 वर्ष  मीट्रिक  टन  में  विदेशी  मुद्ठा  में  व्यय

 1985-86  400  5.84  करोड़ रुपए
 1987-88  8  160  4.06  करोड़  रुपए

 1988-89  39.3
 ,

 1.35  करोड़  रुपए

 आयातित  स्याहियां  त्वरित  सेट  होते  वाली  इटेम्लियो  स्याहियां  हैं  जिनका  देशीय  रूप  में

 उत्पादन  नहीं  होता  है  ।  कि  इंटेग्लियो  स्पाहियों  के  निर्माण  के  लिए  सम्मिश्रण  ज्ञात  नहीं  इसलिए

 यह  निश्चित  करना  संभव  नहीं  है  कि  क्या  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  किसो  ककषी  सामग्री  का  इन
 स्याहियों  का  उत्पादन  करने  वाले  देशों  हवारा  भारत  से  आयात  किया  गया

 बैंक  नोट  देवास  में  ह  टेग्लियो  स्याही  का  उत्पादन  करने  हेतु  प्रौद्योगिकी  के  अन्त रण
 के  लिए  किसी  विदेशी  पार्टी  के  साथ  प्रबन्ध  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पगला  आंसखतोई  तदो  बेंसिन  योजना  का  कार्यास्थयत

 5264.  भी  जायनल  अवेदिन  :  क्‍या  लल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पगरला  बांसलोई  नदी  बेसिन  योजना  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  फरक्का  बांध

 योजना  की  नहर  के  दक्षिणी  किनारे  को  जलप्लावित  भूमि  के  केवल  एक  छोटे  भाग  पर  ही
 एक  वर्ष  में  केवल  एक  फसल  की  खेती  की  जा  सकेगी  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  शेष  जलप्लावित  भूमि  को  धुतः  कृषि  योग्य  बनाने  तथा  उस
 पर  एक  वर्ण  में  एक  से  अधिक  फसल  उगाने  के  लिए  कोई  अन्प  कदम  उठाने  का  विधभार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  जलप्लावित  भूमि  का  प्रयोग  कृषि  के  अलावा  किसी  अन्य

 प्रयोखन  के  लिए  प्रबंध  करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुण्मा  :  से  बसलोई
 नदी  नियामकों  में  मानसून  के  बाद  की  अवधि  में  भागीरथी  में  मिश्चल  जल  की  निर्म  क्ति  सी

 कहुपना  की  गयी  है  ताकि  परम्परागत  कवि-कार्यों  को  जारी  रक्षा  आ  सके  |

 जहाणों  हारा  की  भा  रही  तस्करी  को  रोकना

 5265.  श्री  एन०  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :  भारतीय  पत्तनों  पर
 इकने  वाले  यात्री  मालवाहक  जहाओं  द्वारा  को  जा  रही  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राक्षप  मंत्री  ए०  के०  :  भारतीय  पत्तनों  तकू

 पहुंचने  बाले  यात्रियों  और  माल  पोतों  की  तस्करी  संबंधी  गतिविधियों  सहित  तस्करी  को  सभी

 गतिविधियों  के  विदड्ध  आसूचना  का  इस्तेमाल  किया  जाता  छिपाये  गए  लिषिद्न  माल  का  पता
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 लगाने  के  लिए  संदिग्ध  यात्रियों  की  तलाशी  ली  जाती  है  ओर  माल  पोतों  की  छानबीन  की
 जातो  तस्करी  निवारण  ओर  तस्करी  का  पता  लगाने  में  सभी  संबंधित  अभिकरणों  के  बीच  घनिष्ठ
 तालमेल  बनाए  रखा  जा  रहा  है  ।  एकक्‍्सरे  असबाब  मशौनों  ओर  धातु  खोजी  यंत्रों  जैसे  अत्याधुनिक
 उपकरणों  का  उतस्तरोशर  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  |  तस्करी  की  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्तियों
 को  विभागीय  न्यायनिर्णयन  में  दण्डित  किया  जाता  है  और  उच्चित  मामलों  में  उन  पर  न्यायालयों  में

 मुकदमें  भी  चलाए  जाते  हैं  ।  यदि  आवश्यक  समझा  जांता  है  ऐसे  धक्तियों  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण
 तथा  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबंधों  के  तहत  नजरबन्द  भी  किया  जाता

 मिर्यात  में  बड्धि  रूरने  के  लिए  भुबनेश्यर  में  कार्यदाला

 5266.  श्री  चिन्तामनि  जेना  :  क्या  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 कया  उड़ीसा  से  किए  जाने  बाले  निर्यात  में  बृद्धि  करने  और  इस  संबंध  में  एक  योजना
 तैयार  करने  के  लिए  उक्त  राज्य  में  भुवनेश्वर  में  |  फरवरी  से  2  1989  तक  एक
 शाला  आयोजित  की  गई  थीं  ;

 )  यदि  तो  उक्त  कार्यशाला  में  की  गई  न्नर्चा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  कार्यशाला  में  समुद्रो  उत्पादों  के  निर्यात  और  उससे  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  चर्चा
 की  गई  थी  ;  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  *

 वाणिम्प  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  म॑  !  से  निर्यात  संवर्धन
 क्रियाकलारों  में  राज्य  सरकारों  को  भी  सम्मिलित  करने  के  प्रयास  में  वाणिज्य  मंत्रालय  ने
 बिहार  ओर  सिक्षिकम  से  निर्यात  संबधंन  के  लिए  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  तैयार  की  गई  कार्य
 योजना  को  अन्तिप  रूप  देने  और  दीघविधि  मिर्यात  समिति  तैयार  करने  के  उद्दे श्य  से  भुवनेश्वर  में  1
 ओर  2  1989  को  एक  संगोष्ठी  आयोजित  कौ  ।  कार्य  योजना  में  निर्यात  के  लिए  सम्भाव्यता
 वाली  विशिष्ट  संबंधित  उत्पाद  ग्रुप  में  निर्यात  योग्य  एककों  भोर  बेंक  बप  समथंन  के  लिए
 आवश्यक  अवस्यापनाध्मक  सुविधाशों  को  अभिज्ञात  करने  का  विच्ञार  किया  गया  था  और  विदेश  बाजार
 में  अपनाई  जाने  वाली  विशेष  निर्यात  विकासात्मक  क्रिया  का  सुझाव  भी  दिया  गया  समझ्ठी  उत्पादों
 के  निर्यात  से  संबंधित  मामलों  ओर  उससे  संबंधित  समस्याओ्रों  पर  संभोष्ठी  की  बैठक  के  दौराम  विन्लेष
 रूप  से  विचार-विमशं  किया

 2.  उड़ोसा  राज्य  में  अभिज्ञापित  कुछ  थ्ृस्ट  उत्पादों  में  श्षामिल  हैं  हथकरषा  सिले  सिलाए
 चमड़ा  पालिश  युक्त  चाज  काटन

 यासे  ओर  साल  नियर  केन्दु  सवाई  रस्पी  जेसे  जनजातीय
 उत्पाद  और  ससुद्री  उत्पाद  ।

 निर्यात  संवर्धन  निगम/निदेशालय,  व्यापार  विकास  राज्प  व्यापार  निगम
 खतिन  और  घातु  व्यापार  निगम  व्यापर  और  उद्योग  बादि  जेपी  विभिन्‍न  राज्य  और  केम्द्रीय  स्तर
 अभिकरणों  को  कार्य  योजना  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अभिज्ञात  किया  गया

 उड़ीसा  में  सिचाई  क्षमता  निर्धारित  लक्ष्य  से  पीछे

 5207. भी  चिन्तामणि  छेता  :  क्या  जल  शंश्तधव  बंत्ी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 िीलीैिफिेैटटी्ूूक

 कया  उड़ीसा  में  सिंचाई  के  क्षंत्र  में  क्षमता  उत्पादन  राष्ट्रीय  औसम  से  कम  है  ;
 उड़ोसा  में  कितनी  अनुमानित  भूमि  पर  सिंचाई  की  जा  सकवी

 अब  तक  की  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  ओर  बड़ो  और  मध्यम  सिंचाई  क्षेत्र  के  अभ्तगंत
 कितनी  भूमि  पर  सिंचाई  की  जा  सकी  है  ;

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कितनी  और  भूमि  पर  सिचाईकिये  जाने  का  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  है  ;  और

 (¥)  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  इस  द्वेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  भौर  इस
 लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृषणा  ः  और  देश  की  चरम
 सिच्ाई  क्षमता  113  मिलियन  हेक्टेयर  आंकी  गई  जिसमें  से  उड़ीसा  की  चरम  सिंचाई  क्षमता  5.9
 मिलियन  हेक्टेयर  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अत  तक  देश  में  लगभग  60%,  चरम  सिंचाई  क्षमता

 सृजित  की  गई  है  जबकि  उड़ीसा  के  लिए  स्रंगत  आंकड़े  44%  है  ।

 देश  में  छठी  योजना  के  अन्त  तक  बृहद  और  मध्यम  स्रोतों  के  जरिए  सृजित  की  गई
 30.01  मिलियन  हेक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  में  से  25.33  मिलियन  हेक्टेयर  का  उपयोग  किया  गया

 है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  12.9  मिलिबन  हेक्टेयर  कीं  अतिरिक्त  सिच्ाई  क्षमता

 सृजित  किए  जाने  का  लक्ष्य

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  को  भ्रभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 स्वदेशी  पेंसिलिन  को  उपलब्धता

 5268.  श्री  चिम्तामणि  छेता  :  क्‍या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनेक  एककों  ने  मुक्य  आयात  और  निर्यात  नियंत्रक  से  स्वदेशों  पेंसिलिन  की

 लब्धता  के  बारे  में  शिकायत  की  और

 यवि  तो  ऐसे  एककों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इस  संबंध  में
 की  गई  शिकायतें  ओर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाजिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिण  रंजन  दास  ओर  (@)  अधिकांश
 पी०  ए०  निर्माठाओं  स्वदेशी  उत्पादकों  से  पेन्सिलिन  को  आपूर्ति  में  कमी  की  शिकायत

 की  इस  पृष्ठभूमि  में  स्वदेशी  उठान  के  आधार  पर  पेर्सिलिन  के  आयात  की  अनुमति  का

 अनुपात  60  :  (40  से  बदलकर  वर्ष  1988-89  में  70  :  30
 कर  दिया  गया  था  ।

 किसानों  को  ऋण

 5269.  भी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  विक्त  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय कृत
 बेंक़ों  में  से  प्रत्येक  न ेअपनी  शाबाएं

 तथा  कितने  ग्रामीण  बेंक  खोले  और  ग्रामोण  विकास  कार्य  क्रम  के  अ  त्गंत  ग्रामीण  क्षंत्र  में  निधन  किसानों

 तथा  अन्य  व्यक्तियों  को  प्रत्येक  राष्ट्रीय  बैंक  द्वारा  कितनी  धनराशि  वितरित  की  मई  ;

 105



 लिखित  उत्तर  7  1989
 जय  शा  जा  क्‍या

 क्‍या  ऋण  की  राशि  वितरित  करने  के  संबंध  में  कोई  अनियमितताएं  सरकार  के  धान  में
 लाई  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कथा  है  ;  और

 इन  बैकों  को  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  इस
 पोजना  के  अ  तगंत  ग्रामीण  निधन  लोगों  को  और  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ?

 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डों  गत  3  व्षों
 के  सरकारी  श्रत्र  के  बेंकों  न ेअलग-अलग  राज्यों  में  1895  शाखाएं  खोली  हैं  तथा  साथ  ही  8
 क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंक  प्रायोजित  किए  भारतीय  रिजव  बेंक  द्वारा  दो  गई  सूचना  के  अनुसार  गत  3  वर्षों
 में  प्रकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कषि  ऋणों  की  बकाया  राशि  तथा  सीमांतिक  किसानों  को  दिए  गए

 अपग्रिमों  नोचे  दी  गई  है  :--

 की  संख्या  लाखों

 करोड़  रुपए

 विसम्यर  में  समाप्त  थर्ष  झ्ातों  की  संख्या  बकाया  धनराशि

 1986  .  168.58  10,137.91

 1987  188.07  11,712.50

 1988  203,87  13,501.87

 आंकड़े  संग्लन  विवरण  में  दिए  गए

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ऋणों  के  संवितरण  रो  संबंधित  कोई
 अनियमिताएं  उसके  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  संबंधित  बेंकों  को  जब  कभी  इस  संबंध  में  शिकायतें
 प्राप्त  होती  हैं  वे  उपचारात्मक  कारंवाई  करने  के  लिए  उन  पर  गौर  करते  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  प्रायमिक्रता  प्राप्त  कमजोर  वर्गों  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  के  हिलाधिकारियों  को  ऋण  सहायता  देने  के  सबंध  में  बेकों  को  समय-समय  पर
 मार्गनिर्देश/अनुदेश  जारी  किए  इन  मार्गनिदेशों  में  अल्य  बातों  में  साथ-लाथ  ऋण  आवेदन  मंजूर
 करने  की  मार्जिनों  से  संबंधित  जमानत  के  मानदंडों  आदि  दिए  गए  हैं  तथा  ग्रामीण
 शाखाओं  में  एक  ऐसा  दिन  रखा  गया  है  जिस  दिन  शाखा  में  जनता  के  साथ  कोई  लेन-देन  नहीं  किया  जाता
 ताकि  उस  दिन  का  उपयोग  ग्राहकों  के  साथ  सम्पर्क  सुदृढ़  आप्रिमों  की  बसूली  आदि  के  लिए
 किया  जा  सके  ।
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 17  1911  लिखित  उत्तर

 दासोदरगज  गुमटी  पर  रेलवे  ऊपरि  पुल

 5270.  थ्लो  चिजय  कुमार  याद  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अधिक  यातायात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पढना  के  निकट  पटना-रांची

 उप-मार्ग  पर  दामोदरगंज  गुमडी  में  ऊपरि  पुल  के  निर्माण  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  दिशा  में  अक  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  माधवराब  सिन्धिया  ):  नहों  ।  इस  स्थान  पर  ऊपरी

 सड़क  पुल  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्रायोजित  नहीं  किया

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जसिडोह  स्टेशन  to)  के  लिए  टिकटें

 5271.  थभरो  विजय  कुमार  यादव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्वो  रेलवे  के  जसिडीह  स्टेशन  पर  हिमगिरी  एक्सप्रेस  ओर  पंजाब
 मेल  रुकती  हैं  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  स्टेशन  से  उपयुक्त  रेलगाड़ियों  के  लिए  आने  जाने  की  टिकटें
 जारी  नहीं  की  जाती  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  करने  ५
 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवलब  :  जी  हां  ।

 ओर  पंजाब  मेल  ओर  हिमगिरि  एक्प्प्रेस  गांडियां  मुख्यतः  लम्बो  दूरी  के  यात्रियों  के
 लिए  अतः  जसीडिह  से/तक  इन  गाड़ियों  में  लम्ली  दुरो  के  यात्रियों  के  लिए  टिकट  तो  जारी  किए
 जाते  हैं  लेकिन  कम  दूरी  के  यात्रियों  को  यात्रा  पर  |प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  इस  प्रतिबन्धों  को
 हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ऋण  शिवरों  के  लाभाधियों  के  चयन  हेतु  अवनाएं  गए  मानवष्ड

 5272.  भो  जगम्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  बिस  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऋण  शिविरों  के  माध्यम  से  वितरित  किए  जाने  वाले  बंक  ऋणों  के  लिए  व्यक्तियों  के
 चयन  हेतु  कया  मानदण्ड  अपनाए  जाते  हैं  ;

 '  क्‍या  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  से  प्रमाण-पत्र  लेना  आवश्यक
 अब  तक  ऐसे  ऋणों  की  वसूली  का  अनुपात  कितना  है  ;  और

 कया  ऐसे  ऋणों  की  वसूली  करने  की  जिम्मेदारी  संबद्ध  क्षेत्र  के  ऋण  वितरण  अधिकारियों
 की

 विस  मंत्रालय  में  आाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बेंक  को  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणासी  से  प्रश्न  में  पूछे  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होतो
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 क्योंकि  केन्द्रीय  स्तर  पर  ऋण  शिविरों  को  निगरानी  न  तो  व्यवहायं  है  भौर  न  ही  आवश्यक  बैंकों
 से  कहा  गया  है  कि  वे  ऋण  पिविरों  के  द्वारा  या  अन्यथा  छोटे  उधारकर्ताओं|  को  ऋण  मं,जर  करने  में

 प्राथमिक्रता  प्राप्त  क्षंत्र  अप्रिमों  के  संबंध  में  भारतीय  रिजय  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  मार्ग

 निर्देशों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  करें  ।

 उत्पाद  और  सोमा  शुल्क  के  मामलों  को  निउटाने  के  लिए  उच्चस्तरीय  न्यायाधिकरण

 5273.  ओरो  जगन्तायथ  पटनायक  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्पाद  ओर  सीमा  शुल्क  के  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए

 एक  उच्चस्तरीय  न्‍्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 कित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  ओर  सीमा

 शुक्क  राजस्व  अपील  अधिकरण[की  सीमा  शुल्क  श्रोर  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  अओल  अधिकरण
 1986  लागू  हो  जाने  तथा  अधिसूबता  जारी  इसके  प्रभावी  होते  की

 तारीख  अधिसूचना  सदस्यों  को  नियुक्ति  आदि  जैसी  आवश्यक  ओपचारिकताएं  पूरी

 होने  के  उपरान्त  ही  को  जाएगी  ।

 राजस्थान  सीमा  पर  पाकिस्तान  से  नशझीले  ५दार्थों  को  तस्करों

 5274.  भ्री  परसराम  भारद्ाज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  महीनों  के  दोरान  राजस्थान  सीमा  पर  पाकिस्तान  से  तस्करी

 की  गई  चरस  ओर  अन्य  ठशोीले  पदार्थ  भारी  मात्रा  में  पकड़े  गए  हैं  ;

 यदि  तो  पकड़े  गये  उक्त  पदार्थों  का  ब्योरा  कया  है  ;  ओर

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  निवारक  कदम  उठाए  हैं  !

 विश  मंत्रालय  में  राजव  विभग  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  भोर  (a)

 भारत-पाक  सीमा  का  राजस्थान  क्षेत्र  विशेषतः  हेरोइन  ओर  चरस  की  तस्करी  के  लिए  सुगम्य  बना

 1988  से  1989  तक  राजस्थान  राज्य  में  पक  डे  गए  ओषधद्रब्यों  के

 ब्योरे  निम्नलिल्षित  हैं
 न+  ee a=  a  ०.०  ee कजज-+८  जप  —

 नश्लीले  ओषध-द्रब्य  का  नाम  मामलों  को  संख्या  मात्रा

 हेरोइन  5  235.385

 हशीश  2  17.265
 अनन्तिम  हैं  )

 सरकार  ने  विभिन्‍न  जोरदार  प्रत्युपाय  शुरू  किए  जिनमें  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  ये
 उपाय  भी  शामिल  हैं  -  नशोले  ओषध-द्रव्यों  का  अवेघ-व्यापार  करने  वालों  के  लिए  कठोर  दण्ड  देने  की

 व्यवस्था  निवारक  और  आसूचना  तंत्र  को  कारगर  बनाना  सीमाओं  भोर  तस्करी  के

 सुगम्य  बने  हुए  क्षेत्रों  के  अधिकारियों  ओर  मुखबिरों  दोनों
 के  लिए  उदार  पुरस्कार  योजना
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 लचज  गा  अप  पे

 पड़ोसी  देशों  के  बीच  द्विपक्षीम  सहयोग  के  तस्वावधान  में  क्षेत्रीय  सहयोग  को

 मजबूत  बनाना  ।  स्वापक  ओऔर्षाध  और  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अवध  व्यापार  निवारण  अधि  की
 में  नशीले  औषध-द्रव्यों  संबंधी  अपराधों  के  लिए  अधिक-से-अधिक  दो  वर्ष  की  निवारक  नजरबन्दी  की

 ब्यवस्था
 उक्त  मधिनियम  के  तहत  अब  तक  250  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया  गया

 है  ।

 इस  अधिनियम  के  तहत  व्यवस्थित  अधिकतम  अवधि  के  लिए  निवारक  नजरबन्दी  के  प्रयोजनाथं
 पंजाब  तथा  राजस्थान  के  राज्यों  में  भारत-पाक  सीमा  से  कि०  मी०  चोड़ाई  के

 दशीय  क्षंत्र  को  औषध-ब्रव्यों  के  अवैध-ब्यापार  के  लिए  बत्यधिक  संवेदनशील  क्षेत्रोंਂ  के  रूप
 में  सीमांकित  किया  गया  है  ।

 इसके  संसद  द्वारा  हाल  ही  में  पारित  स्वापफ  औषधि  ओर  मनः  प्रभावी  पदार्थ
 !988  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विनिर्दिष्ट  अपराधों  के  संबंध  में

 री  ों  ध्  नि
 पा  #

 जिनमें  नशीले  ओऔषध  द्रब्यों  की  विनिदिष्ट  मात्रा  भी  शामिल  दसरी  आर  दोषी

 पाए  जाने  पर  मृत्यु-दष्ड  दिए  जाने  और  नशीले  ओऔषध-द्ृव्यों  का  गैर-कानूनी  धंधा  करने  वाले
 अपराधियों  को  संपत्ति  जब्त  किए  जाने  की  भी  व्यवस्था  इसके  ओषध  द्त्थ  संबंधी  सभी
 अपराधों  को  संज्ञोय  और  अजमानतीय  बना  दिया  गया  सभो  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 समाहर्तालयों  में  और  देशभर  के  राज्य  पुलिस  संगठनों  में  विशेष  मार्कोटिक  कक्षों  की  स्थापना  की  गई

 है  ।  इसके  राजस्थान  सरकार  को  विशेष  रूप  से  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  नशीले

 द्रब्यों  से  संबंधित  अपराधों  के  विदद्ध  आवश्यक  प्रवर्तन  कारंवाई  करें  ।

 इस  मामले  की  सतत  समीक्षा  भी  की  जाती  रहती  है  ताकि  समुचित  अनृवर्ती  कारंवाई  की  जा
 सके  ।

 जोबन  बीमा  निगम  द्वारा  प|लिसियों  के  प्रीमियम  पर  व्याज्  को  वसूली

 5275.  भी  अतोश  चल्र  सिन्हा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  कलकता  की  सिटी  ब्रांच  संदया  और  बसूल  नवम्बर

 के  पालिधीधघारकों  को  इस  शाखाओं  के  खाते  अधूरे  होने  के  कारण  छूट  को  अवधि  के  भीतर  प्रीमियम

 की  अदायगी  पर  भी  ब्याज  देनः  पड़ता  है  ;

 यदि  तो  पिछले  छः  महीने  के  दोरोन  कितने  पालिसीधारकों  से  व्याज  बसूल  किया

 गया  है  ;  भोर

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राय  मंत्रो  एड्मार्डो  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  वास्तव  यदि  कोई  पिछला  प्रीमियम  भी  बकाया  न  तो

 छूट  की  अवधि  के  दोरान  कोई  ब्याज  अदा  नहीं  करना  पढ़त्  यदि  किसी  मामले  में  छूट  को  अवधि  के

 दौरान किसी प्रीमियम के लिए ब्याज लिया गया है तो इसका कारण शा्षा कार्यालय के रिकार्डों में
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 पिछले  प्रीमियम  को  बकाया  दिखाया  जाना  ऐसे  मामले  में  भी  यदि  पालिसीधारक

 यह  सिद्ध  कर  दे  कि  पिछला  प्रीमियम  पहले  ही  अदा  किया  जा  चुका  है  तो  यदि  कोई  ब्याज  लिया
 गया  हो  तो  उसे  उचित  संशोधन  के  पालिसीधारक  को  वापस  कर  दिया  जाता

 कलकत्ता  सेट्रो  रेल

 5276.  भो  अतोश  चन  सिन्हा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मेट्रो  रेल  परियोजना  कलकत्ता  में  टिकटों  को  बिक्री  से  प्राप्त  हुई
 घनराशि  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  का  तत्संबंधी  उपोरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधघवशाव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीयक्त  बेंकों  के  वोडों  में  शारोरिक  रूप  से  विकलांग  ह्यबिति  की  नियुक्ति

 5277.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  के  बोडों  में  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एडआ्डों  :  से

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  भर्ती  बोडों  का  गठन  राष्ट्रीयकृत  बैंक  और  भ्रकीर्ण  स्कीम  1970

 ओर  1980  के  अन्तगंत  निर्धारित  मानदंडों  और  प्रक्रिया  के  अनुश्तार  किया  जांता  इन  स्कीमों  में

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  नामांकित  करने  का  कोई  विशेष  प्रावधान  नहीं  है  ।

 जीवन  बोमा  निगम  द्वारा  में  निजी  ढां  श्र  के  आधास  निकायों  को  सहायता

 5278.  श्री  एन०  डे  मिस  :  क्‍या  बिल  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  तमिलनाडु  में  निजी  क्षेत्र  के  आवास  निकायों  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्यौरा  क्‍या

 विल  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एड  श्लाड़ों
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उच्च  न्यायालयों  में  कार्यकारो  भुस्य  न्यायाधोदा

 5279.  श्रो  एन०  हेनित  :  कया  विधि और  स्थाय  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 112
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 (%)  उन  उच्च  न्यायालयों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जहां  कार्यकारी  खुख्य  न्यावधीश  नियुक्त
 और

 मुख्य  न्यायाधीशों  की  स्थायो  रूप  से  नियुक्ति  के लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  श्रल  संसाधन  मंत्रों  थो०  :  मध्य
 मद्रास  ओर  तिक्किम  उच्च  न्यायालयों  में  कायेकारी  मुख्य  स्थायमूर्ति  कार्य  कर  रहे  हैं  क्‍योंकि  वहां  मुख्य
 श्यायमूरति  के  पद  रिक्‍त

 इन  उच्च  न्यायालयों  में  मुक्य  स्पायमृर्तियों  की  नियुक्ति  के  लिए  संबंधित  संबेधानिक

 प्राधिका  रियों  के  परामर्श  से  आवश्यक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 क्त-प्रतिषत  निर्यातोन्मुश्ष  एककों  हारा  उत्पादित  हैसवों  को  देश  में  बिको
 के  लिए  अनुमति  म  बेना

 5280.  भी  अमर्रासह  राठवा  :  क्या  बालिक्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  संसाधन  प्रक्षेत्र/मुक्त  व्यापार  क्षत्र  के  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुर्ट  एककों  द्वारा

 उत्प!दित  उन  मदों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन  म॒दों  को  देश  में  बिक्री  के  लिए  अनुमति  नहों  दी  जाएगी  ;

 और

 इन  मदों  की  देश  में  बिक्री  के  लिए  अनुमति  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रजत  दास  मं  ओर  निम्नलिखित

 मदों  की  प्रकृति  अत्यधिक  संवेदनशील  है  इसलिए  इस  भदों  को;निर्यात  संसाधन  जोन/मुक्त  व्यापार

 जोन  में  स्थित  एककों  द्वारा  स्वदेशी  टेरिफ  क्षेत्र  में  बिक्री  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  :

 (1)  सभी  किस्म  के  आभूषण

 (2)  मूल्यवान  ओर  अ्र्ध॑-मूश्यवान  जबाहरात

 (3)  मोटर  कार

 (4)  रिकार्ड  किए  गए  वीडियो  तथा  जाडियो  के  सेटस  भोर

 (5)  सिल्दर  बुलियन  |

 कॉफी  थोर्ड  को  केंटोग  खोलने  का  प्रस्ताव

 3281.  श्री  सी०  सस्य  :  क्‍या  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कॉफी  बोड़  द्वारा  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  एक  कैंटीन  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जआाजिस्य  संज्ासय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रकम  वास  न  :  जी  नहों  ।

 प्रश्न  गहीं  उठता  ।

 कॉफो  बोर्ड  के  विभिन्‍न  संबधंनात्मक  एककों  से  अपेक्षा  की  जातो  है  कि  उन्हें  बिना

 लाभ  आश्वार  पर  चलाया  जाए  ।  परन्तु  क्मव-सभय  पर  इस  एककों  में  आय  से  ध्यय  हुआ  इस
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 ज््जज८ ——  —

 कारण  भौर  ऐसे  एकक  खोलने  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  नए  एक्क  खोलने  का  प्रस्ताव
 पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जबकि  संबंधित  विभाग/संगठन  जिनके  लाभ  के  र्ए  ये  एकक
 खोले  डाने  इन  एककों  के  प्रचालन  से  होने  वाले  सारे  घाटों  को  उठाने  के  लिए  तंयार  हों  ।

 राज्य  सहकारो  केम्प्रोय  बेंकों  को  राष्ट्रीय  कृषि  ओर
 ग्रामोण  विकास  बेक को  सहायता

 5.82.  भी  सो०  समय  :  किया  बविश्त  मस्श्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  बर्थ  1987-88  ओर
 1988-89  के  दोरान  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  राज्य  सहुकारी  केन्द्रीय

 बैंकों  को  सहायता  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई

 बिस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआडों  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1989-88  ओर  1988-89  के  दोरान  राज्य
 सहकारी  बेंकों  को  मंजूर  को  गई  ऋण  सीमाएं  तोचै  दी  गई  हैं  :--

 _

 ऋण  सीमाए  1987-88

 वन

 “  अल्पावध्िक  196.29
 ह

 2829.5 2*

 मध्यावधिक  356.22

 दीर्घावाधिक
 )

 ओर  >  बालिज्थ aaa) यह बताने की क्‌पा  करेंगे
 योजनाबद  |

 ....  जम+  जन नीनिनीनीननलिीलकि  न
 *जनवरी  ATT  तक  ।

 हि  प्रगति  मेदान  में  कंप्यूटर  प्रक्षिक्षण  संस्थान

 5283.  प्रो०  सु  बंडबते  :  क्या  बरालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रगति  मई  दिल्‍ली  में  एक  कंप्यूटर  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  भारतीय  ध्यापार  बेला  प्राध्चिकरण  ओर  इत  संस्थान  के  बीच  हुए
 का  स्वरूप  क्‍या  है  ;  और

 हुए  अनुबंध

 इस  संस्थान  के  क्रारम्भ  होने  से  भारतीय  ब्यापार  मेला  प्राधिकरण  को  कया  वित्तीय
 हुमा है

 !  लाभ

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  सं  :  से  भारतीय  ब्यापार
 मैला  प्राधिकरण  ने  प्रगति  मंदान  काम्पलैक्स  में  एक  फार  कम्प्यूटर  ऐडिड  स्थापित
 करने  के  लिए  आलमी  कान्फ़स  से  एक  समझौता  किया  इस  उदंश्य  के  लिए  भारतीय  व्यापार
 मेला  प्राधिकरण  द्वारा  हाल  सं०  12  आलमी  कान्फ़ैंस  को  तोन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लाइसेंस
 पर  दें  दिया  गया  है  ।  भारतीय  भ्यापार  मेला  प्राधिक रण  को  भुगतान  किए  जाने  वाला
 2,53,400  ९०

 वाधिक  किराया

 2,53,400
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 धनबाद  में  पी०  क्यू०  आर०  एस०  गेंगमेनों के  मुख्यालय

 5284.  भ्रो  हरोझ  राजत  :  क्या  रल  मस्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सभी  रेलवे  करमचारियों  के  लिए  प्रशासनिक  कार्यों  हेतु  मुख्यालय
 निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 पूर्व  रेलवे  के  धनवाद  डिवोंजन  में  काम  करने  बाले  पी०  क्‍्यू०  आर०  एस»  चार्जमैस
 अमदि  करमंचारियों  के  लिए  भो  मुश्यालय  निर्धारित  किया  गया  है  ;  थ्रौर

 यदि  तो  हन  कर्मचारियों  के  लिए  मुख्यालय  कब  तक  निर्धारित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  सन्नी  माधवराब  हां  ।  सामान्यतः  बिभिन्‍न

 स्थापना  प्रयोजनों  के  लिए  सभी  रेल  फर्मंचोरियीं  के  लिएं  एक  नियत  प्रधान  कार्यालय  है  ।

 पी०  क्‍्यू०  आर०  एम०  नामक  मशोनें  होती  हैं  जिम्हें  चलाने  के  लिए
 खलासी  को  कोटियों  के  कर्मंगारी  हैं  और  उनके  नियत  प्रधान  कार्यालय

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 में०  भाई०  टो०  सो०  लिमिटेड  के  निवेशकों  ओर  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 ,  मुकदमा  अलाना

 5285.  भ्रौं  परसराम  भारहाज  :

 थी  के०  एन०  प्रधांन  :

 क्ष्या  बिस  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलक्टर  केन्द्रीय  उत्पाद  कलकता  ने  लगभग  804  करोड़  रुपए  के  कर

 अपंधंचनों  के  लिए  में०  आई०  टो०  सो०  लिम्टिड  के  निदेशकों  ओर  अधिकारियों  के  विदद्ध  मुकदमा
 चसाया  जिसके  सम्बन्ध  में  डायरेक्टर  एम्टो  इवेजन  ने  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्स्क्नी  ब्योरा  क्या  है  ;  भोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राश्य  मंत्री  एं०  के०  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहौों  उठता  ।

 यह  निर्णय  लिया  गयां  है  कि  न्यायनिर्षयन  संबंधी  कार्यवाहियों  के  पूरा  हो  आने  के

 पश्चात्‌  ही  मककमे  चलाने  के  बारे  में  विचार  किया

 विदेशो

 5286.  प्रो०  सथु  इण्डबते  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बतानें
 क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 इक्षण  के  अनु  ता  8-89  के  प्रारंभ  में  भारत  का  विदेशों

 $  विक  Che  जी  रा  हम  अदावगी  बाध्यता  बांस  प्रात्तियों  के  लगभग  24  प्रतिशत

 115



 लिखित  उत्तर  4  1989

 क्‍या  विभिन्‍न  देशों  में  ऋण  संकट  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  अम्तर्राष्ट्रीय  बैंकों  द्वारा
 स्थापित  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  संस्थान  ने  इस  वर्ष  के  अत  तक  भारतीय  विदेशी  ऋण  का  90,000  करोड़
 रुपए  हो  जाने  तथा  ऋण  भुगतान  अनुपात  का  रुभ्नग  30  प्रतिशत  हो  जाने  का  आकलन  किया

 क्‍या  आध्िक  सर्वेक्षण  ने  निम्न  आकलन  का  कारण  इसमें  भारतीय  बैंकों  में  अनिवासी
 भारतीयों  को  जमा  राशि  का  शामिल  न  किया  जाता  है  ;  भोर

 यदि  अस्तर्राष्ट्रीय  वित्त  संस्थान  द्वारा  किए  गए  विदेशी  ऋण  और  ऋण  भुगतान  अनुपात
 के  उच्च  आकलन  सही  हैं  तो  भविष्य  में  ऐसे  ऋण  संकट  |से  अचने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विद्यार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विसाम  में  राज्य  संत्रो  एडआड्डों ह॒

 १  »  यह  प्रश्न  इंडिया  कंट्री  रिपोर्ट  के  बारे  में  है  जो  इ  स्टिट्यूट  आफ
 इ  टरनेशनल  फाइनेंश  वाशिंगटन  डी०  सी०  द्वारा  तैयार  की  गई  यह  इस्टिट्यूट  आफ

 इंटरनेशनल  फाहनेंस  का  एक  गोपनीय  दस्तावेज  है  जिनका  उपयोग  हसके  सदस्य  हो  कर  सकते
 सरकार  के  लिए  यह  उपयुक्‍त  नहों  समझा  जाता  है  कि  वह  इसकी  बवियय  सामप्री  पर

 टिप्पणी  करे  ।  बैटे  यह  बता  देना  उपयुक्त  होगा  कि  देश  के  विदेशी  ऋण  स्‍तर  और  ऋण  परिशोधन  के

 संभावित  भार  पर  निरन्तर  नजर  रखी  जाती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  ऋण  परिशोधन  देयता

 विवेकपूर्ण  सीमाओं  के  भीतर  ही  रहे  ।

 जोणो  धथोषा  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  ऊपर  रेलवे  पुल

 5287.  भ्री  भा श्वर  तांती  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंच्रत्न  के  साथ  जुड़ने  वाली  घोपा  से  गुबाहटी  तक  बड़ी  रेल  साइन  के  जोगी  धोपा
 नामक  स्थान  पर  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  करपर  पुल  का  तिर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;
 ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेंल  म॒  ब्रांलय  के  राज्य  मत्री  माक्षवराव  जी

 पोलपायों  के  निर्माण  के  लिए  कृप/बक्से  बनाए  जा  रहे  1989  तक  हुई  कारये
 की  समप्र  प्रगति  15  प्रतिशत  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  हु

 जिचर-कोले  विकास  योशना

 5288.  श्री  भुल्लापल्लो  रामचस्द्रम  :

 प्रो०  के०  थी ०  बाबस  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :|
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 जितना  जल  है  न  तनननणते  नि  ननल  +  +-  अप  ऑल  नी  **  लत  ४

 1979  में  आरम्भ  शभिच्र-कोले  विकास  योजना  को  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  किसानों  को  घनराशि  वितरित  करने  की  भारतीय  स्टेट  बेक
 की  मूल  नीति  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  परिवर्तन  का  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  ऐसा  किए  जाने  के  कारणकक्या  हैं  ;

 (¥)  क्‍या  भारतीय  स्टेट  बेंक/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  को  इस  परियोजना  के

 संबंध  में  अपने  रुख  में  परिवर्तन  करने  का  निदेश  दिया  गया  है  यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;
 कोर

 इस  परियोजना  के  अम्तगंत  कितने  किसान  लाभान्वित  होंगे  ओर  कितने  भूक्षत्र  का
 विकास  किया  जाएगा  ?

 वित्त  संज्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  और
 भारतीय  स्टेट  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  आरम्भ  वर्ष  1979  तिसूर  कोले  भूभि  विकास
 परियोजना  को  कुल  अनुमानित  लागत  904.91  लाख  रुपए  थी  जिसमें  से  612.98  लाख  रुपए
 की  रकम  बेंक  ऋण  के  रूप  में  और  बकाया  रकम  राज्य  सरकार  के  हिस्से  के  रूप  में  आंकी  गई

 से  भारतोय  स्टेट  बेंक  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  केरल  भूमि  विकास  निगम
 त्रियूर  कोले  भूमि  विकास  परियोजना  के  लिए  2141  लाख  रुपए  का  संशोधित  बनुमान  प्रस्तुत  किया
 था  और  परिव्यय  को  देखते  हुए  परियोजना  को  अर्थक्षम  नहों  समझा  गया  तदुपशंत  परियोजना
 की  अनुमानित  लागत  में  ओर

 '  संशोधन  करके  उसे  3765  खाद्य  ठपए  कर  दिया  गया  राष्ट्रीय  कषि
 ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  भी  इस  निथ्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  उक्त  परियोजना  की  संशोधित  ल  गत  को
 देखते  हुए  यह  अर्थक्षम  नहीं  अतः  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  नीति  में  परिवर्तन  मुख्यतः  परियोजना  की
 लागत  में  बृद्धि  के  कारण  हुआ  है  जिससे  परियोजना  आर्थिक  रूप  से  लाभ्प्रद  हो  गई  आशा  है  कि
 त्रिच्र  कोले  भूमि  बिकास  परियोजना  से  15.5  बुजार  हेक्टेयर  क्षत्र  को लाभ  पहुंचेगा  जिसके  अन्तर्गत
 60  गांव  आते  हैं  ।

 बुक  स्टालों  के  ठेकेदार

 5289.  Blo  एशल०  अबनत  रक्षकन  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सभी  बुक  क्टाल  ठेकेदारों  के साथ  किये  गये  समझ्ौतों  की  शर्तें  एक  समान  हैं  ;
 भोर

 थदि  तो  भिन्‍्त-भिम्न  शर्तों  का  ब्योरा  गया  है  और  शर्तें  भिन्न-भिन्न  होने  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 रेल  संजासय  के  रास्य  संत्रो  माधयराव
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 या
 छ्षंत्रीव  रेलें  बुक  स्‍्टाल  के  करारों  के  लिए  शं्तें  निश्थित  करने  के  लिए  संक्षम  हैं  ओर

 विभिनन  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  निष्पादित  करारों  की  भाषा  तथा  शर्तों  में  कुछ  भिन्‍नता  होती
 है  ।  बे रोजगार  स्‍नातकों  को  दिए  गए  ठेक़ों  पर  अर०  की  देवे  लाइसेंस  शुल्क  कम  दक्षिण
 रेलवे  पर  ठेकेदारों  को  लेखन-सामग्री  की  मर्दे  भी  बेचने  की  अनुमति  दक्षिण-मध्य  रेलबे  पर  भी  कुछ
 ठंकेदार  लेखन-स|मप्री  की  बिक्री  की  व्यवस्था  करते  मे०  ए०  एच०  व्हीलर  एंड  कम्पनी  तथा  मे  ०

 हिग्गिन  बोधमस  के  ठेकों  में  ठेके  की  अवंधि  नौ  वर्ष  हैं  जबकि  अन्य  के  सम्बन्ध  में  यह  पांच  वर्ष ॥

 तिशपति  ओर  जम्मु-तथोी  के  बच  रेलगाड़ो

 5290.  भी  मोपाल  कृष्ण  कोल्य  :  क्‍्यः  रेल  मर्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिरुपति  और  बम्मू-तवी  के  बीच  एक्सप्रेसਂ  नाम  से  एक  सुपरफास्ट
 रेलगाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्ध्री  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  इसबेਂ  बया  कारंणਂ  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठक्षा  ।

 परिचालभिक  तथा  संसाधनों  को  तंगी  ।

 पकाला-धरमेवररू  रेल  लाइमਂ  को  बड़ों  लाइन  में  बदलना

 5291.  भ्रो  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आत्म  प्रवेश  के  गुन्तकल  जिलें  में  पश्षालां  और  धर्मवरम  के  बीच  मौटर  गेज  लाइन

 को  बड़ी  ल।इन  में  बदलने  का  कोई  अस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्थीरो  क्‍या  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मापथयराथ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पकाला  ओर  धमंबरम  के  बीच  लाइन  का  सोन्नर  शम्बस्ता  दक्षिण  क्षेत्र  के मीटर
 लाइन  नेटवर्क  से  इसके  आमान  परिवर्तन  से  परिच्चालनिक  कठिनाइयां

 अनंतपुर  रेलवे  स्टेशन  में  यात्रियों  के  लिए  प्रतीक्षालय

 5292.  भी  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  रेल  मम्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन््र  प्रदेश  में  मोटर  बेज  लाइन  के  अनस्तपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिएਂ एक
 प्रतीक्षालय  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  क़ृदम  उठाए  गए
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 यदि  तो  इस  तरह  का  प्रतीक्षालय  कब  तक  उपसडध  करा  दिया  जाएगा  .  और

 यहां  शीघ्र  ही  प्रतीक्षालय  उपलब्ध  कराने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  हां  ।  *

 अनन्तपुर  रेलवे  स्टेप्नम  प्र  प्रदोक्षाक्रश्ष  को  झ्रवस्‍्या  छंबंध्ी  कार्य  बालू  बर्थ  के  दोरान

 शुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 घनराशि  को  तंड़ी  लथा  सभी  घ्टेशनों  पर  मानदण्कों  के  अनुसर  अल  संविदाएं  जुटाने  को
 प्राथमिकता  दिए  जाने  के  कारण  इस  कार्य  को  पहले  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  ।

 जावकर  की  अकाया  राशि

 5293.  क्री  चित्तासनि  श्रेगा  :  कया  विश्व  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  अस्त  में  आह्रकर  की  अकाक्मा  भ्रनशधीत  कितद्रो  थी  ;  भर

 सरकार  ने  इस  बकाया  धनराशक्ष  की  वसूल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विजार  है  ?

 जित  अंजाम  में  सकस्य  थिकाष  में  शाल्य  मंदी  ए०  के०  :  वर्च  1987-88  के
 अस्त  में  आयकर  की  बकाया  राशि  3993.56  करोड़  €पये  थी  ।

 इन  बक़ाग्रा  पतराशियों  में  एक  बहुत  बड़ी  धमराशि  की  बसूली  को  न्यायालयों  तथा
 अन्य  प्राधिकरणों  द्वारा  स्थगित  कर  दिया  गया  कुछ  मामलों  में  क्रिएक्-योजनाएं  मंजर  को  गई
 अन्य  मामलों  कर  को  बकाया  राशि  को  वसूलने  के  लिए  जो  उपाय  किए  ग्र  उनमें  ये  भी
 शामिल  दंड  तीसरी  पार्टी  को  आयकर  अधिनियम  की  धारा  226(3)  के  तहत  गानिशी
 आदेश  जारी  करना  ताकि  वे  चूककर्ताओं  को  उनकी  तरफ  से  देय  राशि  को  चुकता  करे  ओर  वश्ली
 प्रमाण-पत्र  जारी  करना  ताकि  कर  वतुली  अधिक।री  परिसम्पस्तित्रों  की  कुकी  करके  रक  मत्ती

 वसूली  कर  सके  ।  उपयुक्त  मामलों  में  चकरर्ताओं  को  भिरफ्कार  किया  जाता  है  और  उन्हें  सिविल
 काराबास  में  रखा  जाता  प्रशासनिक  तोर  पर  बकाया  धनराधि  को  कमर  करते  कै  लिए  कार्य-पोजना
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  तिभिलन  स्तरों  पर  प्रगति  पर  निगराज्ी  रख्बो  जा  रही  बकाया
 मांव  को  प्रत्वेक  मद  की  जांच  करने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  ल्लिए  विश्विष्ट  निरीक्षण  निर्धारित
 किए  गए  हैं  कि  प्रत्येक  मामले  में  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  ये  डपाय  सतत  प्रकिया  हैं  और
 उनके  कारण  बकाया  धतराशि  को  वखूत्री  दिनकि  1-7-88  से  30-9-88  तक  एक
 जिण्हो  ”  स्कीम  का  आयोजन  किया  गया  ताकि  बकाया  करों  को  अदाबगो  ह्रो  सके  ।  यह  स्क्रीम  दिनांक
 31  1986  तक  श्रमाणीकृत  मांगों  पर  लागू  थी।|  जिस  अ्यक्ष्ति  ने  उक्त  अद्धधि  के  दोरान  अदायगी
 की  यो  ढले  कर  को  देरी  से  अदा  करने  पर  भी  उदग्रहणीय  ब्याज  के  50%  की  छूट  दी  गई  थी  ।

 राजस्थान  को  चस्बल  कमस्तान  एरिया  विकास  जरण-दो  परियोअता

 5294.  भो  बुद्धि  चढ्  जैन  :  क्‍या  जल  ससाधत  मम्त्री  ग्रह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  राजस्थान  सरकार  ने  ब  1987  में  केस्लोय  सरकार  को  अम्बल  कमान  एरिया
 विफाप्त  चरण-दो  परिस्रोजना  प्रस्तुत  की  थी  ;
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 a  न  >>

 क्‍या  यद्द  परियोजना  आर्थिक  काये  विभाग  के  माध्यम  से  विश्व  बैंक  को  भेज  दी  गई
 भोर

 यदि  तो  इसके  कया  पणाम  निकले  हैं  ?

 जल  संधाघन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  राजस्थान  सरकार

 को  परियोजना  के  कुछ  तकनीकी  ब्यौरों  को  स्पष्ट  करने  हेतु  अनुरोध  किया  गया  हम  स्पष्टीकरणों  के
 विश्व  बेंक  के  वित्त  पोषण  हेतु  परियोजना  पर  बिचार  करना  शम्धभव  नहीं  है  ।

 मशीले  ओषधों  का  खरीद  तथा  बिक्रो  के  लिए  दंड

 5295.  भरी  वद्धि  चन्र  जेस  :  क्‍या  दि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केस्द्रीय  सरकार  ने  हेरोइन  और  हशीश  के  खरीद  तथा  बिक्री  क ेलिए
 कोई  कानून  बनाकर  समान  दंक  देने  का  प्रावधान  किया

 कया  अफीम  का  प्रयोग  हेरोइन  ओर  हशीश  की  तुलना  में  कम  हानिकारक  है  ;

 यदि  तो अफीम  की  विक्ती  और  प्रयोग  के  लिए  समान  दंड  का  प्रावधान  करने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 अफीम  की  जब्त  को  गई  मात्रा  को  नजरअन्दाज  करके  अफीम  संबंधी  अपराध  के  लिए
 समान  दंड  ;  देने  का  क्‍या  ओचि्य  है  ;

 (e)  कया  केन्द्रीय  सरकार का  इन  कानूनों  को  संशोधित  करने  ओर  इन्हें  तकंध्॑ंगत  बनाने  क्र

 विचार  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रात्रय  में  राजस्व  विभाग  में  राश्ष्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  अफीम
 हेरोइन  और  नारकोटिक्स  ओषध  1961  के  एकल  अभिसभय  की  में  शामिल  हैं
 जिन  पर  एक  समान  नियंत्रण  रखा  जाता  हालांकि  इन  नशीजे  ओऔषध:-द्रण्पों  के  हानिका रक  प्रभावों
 को  स्पष्ट  तुलना  कर  पाना  सम्भव  न  फिर  भी  यह  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  मार्फीन
 ओर  हेरोइन  के  लिए  मूल  स्रोत  ओवषध-ब्रथ्य  इन  नशोलो  ओषधियों  के  प्रयोग  से  इनके  प्रयोकर्ताओं
 के  स्वास्थ्य  पर  पड़ने  वाले  हानिकारक  प्रभावों  तथा  संगत  अन्तर्राष्ट्रीय  अभधिसमय  में  व्य4स्थित  नियंत्रण
 को  महं  नजर  रखते  इन  नशीले  ओषध-द्रब्यों  से  संबंधित  बड़े  अपराधों  के  लिए  श्वापक  आ्रोष्-दग्य
 और  मनःप्रभावों  पदार्थ  1985  के  तहत  एक  समान  दष्ड  लगाए  जाने  की  व्यवस्था  की
 गई  है  ।

 और  ऐसा  कोई  संशोधन  विद्याराभ्ीन  नहीं  है  ।

 इलाहाबाद  ओर  दिल्ली  के  वोच  चलने  बाली  रंल  गाड़ियों  में  भारक्षण

 5296.  भी  राम  पूजन  पढेल  :  क्‍या  रेल  मस्ती  यह  इताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  प्रयागराज  एक्पपग्रेक  बलावे  जाने  के  क्ाण  इलाहाबाद  से  दिल्वी  जाने  बाली  विभिम्न
 रेलगाड़ियों  के  लिए  आरक्षण  खुविधा  समाप्त  कर  दी  गई  है  ;

 (*)  यदि  तो  इसके  कारण  इलाहाकद़  के  शाज्ियों  को  कद्िताई  दो  रही  है  ;  छोर

 यदि  तो  इलाहाबाव  से  वात्रियों  को  बढ़ती  हुई  संकक  को  ध्कान  में  रखते  हुए  उक्त
 आरक्षण  सुविधा  को  पुनः  प्रारम्भ  किया  जाप्रेशा  ?

 रेल  संभालन  में  उप  मंत्री  महायोर  इलाहाबाद  में  क्रेडल  155  अप

 गुवाहाटी-दिल्ली  तिनसुक्रिया  मेल  में  उपलब्ध  आरक्षण  कोटा  वापिप्त  लिया  गया  है  क्योंकि  यह  बाह़ी
 प्रयागराज  एक्सप्रेस  के  चलने  के  छूछ  हो  समग्र  बाद  चलती

 और  नहीं  ।  प्रणागराज  को  के  बाद  इलाहाबाद  में  विभिन्‍न  दर्जों  में  248
 अतिरिक्त  शाथिकाओं;/सीदों  की  ब्यवस्था  की  गई  है  ।

 जिदेशी  ऋण  को  कब  कहने  के  उपाय

 5297.  भ्रौ  के०  एस०  रा  :  क्‍या  बित्त  मर्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  बाशिकतत  ने  इस  क्यें  के  अल्व  तक  भारह  का  विदेशी
 ऋण  90,000  करोड़  स्पये  होने  का  अतूभात  लगावा  है  थो  टाइस्सਂ  में  1988
 के  लिए  दिए  गए  आंकड़ों  से  80  प्रतिशत  अधिक  है  ;

 क्या  इस  आधार  वर  ऋण  यकाने  के  लिए  90  प्रतिशत  से  अधिक  का  निर्ग्नात  करता
 पड़ेगा  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  व्याप्रार-प्ंतुलन  में  सुधार  करने  तथा  विदेशी  ऋण  को  कम  करने
 के  लिए  आयात  पर  रोक  लगाने  तथा  खुले  सामान्य  लाइसेंस  को  सूची  मैं  से  मर्दों  मे ंभारी  कटौती  करने
 और  निर्यात  को  प्रोत्स।हन  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राय  संत्री  एडआड़ों
 सभवतः  यह  प्रश्न  इंडिया  क्री  रिपोर्ट  के  धारे  में  है  जो  इंस्टिट्यूट  मेशबल

 ढी०  सी०  द्वारा  तेयार  की  गई  यहू  रिपोर्ट  इं&दृयूट  भाक  इंटरड्रेशद्रल  फाइब्रेंस  का  एक  गोपनोय
 दस्तावेज  है  जिसका  उपयोग  केवल  इसके  सदस्य  ही  कर  सकडे  सरक्वार  के  लिए  यह

 उद्युक्त  नहीं  सझक्षा  जाढ़ा  है  कि  वह  इसकी  विक्षय  स्रामज़े  प्र  टिप्पणी  बेसे  पह  बता  वेवा

 उपयुक्त  होगा  कि  देश  के  विदेशी  ऋण  स्वर  उप्रेर  ऋष  प्ररिशोष्ठड़  के  प्रंावित  भार  पर  तिरन्‍्तर  तथर

 रखो  जाह़ी  है  तड़कि  मह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  ऋण  प्ररिशोश्चद्र  द्रैेयता  विद्ेक्पूर्ण-तीम।+लों  के  प्रोतर  ट्वी

 121



 लिखित  उत्तर  १  1989

 बड़ों  भोर  खिलाड़ियों  को  रियाबर्तें

 529 8.  भौ  कृच्च  प्रताप  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  म्रंत्रालय  ने  1988-89  के  बजट  के  आधार  पर  इस  बात  का  मूल्यांकन  किणा

 है  कि  व॒ृद्धों  और  खिलाड़ियों  को  कितनी  रियायतें  दी  जाएंगी  ;

 यदि  तो  इन  रियायतों  का  स्थरूप  क्‍या  और  किन  परिस्थितियों  में  ये  ग्यायतें
 दी  जाएंगी  ;  और

 ये  रियायतें  देने  के  लिए  ऐसे  व्यक्तियों  के  चयन  का  मानदंड  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  ओर  1988-89  का  रेल  बजट

 प्रस्तुत  करते  समय  अर  न  परस्कार  प्राप्त  करने  वाले  उत्कृष्ट  खिलाड़ियों  के  लिए  धोषित  की  गई
 रियायत  दूसरे  दर्जे  में  50%,  1989-90  का  बजट  प्रस्तुत  करतें  समय  65  वर्ष  ओर  इससे
 अधिक  आयु  के  वरिष्ठ  नागरिकों  को  500  कि०  मी०  से  अधिक  दूरी  की  यात्रा  के  लिए  तथा  खेलों
 तथा  सेल-क॒द  में  ड्रोणाचार्य  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  प्रख्यात  प्रशिक्षकों  को  दूसरे  दर्ज  में  धोषित

 रियायत  क्रमशः  25%  तथा  50%  खिलाड़ी  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  जारो  किए  गए
 पहचान  पत्रों  के आधार  पर  इस  रियायत  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  वरिष्ठ  नागरिक  भी  टिकट  खरोदते
 समय  अपनी  आयु  घोषित  करके  इस  रियायत  का  लाभ  उठा  सकेंगे  ।  इन  रियायतों  के  वित्तीय  फलिताथे
 उनके  उपयोग  पर  निर्भर  करेंगे  ।

 रियायतें  उन  लोगों  को  दी  शई  हैं  जो  सहायता  तथा  प्रोत्साहन  के  पात्र  थे  ।

 ब्रिटेन  को  गेर-परम्परागत  वस्तुओं  का  निर्यात

 5299.  श्री  कृष्ण  प्रताप  क्‍या  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 अपने  हाल  ही  के  ब्रिटेन  के  दोरे  के  दोरान  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  भारत  से  गेर-परम्परागत

 वस्तुओं  के  निर्यात  के  बारे  में  उन्होंने  बातचीत  की  थी  ;

 यदि  तो  निर्यात  की  जाने  वाली  गे  र-परम्परागत  वस्तुओं  के  नाम  क्‍या  हैं  ;  और

 इस  पर  ब्रिटिश  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  विनांक  20  भर
 21  1989  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  भारत.ब्रिटिश  आधिक  समिति  की  बैठक  में  दोनों  देशों  के
 बीच  व्यापार  के  विस्तार  और  साथ  ही  उसके  विविधीकरण  की  सम्भावनाओं  पर  विश्वार-विमर्श  किया
 गया  एक  सुझाव  यह  था  कि  ब्रिटेन  भारत  से  रसायन  और
 साफ्टवेयर  आदि  गैर-पश्म्परागत  मदों  के  आयात  को  प्रोत्साहित  करने  में  सहायया  दे  सकता  इस

 बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  दोनों  पक्ष  व्यापार  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  प्रयाप्त  जिससे  व्यापार

 असंतुलन  को  ठीक  किया  जा  सफ़े  ।
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 संयुक्त  अरब  अमोरात  को  निर्यात  फरने
 के

 बारे  में  व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  सबक्षण

 5400.  भी  एस०  बी०  सिदमाल  :

 श्री  एस०  एस०  गुरड़डो  :

 भोसतो  असवा  राजेश्यरो  :

 क्‍या  बालिण्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  लिए  संयुक्त  अरब  अमोीरात  भारत  को  मिर्यात  बढ़ाने  के  व्यापक  अवपर
 प्रदान  कश्ता  है  ;

 कया  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कियां  गया

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  समझोते  पर  भो  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ;  भोर

 (5)  यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंश्री  प्रिय  रंजन  वास  से  संयुक्त  अरब

 अमीरात  भारतीय  बस्तुओों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  निए  अच्छो  प्ंभावना  वाला  बाजार  जेरे  संसाधित
 मांस  तथा  मांस  से  बनी  सिलेसिलाए  परिधान  आदि  ।  व्यापार  विकास

 प्राधिकरण  इस  बाजार  में  विभिन्‍न  उत्पादों  के  लिए  बाजार  सर्वक्षण  करता  रहा  थ्यापार  बढ़ाने  के

 लिए  ये  कदम  उठाये  गए  सरकारी  स्तर  पर  ह्विपक्षो  व्यापार  मेलों  तथा  क्लेता-विक्रता

 बैठकों  में  भाग  भारतीय  कम्पनियों  को  संयुक्त  अरब  अमीरात  के  अपने  जैसे  संगठनों  के साथ

 सीधे  संबंध  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  आदि  ।

 और  (2)  भारत  का  संयुक्त  अरब  अमी  रात  के  साथ  संयुक्त  आयोग  संयुक्त  आयोग

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आधिक  तथा  ब्यापार  क्षेत्र  में  द्विक्षी  सहयोग  बढ़ाने  को  सम्भावनाओं

 का  पता  लगाने  के  लिए  समय-समय  पर  बंठकें  होती  रहतो  हैं  ।

 रियायतो  दरों  पर  अधिक  आर्थिक  संसाधन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास

 5301.  थ्री  एल०  थो+  सिदनाल  :

 झीमती  असवाराजेश्वरो  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारन  ने  विश्व  बैंक  की  बेठक  में  रियायती  आर्थिक  संसाधन  प्राप्त  करने  के  लिए
 भारी  ददाव  डाला  है  ;

 ण्दि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 ये  प्रयास  कितने  सफल  सिद  हुए  हैं
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 लिखित  उतरे  १-अप्रै

 विस  मंत्रांखय  में  आर्थिक  कांये  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एंडआ्डो  :  से

 विश्व  बेंक/अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्-ा  कोष  को  विकास  संमिति  हाल  ही  में  हुई  बेठक  में  भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  पुनरभरण  सबंधी  प्रस्तावों  को  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  का  अनुरोध  क्रिया  ऋआ
 तथां  कम  आय  वाले  देशों  को  दी  जाने  वाली  रियायतो  सहायता  बरढ़ोद्वरी  करने  का  आग्रह  रिया  था  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  घिकास  के  पुनर्भंरण  की  अवधि  |  1987  से  30  1990  जिसके

 लिए  दाता  देशों  ने  12.4  अरब  डालर  राशि  को  की  अन्तरॉष्ट्रीय  विकास  को

 मात्रा  का  अनुमान  जिसके  लिए  अभी  परामश  चल  रहा  दाताकलीं'डा रा  अथनी-अक्सोी  वचनबवद्धताओं
 को  सुनिश्चित  करने  के  पश्चात्‌  ही  लग

 शश्कारी  हब  कमों  के  जांझों  भोर  डिवेजरों  पर  आयकर

 5302.  भी  अतोश  चंद्र  सिन्हा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किन-किन  संर्रकारी  उपक्रिमीं  के  बांड  और  डिबैंचर  आयकर  और  सै  मुफ्त  है  ;]

 आयकर  1961  ओर  धघतकर  अंश्विनिंय  1957  के  किने-किस  उपबन्धों  के

 अस्तगंत  उक्त  बांड[डिबंचर  भप“कर  ता  खं-कर
 से  मुभ्त  है  ;

 क्‍या  ]  1988  के  बाद  रुपहसे  शाशिजअर्थात  अतिकित्रत  स्नोमा  तक

 की  राशि  के  खरोदे  गए  बांडों/डिबेंदरों  पर  घनकर  से  छूट  देय  नहीं  है  भोर  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ;  भौर

 क्यो  वाण्डों/डिबेंब्रों  के  सर्च  में  लिधर्रित  मल  निर्भों  ओर  कतीं  के  अभुतार  बतंमान

 सेमये  में  ।  19४8 के  खरीदे'भधे
 और  किसो  अंम्य  के  भाभ  में  अन्तरित  किए  जाने

 पर  इन  बॉण्डों  पर  अाय-कर  और  घन>कर  से  छूट  दश्स  की  जाएगी  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्स्थ  विभाग  में  राक्य  संतों  ए०  के०  :  :  सरकारी

 क्षत्र  के  साबंजनिक  उपक्रमों  द्वारा  जारी  किए  गए  निम्नलिखित  कर-मुक्त  बंधपन्नों  तथा  ऋनपत्रों  को

 बंध  1988-69  88-69  दिनांक  31-3-1989  के  दौरान  आयकर  और  धनकर

 से  मुक्त  घोथित  किये  गया  हैः

 (+)  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  जारी  किए  गए  10

 बंध॑पश्र  ।

 नेशनल  हाइड्रोइलेक्ट्रिक  पावर  कापोरेशन  लिमि०  द्वारा  जारी  १0

 9%,  बंधपत्र

 (iii)  10  वर्षीय  9%,  एन  ०टी०  फीकी
 ०  ।

 -  (10)  10  ९७  ०सी७  ४ंधक्ण-३  स्यंखला  ।

 (२)  भारतौय  रेल  वित्त  निगम  का  10  रेल  बंधपत्न  ।

 नेवेली  लिगनाइट  कापोरेशन  लिमि०  हरा  किए  10  हि

 बंधपत्र  ।

 (ii)  )
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 जता  _  फऋृृऋफफऊखचख  रा  ७  &७$फऊछफफ#$#झ/ऊझऋ

 10  आर०ई०सी७  अंक्षपत्र  ।

 भारतीय  रेल  वित्त  निगम  के  रेल  बन्धपत्र  ।

 (0४)  आर०“ई०्सी०  ऋणपत्र
 ।

 (2)  एक्न्यू  ०शी०्सी०जो०
 लैल्टर  बंधपत्र

 उक्त  बंधपत्र  तथा  ऋणपत्र  क्रमशः  आयकर  की  घारा  (iv)
 तथा  घनकर  1957  की  आरा  $  (4)  के  उफ़्दंधों  के  अम्तगंत  आयकर

 धनफर  से  मुक्त  दिनांक  1  1988  के  बादसे  1957  की  घारा  5(1)

 उक्त  अधिनियम  की  धारा  के  साथ  पढ़ी  जाएगी  ।
 ह

 हां  ।  सार्बजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनी  द्वारा  दिनांक  |  1988  को  अथवा  उसके  बाद

 जारी  किए  गए  बंधपत्रों/ऋणप+»ं  को  धतकर  अधिनियम  को  घारा  5  की  उपधघारा  में  उल्लिलित

 अन्य  परिसम्पत्तियों  के  साथ  5  लाख  र०  की  सीमा  तक  छूट  दी  जाएगी  ।  ऐसा  वित्त

 1988  के  तहत  किया  या  है  ताकि  सरकार  की  किसो  प्रतिभुति  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के

 यूनिटों  जैती  विनिदिष्ट  परिसम्पत्तियों  के  साथ  सा्वजनिक  क्षेत्र  के  बंधपत्रों  के  कर  सम्बन्धी  समाधान

 में  अश्कुक््यता  लाई  जब  खके  ।

 हां  |  तार्वेजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनी  द्वारा  |  1988  से  पहले  जारो

 किए  गए  यदि  थाद  में  किसी  अन्य  तरिख  की  वे  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  नाम  अम्तरित  किए

 जाते  घनकर  से  बिता  किसी  सीमा  के  कट  करो
 कि  सता  होंगे  ।

 मगध  एक्सप्रेस  और  तिनसुक्तिया  सेल  को  गति  को  बढ़ाना

 5303.  ढा०  गोरो  छंकर  स्थलक्का  :  का  ऐेल  उंदी  मद  बने  को  कृपा  करेंगे

 कया  मगध्त  एक्सप्रेस  ओर  तिबसूक्िया  मेल  के  यात्रा-समय  को  कम  करने  के  लिए  इन

 रेलगाड़ियों  की  गति  बंढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यद्ठि  तो  तस्संबंध्ी  ब्योरा  भ्ौर

 क्या  मगध  एक्सप्रेस  के  रवानगी  समय  में  फस्कतंग  करने  और  बई  इिल्लो  कक़ा

 पटना  दोनों  स्थानों  से  सायं  6  बजे  चलाते  भी  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  मंदी
 शसख )  कहीं  ।

 बूहीं  उठदा  ।

 नहीं  ।

 ऋेकित  सबस्तति  लिफाल  किकाई
 वरियोजवनाओं  को  पूरा  करना

 5864. थी  आकश्ताल  तादनाबक  :

 श्री  डियाल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :
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 क्‍या  सरकार  ने  समेकित  जनजाति  विकास  परिग्रोजना  के  अन्तगंत  जनजाति  तथा
 क्षेत्रों  की सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  को  उच्च  प्राथमिकता  दो  है  ;

 क्‍या  उड़ोसा  में  कुछ  ओर  नये  क्ष॑त्रों  का  चयन  किया  गया  है  जहां  सिंचाई  शुविधाएं
 उपलब्ध  कराई  जाएंगी  ;

 यदि  तो  क्‍या  उड़ीसा  के  सृखा-प्रस्त  क्षत्रों  को  सिंचाई  परियोजनाओं  हेतु  सम्मिलित
 किये  जाने  का  विचार  है  ;  और

 इस  प्रयोजनार्थं  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कष्णा  :  हां  ।

 (285,  से  उड़ोसा  में  छः  वृहृद  और  मध्यम  योजनाएं  समेकित  जनजाति  विकास
 रियोजना  के  अन्तगंत  कार्यान्बित  को  जा  रही  ये  परियोजनाएं  हम  प्रकार  हैं

 अपर  पोत्त  पिलासल्की
 रूक  अपर

 बंकाबाल  भौर  बाधालहाटी  ।

 कल्याण  मंत्रालय  ने  कोरापुत  और  कालाहांडी  जिलों  के  समेकित  जनजाति  विकास  परियोजना
 के  क्षंत्रों  में  45  लिफ्ट  सिंचाई  स्कीमों  को  पू  जीगत  लायत  के  |भुगतान  के  लिए  बिशेष  ऊेन्‍्द्रीय  सहायता
 से  115.775  लाख  रुपए  की  राशि  के  लिए  प्रशासनिक  अनुमोदन  प्रदान  किया  है  ।

 राजस्थान  की  तिषाई  परियोजनाएं

 5305.  क्रो  शान्ति  धारोधाल  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  की  कितनी  बड़ो  ओर  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  मंजूरी  हेतु  सरकार  के
 विचाराधोन  हैं  ;

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  चाल  सिंचाई  परियोजनाओों  को  धनाभाव  के  कारण  निर्धारित
 सममावध्ति  के  अनुसार  पूरा  करने  में  असमर्थ  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  बिचार  सातवीं  पंच्लर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान
 राज्य  सरकार  को  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  देन  का  है  ओर  यदि  तो  कितनी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कृष्णा  (%)  6  बृहद  तथा  2  मध्यम
 स्िचाई  परियोजनाएं  ।

 वित्तीय  बाधाओं  से  कूछ  निर्माणाधीन  तिचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करमे  पर  प्रभाव
 पढ़ा

 इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना-]त  के  लिए  वर्ष  1989-90  हेतु  सीमा  क्षेत्र  विकास
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनुदान  के  रूप  में  26  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  केन्द्र  प्रायोजित
 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अम्तर्गंत  इन्दिरा  गांधी  महर  परियोजना  माही  बजाज  पतागर

 126
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 तथा  चंबल  परियोजनाओं  के  संबंध  में  उपयुक्त  मदों  पर  राज्य  सरकारों  को  बराबर-बराबर  आधार  पर
 सहायता  प्रदान  की  जातो

 थीनी  का  निर्यात

 ]
 5306.  श्री  शांति  धारीबाल  :  कया  वित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-88,  और  1988-89  के  दोरान  कितनी  च्रीती  का  निर्यात  किया
 गया  और  इससे  प्रतिवर्थ  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  ;  थौर

 उन  दैशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  वर्ष  1989-90  के  दौषन  चीनी  का  निर्यात  किये  जाने
 की  सम्भावना  है  ओर  प्रत्येक  देश  को  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  निर्यात  किया  जायेया  और  इससे
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  »य  होने  को  सम्भावना  है  !

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  द!स  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 ब्लीनी  का  निर्धात  निम्नलिखित  रहा  :
 —  हक  आचओ लिन  जन  +

 बचे  मात्रा  एम०  मूल्य  २०)

 0.339

 20.53
 ननननिियाकझकनईडडफकनननइस्‍उ  क्‍ककककक्न्न--न3लनलनतनतनत>परपमप++-ा  ताप --+-

 स्रोत  :  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  ।

 इस  समय  यूरोपीय  आधिक  समदाय  के  देशों  भारत  के  लिए  उसके  अधिमानात्मक

 कोटे  के  बदले  एम०टी०  और  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  भारत  के  लिए  उसके  अधिमानात्मक

 कोटे  के  बदले  8424  एम०  टी०  निर्यात  होने  को  आशा  इससे  करोड़  २०  की  विदेशी  मुद्रा
 अर्जित  होने  की  सम्भावना  है  ।

 निर्माणाधीन  रेलवे  परियोजनाओं  के  लिए  भूमि  का  अधिप्रहण

 5307.  प्रो०  तारायण  चंइ  पराशर  :  कण  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेसबे  की  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  रेल  के  लिए  भूमि  के  अधिग्रहण

 में  किसी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  ऐसी  निर्माणधीन  परियोजनाओं  का  शोन  बार  ब्यौरा  क्‍या  जहां  सातवों

 योजना  के  दौरान  भूमि  अधिग्रहण  का  काम  बहुत  धीमा  परिणामस्वरूप  इन  परियोजनाओं के

 निर्माण  में  बिलम्ब  हुआ  और  किन  राज्यों  में  भूमि  अधिग्रहण  में  बिलम्ब  हुआ  ;  और

 सरकार  का  यह  सुनि  श्थित  करने  के
 कर

 क्या  भर  करने  का  विचार  है  कि

 ताझों  के  निर्माण  में  विलम्ध  त  हो  और  इस  परियोजताभों  के  लिए  भूमि  पहले  से  ही  अधिम्रहण  कर  ली
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 जाए  ओऔर  रेलवे  निर्माण  मूनिटों  के  अन्दर  भूमि  अधिप्रह्ण  कक्ष  स्थापित  किए  क्योंकि  घूमि
 अधिग्रहण  भ्रधिनियम  में  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वयं  ही  भूमि  अंधिग्रहण  करने  के  ल्लिए  कदमों  को  उठाने  का

 अधिकार  हैं  बशत  राज्य  सरकारें  अपने  प्रशासनिक  के  माध्यम  से  भूमि  उपलब्ध  कराने  में  असमर्थ  रहती

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाथोर  :  से  सूचना  इकट्ठो  को  ऊ  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  बेंकों  को  शासाएं  खोसना

 5308.  प्रो०  नारायण  चंद  श्र  :  क्या  विश  लंजी  बंताने  को  कृस  करेंदे  कि  :

 क्या  हिमाचल  ५देश  के  कांगड़ा  और  डना  के  प्रमुख  बेंक  पंजाब  नेशनल

 बेंक  ने  वर्ष  1988-89  के  दोसम  शाख्य  लाइलसेंतिय  न्यरेति  और  पस्लेवा  क्षत्र  अभिगम  एरिया
 के  अतगंत  अपनी  तथा  अन्य  राष्ट्रीकृत  बैंकों  की  झश्लाएं  खोलने  के  लियु  सर्वेक्षण  किया  है

 और  तदनरूप  केन्द्रों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  उपय क्त  प्रत्येक  जिले  में  अलग-अलग  रूप  से  ऐसे  किन-किन  केसफ्रों  का  पता

 लगाया  गया  है  ;

 इन  कैन्द्रों  में  से  किन-किन  केस्त्रों  को  बेंके  शाला  खोलने  हेतु  लाइसंस  जारी  किए  गए  हैं
 और  किन-किन  राष्ट्रोयकृत  बैंकों  को  उन  केन्द्रों  का  क्रांटन  किया  गया  है  तथा  शेष  अन्य  केखद्रों  को

 लाइसेंस  कब  ae  जारी  कर  दिए  जाएंगे  ;

 क्या  कोई  रदद  कर  दिए  गए  यदि  तो  प्रत्पेक  मामले  में  ऐसा  करने  के  क्या

 कारण  हैं  और  क्‍या  सरकार  अपर्याप्त  जनसंक्या  और  प्राकृतिक  कठिनाइयों  निहित  इन  केन्द्रों  के  दुर्गम
 ओद्योगिक  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  केन्द्रों  मे ंबेंक  शाखा  खोलते  पर  चाहे  इसमें  परल्कर  दूरी  कम

 हुंहो  पुनः  विचार  करेगी  ;  ओर

 ऐसा  कद  हक  किए  जामे  की  श्रम्भावना  ?

 घिंस  मंत्रालय  में  जाधथिक  कार्ण  विभांग  में  राय  भंत्री  ली  एश्आंर्डो  से  ($)
 सातवों  योजना  अवधि  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अं  तगेंत  नए  बैंक  काबेलिय  खोलने  के  केन्द्रों
 का  जिले  पें  अग्रणी  जिम्मेथारी  वाले  बेंक  द्वारा  किया  जाता  जिला  परामशंदात्री  समिति
 द्वारा  अनुमोदित  केन्द्रों  की  सूथो  भांरतीय  रिजशों  बेक  को  प्रंघित  करने  हेतु  राज्य  सरकार  को  भेजी  जाती

 भारतीय  रिलर्थ  बेंक  ते  तूच्ति  किया  है  कि  डते  हिमाचल  श्रदेश  में  गईं  बेंक  शाथाएं  खोतने  के
 वास्ते  यूको  बैंक  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  पंजाब  नेशकर्ल  शैंक  वर्तमान  शाखा
 लाइसेंसिंग  नीति  अवधि  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  तथा  उना  जलों  मे  निम्नलिखित
 केन्द्रों  पर  शाखाए  खोलने  का  प्रस्ताव  भेजा  है  :--

 जिले  का  काम  कर  के  नाम
 पा  7  क्  न  हर  ॑ए॑एएााा  re  3

 pik  weet तीज  तन  तल

 हमीरपुर अबती कांगड्म कडोग
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 उना

 ४77-+०>लफफडछ%एऋ७9कफक०कअक्ल्छकरफफफकफलससकसओ
 आरतीय  रिजवं  बेंक  ते  सूचित  किया  है  कि  उपयुक्त  केन्द्रों  में  निम्नलिखित  केन्द्रों  में  नए

 वंक  क्रार्यालव  खोलने  के  वास्ते  लाइसेंस  जासे  किए  प्रत्येक  केन्द्र  के  साभने  बेकों  के नाम  दिखाए
 |

 अजिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम  देक  का  सास

 हमीरपुर  नलती  पंजाब  नेशनल  बैक

 कांगड़ा  बानखण्डी  -  तदैव  --

 संसारपुर  टैरेस  -
 छबलौर
 महाकाल

 बाम॒ण्डा  सेंट्रल  बेंक  आफ  इ'डिया

 अहडाल  पंजाब  नेशनल  बैंक उना

 भारतीय  र्जिये  जैक  ने  सखित  किया  है  कि  अ्रभ्रणी  बेक  समूह/राज्य  सरकार  द्वारा  कठोय  तथा

 नंगल  कलां  का  चयन  नेहों  किया  गया  था  और  नूरपुर  केन्द्र  में  स्टेट  बेंक  आफ  इ  दिया  पटियाज़ा की  एक  .

 शाखा  कांम  कर  रही  मानवाड़ी  तथा  लहराली  नामक  शाला

 नीति  में  निर्धारित  शर्तों  के  अनसा  नई  बक  शाखा  खोलने  के  उपयुक्त  नहीं  पाए  गए  ।  ल्‍

 परिचालन  व्यय  का  अनुपात

 5309.  प्रो०  तारायण  चन्द  पराशर  :  +या  रेल  संत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे
 कक  के

 अ  में  गि  पु  .
 cfs)  क्या  भारतीय  रेलों  के  परियालन  व्यय  के  अनुपात  में  गिरावट  आई  है  और  वर्ष  1985-
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 86  और  1986-87  के  आऑफड़ों  की  तुलना  में  वित्त  वर्ष  1987-88  में  व्यपथ  गिर  कर  92.5  प्रतिशत
 तक  पहुंच  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  गिरावट  के  क्‍या  कारण  हैंऔर  वर्ष  1985-86,86-87  और  1987-88
 के  संबंध  में  समश्त  रेलवे  की  तथा  प्रत्येक  जोनल  रेलवे  के  परिचालन  व्यय  के  अनुपात  का  ब्यौरा  क्‍या
 है  ;  भोर है  फ

 इस  गिरावट  क्रो  रोकने  तथा  कैन्द्रीय  तथा  जोनल  स्तर  पर  रेलवे  की  वित्त  ध्यवस्था  का

 बेहतर  प्रबंध  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  प्रसाद  )  :  से  एक  विवरण  संलग्त

 विवरण

 यह  स्पब्ट  किया  जाता  है  कि  परिचालन  व्यय  का  अनुपात  सही  में  विश्लीय  निष्पादन  का
 चोतक  हों  है  क्योंकि  मख्यह्ास  भारक्षित  निधि  तथा  पेंशन  निधि  के  प्रावधानों  की  मात्रा  प्रभावित
 होने  के  अलावा  इस  अनुपात  पर  बद्धि  के  कारण  साधन  सामग्रियों  की  लागत  तथा  रेल  मंत्रालय  के  नियंत्रण
 से  बाहर  के  अन्य  कारकों  और  इसी  प्रकार  तथा  यात्री  ठेरिफ  निश्चित  करने  में  रखते  यए
 नियंत्रण  का  भी  असर  पड़ता

 भारतीय  रेलों  के  वित्तीय  वर्ष  1987-88  के  परिचालन  व्यय  का  अनुपात  पिछले  वर्ष  के

 90.2%  तथा  1985.86  के  90°6%  को  तुलना  में  92.5%  था  ।  वृद्धि  का  मूलतः  कारण  मृल्यक्वास
 भारक्षित  निधि  में  1985-86  के  920  करोड़  रुपए  के  वाधिक  विनियोग  को  बढ़ाकर  1986-87  में
 1250  करोड़  रुपए  कर  देना  तथा  1987-88  में  1350  करोड़  रुपए  कर  देना  था  ताकि  रेल
 परिसम्पतियों  क ेबदलाव  तथा  नवीकरण  के  लिए  पर्याप्त  योजना  निधि  सुनिश्चित  को  जा  सके  |  इसके
 अलावा  पेंशन  भुगतान  दायिताओं  में  हुईं  पर्याप्त  वृद्धि  के कारण  पेंशन  निधि  में  1985-86  के
 260  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  1986-87  में  350  करोड़  रुपए  तथा  1987-88  में  450  करोड़  रुपए
 करना  आवश्यक  हो  गया  ।  मूल्यह्ास  आरक्षित  निधि  तथा  पेंशन  निधि  में  बढ़ाए  गए  विनियोगों  के
 परिणामस्वरूप  परिचालन  व्यय  के  अनृपात  में  हुई  वृद्धि  वित्तीय  निष्पादन  में  गिरावट  की  द्योतक  नहीं  है  ।

 खर्च  पर  सभो  स्तरों  पर  कड़ा  नियंत्रण  रखा  जाता  है  तथा  सकल  आमदनों  से  साधारण  संचालन
 ब्यय  के  प्रतिशत  में  इस  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में  थोड़ा-सा  सुधार  हुआ  है  अर्थात्‌  यह  प्रतिशत  1985-

 86  के  72.3%  से  घटाकर  1987-88  में  7!.2%,  रह  नया  है  ।

 १985-86!  से  1987-88  तक  के  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे  के  परियालन

 व्यय  का  अनुपात  नीचे  को  तालिका  में  दर्शाया  गया  है  :--
 क्त्5ई  ———

 रेलवे  का  माम  संबंधित  वर्ष  के  परिचालन  व्यय  का  अनुपात  _
 1985-86  |

 कक

 1

 ः

 हे  2  3  4

 समग्र  भाश्तीय  रेलें  90.6%  92.2%  92.5%

 क्ष॑त्रोव  रेलें

 मध्य  रेलवे  76.1%  76.7%  78.5%
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 2  3  4

 पूर्व  रेलवे  101.1%  105.8%  110.3%  है
 उत्तर  रेलवे  86.6%  83-7%  82.5%

 पूर्वोत्तर  रेलवे  166.9%  .  170.5%  168.0%

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  195.8%  .  187.8%  196.1%

 दक्षिण  रेलवे  119.6%  127.2%  129.5%

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  82.1%  89.5%  91.3%

 दक्षिण  पृ्व  रेलवे  9  74.8%  74.0%

 पश्चिमी  रेलवे  79.6%  80.9%  19.1%

 जिबेनत्रम  में  एसोसिएट  बक  आफ़ोससं  एसोसिएशन  की  केग्त्रीय  परिषद  को
 बेठक  में  पारित  संकल्प

 5310.  प्रो०  नारायण  चम्द  पराहर  :  कया  जबित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एसोसिएट  बेक  आफीसस  एसोसिएशन  को
 केन्द्रीय  परिषद्‌  की  23  24  1988  को  त्रिवेन्द्रम  में  हुई  बेठक  में  सबंसम्मति  से  एक
 संकल्प  पारित  हुआ  था  जिसमें  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  सहयोगी  बेकों  के  पूर्व  निश्चित  पुनग्गंठन  तथा  उनको
 संबद्धता  समाप्त  करने  और  सात  छोटे  बैंकों  का  सहायक  बंकों  का  दर्जा  समाप्त  करने  तथा  उन्हें  बोस

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  तरह  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  बैंक  के  रूप  में  गठित  करने  की  मांग  की  गई

 यवि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  एसोसिएशन  द्वारा  कारपोरेट  स्‍्लेवरी--''दि  ट्रेजिक

 एड  अनटोह्ड  स्टोरी  आफ  7  एसोसिएटेड  बैक्स  आफ  दि  स्टेट  बंक  आफ  ह  शीर्षक  से  प्रकाशित

 पुस्तक  का  भी  अवलोकन  किया  है  ;  भोर

 यदि  तो  इस  संकल्प  ओर  प्रकाशन  के  प्रति  केसद्रीय  सरकार  और  भारतीय  रिजयं  बैंक

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  भाथिक  कार्य  विभाग  में  मंत्री  एडुआा्डो  भर

 हां  ।

 भारत  सरकार  ओर  रिजवं  बेंक  का
 गत

 है  कि  इस  समय
 भारतीय

 स्टेट  बैंक  के

 अनुषंगी  बेंकों  को  भारतीय  स्टेट  बैंक  से  अलग  करने  से  कोई  ष॒
 लाभ

 नहीं  ु  होगा  ।  भारतीय  स्टेट

 बैक  के  अनूषंगी  बैंकों  को  भारतीय  स्टेट  बेंक  समूह  के  सदस्य  के  रूप  में(फार्य  करने  में,कई  लाभ

 विधि  को  पुस्तकों  मावि  का  हिंदी  में  उपलब्ध  होता

 5311.  भ्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  विधि  और  न्याय  मत्री  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केल्त्रीय  सरकार  हिन्दी  भाषो  राज्यों  में  एडवोकेटों  ओर  न्‍्यायथालप  के
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 जय  ८6६2  एप्प  ————_—_—~

 कमंजारियों  के  लिए  विधि  की  सन्दर्भ  न्यायिक  निर्णय  संबंधी  पत्रिकाए  आदि  हिन्दी  में

 उपलब्ध  कराने  के  प्रस्ताव  पर  विश्ञार  कर  रहो  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्व॑ंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बरिदिं  ओर  न्याय  मशारूय  में  राज्य  मंत्रों  एच०  आर०  ओर  विधि  ओर

 न्याय  मंचालय  को  विधायो  विधि  के  वकीलों  और  न्यायिक  अश्विक|  रियों  के
 योग  के  लिए  वर्ष  1975  से  ही  हिन्दी  में  मानक  विधि  पुस्तकें  प्रकाशित  कर  रहा  अभी  तक  हिन्दी  में

 मूल  रूप  से  लिखी  गयीं  25  विधि  तथा  इनमें  से  5  पुस्तकों  के  द्वितीय  पुनरीक्षित  और

 वर्धित  संस्करण  प्रकाशित  किए  ज्य  चुके  इनके  अतिरिक्त  हिन्दी  में  तीन  मासिक  विधि  फत्रिकक्‍्एं
 अर्थात  न्यायालय  निर्णय  पत्रिकाਂ  ,  मस्यायालय  दांडिक  निर्णय  पत्रिकाਂ  ओर

 न्यायालय  सिविल  निर्णय  पत्रिकाਂ  प्रकाशित  को  जा  रही  हैं।इन  पत्रिकाओं  में  उच्चतम

 न्यायालय  के  रिपोर्ट  करने  योग्वं  सभी  और  सभी  उच्च  भ्यायालयों  के  दाडिक  क्ौर  सिविल

 मामलों  के  चुने  हुए  निर्णय  होते  इन  पत्रिकाओं  के  चार  डाइजेस्ट  भी  प्रताशित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 इनके  अतिरिक्त  साहित्य  समाचारਂ  नामक॑  एक  श्रैमासिक  पेत्रिंका  प्रकाशित  की  जा  रहो  है
 जिसमें  विधि  के  क्षेत्र  में  प्र्यात  व्यक्तियों  द्वारा  हिन्दी  में  विधि  संबंधी  लेख  और  नवीनतम  निर्णययों  पर

 डिप्पण  तथा  विधि  साहित्य  प्रकाशन  के  विभिन्‍न  क्रियाकलापों  ओर  प्रकाशन  के  संबंध  में  विस्तृत
 कारी  होती

 केरल  में  दिलित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  योजना  के  अंतगंत  दिए  गए  ऋण

 5312.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोस्तमन  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  केरल  में  शिक्षित  बेरोजगार  भुवकों की
 स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  प्राप्त  हुआ  ;

 उपये क्‍्त  अवधि  के  दोशान  इस  योजना  के  अच्तगंत  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर
 किछ  गए  ;  भोर

 वर्ष  1989-90  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  केरल  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई
 यु

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  और

 भारतीय  चेंक  मे  सूचित  कियो  है  कि  वर्ष  1987-1988  के  दौरान  केरल  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  9407  अ्यक्तियों  को  1759.56  लाख  रुपए  की  रकम  जअंज्र  की

 गई  वर्ष  1988-89  के  दोरान  मंजर  किए  मए  ऋणों  का  ब्यौरा  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुआ  है  ।

 शिक्षित  बेरोजभार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  लक्ष्य  राज्यश्वारे

 निर्धारित  किए  जाते  हैं  और  इस  प्रकार  धनराशियां  निर्धारित  नहीं  की  भारतीय  रिजव  थैंके  ने

 सूचित  किया  है  कि  वर्ष  198५-90  के  लि  वास्तबजिक  लक्ष्यों  की  सूचना  अभी  उन्हें  नहीं  दी  गई

 अलग-अलग  मामलों  में  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  ऋण  मंजर  किए  जाते  हैं

 ओर  परियोजना  लागत  का  25  प्रतिशत  सरकार  ह्वारा  प,जीगत  सब्सिडो  के  रूय  में  प्रदान  किया  जाता

 है  ।

 >>
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 ऑ  ऑऱ़ ह

 मुकइमों  के  निफ्टारे  में  विक्तल  gear  ।

 भी  हुसेन  दलवाई  :

 ओ  सेझुदृद्वेत  अभद  :

 डा०  सधोर

 क्या  विधि  ओर  स्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुकदमों  के
 निपटाने

 में  असाधारण  देरी  होती  है  ओर  उनके  परिणामस्थरूप  मुकदमा
 लड़ने  वाले  ब्यक्षित  न्याय  विलने  में  असाधारण  विलम्ब  के  कारण  हतोश्पाहित  हो  जाते

 कया  केन्द्रीय  सरकार  न्याय  देने  की  पुरानी  पद्धति  में  सुधार  लाते  क ेलिए  विधि  आयोग  से
 प्राप्त  किन्‍्हीं  सुश्नावों  पर  विचार  कर  रहो  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  सुझाव  की  मुरुय  बातें  कया  हैं  ;  और

 यदि  तो  मुकदमों  के  निपटाने  में  होते  वाली  असाधारण  देरी  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  के  कया  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 विश्ति  ओर  स्पाय  मंत्रों  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  ओ०  :  से  मामलों
 के  शीघ्र  निपटारे  से  सर्बंधित  नींवैं  विधि  क्रावोग  की  और  रिपोर्ट  कार्याश्वयत्त  के  लिए
 राज्य  सरकारों/उच्च  स्वायालयों  को  पहले  ही  भेज  दी  गई

 न्यायिक  सुधार  एक  निरंतर  प्रक्रिया  न्यायालयों  के  कार्यकरण  को  ओर  कारगर  बनाने  तथा

 मामलों  के  शीघ्र  वियटारे  के  लिए  सरकार  ने  न्यायिक  सुद्नारों  का  अध्यवन  कार्य  प्यारहवें  विश्वि  श्रायोग

 को  सौंपा  है  ।

 विधि  आयोग  ने  18  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  हैं  और  अपता  कार्य  पूरा  कर  लिया  है  ।  ये  सभी  रिपोर्ट

 संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रख  दो  एई  इन  रिपोर्टां  में
 से  छह  रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  को

 उनकी  टिप्पणी  के  लिए  भेज  दी  गई

 राष्ट्रीय  आय  ओर  मुब्रास्फोति  को  दर

 5314.  भी  हुसन  इलबाई  :  कया  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988-89  में  राष्ट्रीय  आय  की  विकास  दर  10  प्रतिशत  तक  होने  की  संभावना

 उक्त  वे  में  मुद्बास्फीति  की  दर  क्या  रही  और

 (a)  एसी  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  को  वृद्धि  दर  इया  रही  है

 बिल  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य
 मंत्रों

 (
 धो  एड्अ

 पढ़ी  :  से

 यद्यपि  वर्ष  1988-89  में  सकल  राष्ट्रीय  छत्पाद  में  वृद्धि  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सांडियक्ी  संगठन  के
 की  जाती  है  कि  1988-89  में  राष्ट्रीय  आय  की पि  आजा

 अनुमान  अभो  प्राप्त  नहीं  हुए  फिर  भी  यह  आशा
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 वास्तविक  वृद्धि  दर  लगभग  9  प्रतिशत  हो  सकती  बिन्दु  प्रति  बिन्दु  आधार  पर  थोक  मूल्य  सूचकांक
 के  रूप  में  मुद्रास्फीति  की  वाधिक  दर  के  6  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  है  ओर  जनबरी  1989  तक  डी०
 जी०  सी०  एण्ड  आाई०  एस०  के  नवीनतम  उपलब्ध  अनन्तिम  आंकड़ों  के  1988-89  के  प्रथम

 दस  महौनों  के  दोरान  पिछले  ब्  की  तदनरूप  अवधि  के  मुकाबले  निर्यातों  में  26.89  प्रतिशत  की  वृद्ध
 दर्ज  की  गई  है  ।

 कलकत्ता  सेट्रो  रेलवे  परियोजना

 5315.  करी  बलअत  सिह  राम्‌बालिया  :

 क्री  दिनेश  गोस्वामी  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  मंद्रो  रेलचे  परियोजना  पर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  ख्ं  की  गई

 इस  परियोजना  के  शेष  भाग  के  पूरा  करने
 के  लिए  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता

 होगी  ;  ओर

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित  की  गयी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उए  मंत्रो  सहाबोर  28-2-1989  तक  621.30  करोड़

 रुपए  ।

 परियोजना  की  वर्तमान  स्वीकृत  लागत  के  आधार  पर  242.07  करोड  रुपए  ।

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  द्वारा  इसके  निर्माण  हेतु  अपेक्षित  शेष  भू-खण्डों  को  उपलब्ध

 करा  देने  के  बाद  परियोजना  को  पूरा  करने  का  सम्भावित  समय  33  महीने  है  ।

 वाणिज्यिक  ऋण

 5316.  ओऔरी  बलबन्त  सिह

 करो  दिनेश  गोस्वामी  :

 क्या  बिल  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1988-89  तक  विदेशों  वाणिज्यिक  ऋण  की  राशि  के  4000  करोड़  रुपए  तक

 हो  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्‍या  ऋण  को  यह  राशि  गत  वर्ष  की  राशि  से  काफी  अधिक

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  क ेदोशन  यह  राशि  कितनी  थी  ओर  तत्संबंधी  वर्ष-वार

 पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  भोर

 इस  राशि  में  लगातार  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 कजपपप-+

 बित्त  मंत्रालय  में  आ्िक  का  यं  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  :  से
 ।  वर्ष  1988-89  में  कुल  4314  करोड़  रुपए  के  विदेशी  वाणिज्यिक  उधार  मंजूर

 किए गए  थे  ।  वर्ष  1987-88  में  मंजूर  की  गई  यह  राशि  2654  करोड़  रुपए  थी  ।

 वाणिज्यिक  उधारों  में  बढ़ोतरी  का  कारण  एयर  ओर  इडियन  एयर  जो  नए
 विमान  श्षरीद  रहे  की  बढ़ी  हुई  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  गवेषणा  संबंधी
 प्रयोजमों

 के लिए  आयात  की  बड़ी  हुई  जरूरतों  और  निजी  क्षत्र  से  पं  जीगत  वस्तुओं  के  वित्तपोषण  की
 बढ़ी  हुई  जरूरतों  जो  विकासात्मक  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  पूरी  की  जाती  का  होता

 थोड़ी  उद्योगपतियों  के  विषद्ध  भ्रायकर  विभाग  के  अधिकारियों  हारा
 तलाशियां  और  अभिप्रहण

 5317.  श्री  विजय  कमर  यादव  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  दताने  की  क॒पा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  सहित  वेश  के  विभिन्न  भागों  में  बीड़ी  उद्योगपतियों  ने
 घिक  लेखाबाह्ाय  आय  एवं  घन  संचित  कर  रखी  है  ;  और

 यदि  टो  क्या  आयकर  विभाग  के  अधिकारियों  ने  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  सर्वेक्षण
 तलाशी  और  अभिग्रहण  के  कार्य  किए  हैं  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 बित  मंत्रालय  में  राजस्थ  जितांग  में  राण्य  मंत्री  ए०  के०  ओर  इस
 प्रकार  का  कोई  सामान्यींकरण  नहीं  किया  जा  सकता  ।  बीड़ी  निर्माताओ्रों/व्यापारियों  द्वारा  कर

 अपवंचन  के  कुछ  उदाहरण  जानकारों  में  आए  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 बोड़ी  निर्माताओं  के  कुछ  मापलों  में  तलाशी  और  अभधिग्रहूण  की  कार्यवाही  की  गई

 उसके  संबंध  में  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--
 नतज््ज अन्‍य  बा

 तलाशी  का  प्रथम  दृष्टया  तलाशी  के  दौरान कर-निर्धारिती  का  नाम
 वर्ष  पकड़ी  गई  छिपाई  गई

 लेखा-बा  हा  निम्नलिखित  आय
 परिसम्पत्तियां  समर्पित  की  गई

 1  ।  3  4
 _

 (3)  श्याम  बीड़ी  वक्स  ३०...  1,10,89000  ३०

 प्राइवेट
 उत्तर  प्रदेश

 मध्त  प्रदेश  तथां
 पश्चिम  बंगाल  में

 मामलों  के  समूह
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 1  2  3  4
 रा

 (४)  पवन  कुमार  अग्रवाल  1986-87  3,58,000  ₹०

 एंड  अदसे

 बिलासपुर

 (४)  जगदीश  प्रसाद  _  1988-89  26:19,403  २०...  5,50/000  ९०

 एंड  बुन्दाबन
 जबलपुर

 सर्वोदय  एश्सप्लस  को  दाहोद  पर  शोकना

 5318.  श्री  सोमजो  भाई  झाजधर  :  क्षया  सेल  म्की-यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्वोदय  एक्सप्रेस  को  मध्य  प्रदेश  स्थित  दाहोद  पर  रोकने  क्री  काफी  समग्र  ते  मांग
 को  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ,  और

 यदि  कोई  कायंवाहीं  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  भहाबीर  :  हां  ।

 ओर  इस  अनुरोध  की  जांच  की  गयी  है  किन्तु  इसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया
 गया  ।

 केग्रोय  जल  आयीग॑  द्वारा  भटान  में  लधु  पन  बिंशती
 परियोजनाओं  का  क्रार्यास्वयन

 5319.  श्री  भीवल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बतासे  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  भूटान  में  कुछ  लथध  पन  बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 का  कार्य  प्रारभ्भ  किया  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  जल  आयोग  उस  देश  में  यह  कार्य  किस  तिथि  से  कर  रहा  है  ;

 भूटान  में  इस  समय  केन्द्रोय  सरकार  की  सहायता  से  किन-कित  सिंचाई  परियोजनाओं  का
 कार्य  बल  रहा  है  ;  और

 भूटान  में  जल  स्रौतों  का  विकास  करने  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  का  क्‍या  योगदान

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  ः  से  केन्द्रीय  जल
 भायोग  ने  भूटान  में  वर्ष  1961  से  एक  सिंचाई  तथा  15  से  अधिक  शथधु  च्रल  विद्युत  परियोजनाओं  की
 जांच  की  दो  लघ  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  गे  किया  गया  है  आूटान  में  शहरों  की
 सरक्षा  के  लिए  नदी  नियंत्रण  कार्यों  की आयोजना  तथा  अभिकल्प  तेयार  करन  में  सहायता  भी  प्रदान
 की  गई  है  ।
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 पुर्तंगाल  सरकार  द्वारा  गोबा  को  सोने  के  जेबरात  लोहाना

 5320.  श्री  जो०  एस०  बासवराज  :

 थी  शांति  लाल  पटेल  ;

 शोमतो  असवाराजेश्बरी  :

 गया  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुतंगाल  सरकार  पर  जोर  डाला  है  कि  वहु  गोवा  की  सोने  के  जेवरात
 लौटाने  के  लिए  पहले  ही  किए  गए  समझौते  को  अधिलम्ब  कार्यॉस्वित  करे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 सोने  के  जेक्सत  लोटाने  में  विलम्ब  होने  के  प्रमुख  कारण  कया  और

 क्‍या  सोने  के  जेबरात  लौटाने  के  लिए  पुतंगाल  सरकार  द्वारा  कोई  सम्य-सीमा  निर्धारित
 की  मई  थी  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राश्य  मंत्री  एडभाड्डो  :  से
 सरकार  इस  समय  बेंकों  नेशनल  अल्ट्रामरीनों  लिस्बन  के  पास  रे  स्वर्ण  अभूवणों  से
 संबंधित  मामले  को  राजनयिक  माध्यमों  के  जरिए  संबंधित  पुतंगाली  प्राधिकारियोँ  के  साथ  डठाती  रही  है  ।
 मई  1984  में  भारतीय  स्टेंट  बेंक  का  एक  प्रतिनिष्चिमंडल  लिस्वम  बया  था  श्ौर  बी०  एन०  य०  के

 इस  संबंध  में  दोनों  बैंकों  के  बीच  होने  वले  करार  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  दिया
 1987  पतंगाली  प्राधिकारियों  ने  करार  के  प्रारूप  में  कुछ  संशोधत  किए  जाने  का  सुक्षाव

 दिया  जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  |  इस  मामले  को  लिस्बन  स्थित  भारतीय  दूतावास  ने
 भी  पतंगाली  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  हमें  पुतंगाल  सरकार  से  बार-बार  ये  आश्वासन  प्राप्त

 हुए  थे  कि  वह  इस  मामले  को  यथाशीघ्र  निपटाना  चाहती  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  बैंकों

 नेशनल  अल्ट्राभ  लिस्वन  के  बीच  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  सम्बन्धी  क्रियाविधियों  पर  पुतंगाली
 प्राधिकारियों  को  सहमति  के  सम्बन्ध  में  उतसे  ओपबारिक  प्रत्र  नहीं  मिला  है  जिससे  स्वर्ण  आभूषण
 वापस  मिल  सकें  ।  हाल  में  पुतंगाली  प्राधिकारियों  ने  एक  और  संशोध्तित  प्रारूप  का  सुझाव  दिया  है
 जिस  पर  विदार  किया  जा  रहा

 प्रोपीय  देहीं  का  कोटा  बढ़ाने  के  भ्रभाव

 5321.  भ्री  जी०  एश०  बासवरात्र  :

 झरी  शांति  साल

 श्रीमतो  बसवाराजेश्वरी  :

 क्या  जालिल्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  हर  पा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  सामान्य  अधिमानता
 पकषति

 इसमष्माइण

 सिस्टम  बॉफ  के

 अन्तर्गत  मामले  में  यूरोपीय  देशों  को  विभिम्न  उत्पादों  का  होटा  बढ़ाने  के  प्रयास  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  ब्रिटेन  ने  यूरोपीय  आविक  समुदाय  कौ  सामास्य  श्रश्चिमानता  पद्धति
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 योजना  के  अन्तगंत  अतिरिक्त  को  शामिल  करने  का  भारत  का  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिया

 क्‍या  भारत  ओर  इंग्लैंड  ने  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  में  सहयोग  पर  भी  सहमति  जाहिर
 की  है  ;  ओर

 यदि  तो  इंग्लेंड  ने  वर्ष  1989-90  के  दोरान  भारत  को  कया  सहायता  देना  स्वीकार
 किया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रिय  रंधन  दास  ओर  (a)  नई  दिल्ली
 में  20-21  1989  को  आयोजित  भारत-ब्रिटिश  आर्थिक  समिति  की  बैठक  यूरोपीय  बाजार
 में  सामान्य  अधिमानता  पद्धति  जनरलाइज्ड  सिस्टम  ऑफ  प्रिफरेंसेज  के  अन्तगंत  क॒छ  निर्यात  उत्पादों
 को  बेहतर  पहुंच  प्राप्त  सहायता  में  बढ़ोतरी  मर्दे  कम्यूनिटी  की  जी०  एस»  थी०  योजना  के  अन्तगंत  कुछ
 अतिरिक्त  उत्पादों  को  शामिल  करने  के  भारतीय  पक्ष  के  अनुरोध  पर  ब्रिटिश  पक्ष  ने  नोट  कर
 लिया  ।

 और  दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  सहमत  द्वो  गए  कि  दोनों  देशों  में  उपलब्ध  क्षमताओं  के
 आधार  पर  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  की  पर्याप्त  गु  जाइश  है  ।  इस  बात  पर  भी  सहनति  हुई  कि
 दोनों  पक्ष  दोनों  शष्ट्रों  के  व्यापार  संगठनों  के  वीच  सम्पर्क  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  करेंगे  त।कि

 इस  क्षेत्र  में  बढ़ें  हुए  सहयोग  को  सुगम  बनाया  जा  सक्के  ।

 प्रत्यक्ष  तथा  केन्द्रीय  करों  संबंधी  अपीलों  को  निपठाने  के  लिए

 पृथक  व्यायालय  को  स्थापता

 5322.  भरी  जो०  एस०  बासबराज्‌  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विधार  प्रत्यक्ष  और  केन्द्रीय  करों  सम्बन्धी  अपीलों  के  मामलों

 को  निपटाने  के  लिए  पृथक  न्यायालय  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  योजना  तैयार  की  गई  है  ;  भौर

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  हां  ।

 राष्ट्रीय  प्रत्यक्ष  कर  न्‍्यायाधिकरण  की  स्थापना  कश्ने  पर  जिचार  कर  रही  है  जोकि  स्थापित

 होने  पर  उच्च  न्यायालयों  प्रत्यक्ष  करों  से[सम्बन्धित  कार्यों
 को

 अपने  अधिकार  में  ले  लेगा  ।

 और  राष्ट्रोय  प्रत्यक्ष  कर  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  द्वेतु  विश्लेयक  त॑यार  किया  जा

 रहा  है  भौर  आशा  है  कि  वर्षोकालीन  सत्र  में  संसद  में  पेश  कर  दिया

 जसथंत  सिह  आयोग  की  सिफारिशों

 5323.  भी  सी०  जंगा  रेड्डो  :  क्‍या  विधि  झोर  स्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  ओर  अन्य  क्षत्रों  में

 छच्य  स्थायोलय  पीठों  को  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  जसवन्त  सिंह  आयोग  की  सिफारिशों  से  सम्बन्धित

 कोई  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  प्रतिक्रिया  व्यकतत  की

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के  अलावा  अन्य  राज्यों  के  लिए  भी  कोई
 निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 (2)  यदि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  पत्र  नहीं  भेजा  है  तो  केन्द्रोय  सरकार  ने  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  किये  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रो  तथा  जल  संसाधन  मंत्रों  बी०  :  (१),  और  (&)
 हां  ।  राज्य  मुख्य  न्यायमूर्ति  ओर  राज्यपाल  के  विचार  अभिलिश्चित  कर  रही  है  और

 तत्पश्चात्‌  अपने  विधार  सूचित  करेगी  ।

 भौर  नहीं  ।  किसी  भी  राम्य  सरकार  ने  आयोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  अभी

 तक्क  अपने  विनिदिष्ट  बिचार  ओर  सम्पूर्ण  प्रस्ताव  नहीं  भेजे

 गेर-सरकारो  तथा  सरकारो  क्षत्र  को  कम्पनियों  में  से  यर-धारकों  पर  कर  को  देयता

 5324.  डा०  विग्विश्य  लिह  :  बया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गेर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  को  लिमिटेड  कम्पनियों  में  शेय  र-घारकों  को  दोहरे

 कर  का  अर्थात्‌  कम्पनी  में  श्लोत  पर  कर  तथा  वैयक्तिक  तोर  एर  कर  का  भगतान  करना  पढ़ता

 बोर

 यदि  तो  ओर  किन  देशों  मे  दोहरे  कर  की  व्यवस्था  की  गई  है  !

 विस  सत्रालथ  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  ए०  के०  :  किसो  कम्पनी

 द्वारा  करों  को  अदायगी  करने  के  पश्चात्‌  अपने  लाभों  में
 से

 अदा  किए  गए  लाभांशों  के  सम्बन्ध  में  उन्हें
 प्राप्त  करने  वाले  शेय  रधारकों  पर  आयकर  प्रभारित  किया  जाता

 चू
 कि  लाभांश  अदा  करने  वाली

 कम्पनी  तथा  उसे  प्राप्त  करने  वाले  शेय  र-धारक  अलग-अलग  कराधेय  सता  इसलिए  लाभांशों  पर

 इस  आधार  पर  कराधान  किए  जाने  के  मामले  कानून  के  अनुसा  आय  पर  दोहरा  कराप्तान  करना

 नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 कम्पनियों  उनके  हारा  अदा  किए  गए  लाभांश  के  ऐसे  मामलों  में  विनिदिष्ट  दरों  पर  आयकर

 को  कटोती  करना  अपेक्षित  होता  जिन  मामलों  में  किसी  शेयरधारक  को  अदा  की  गई  सकल  राशि

 किसी  विश  वर्ण  के  दोरान  2500  २०  से  अधिक  इस  प्रकार  की  कटोती  की  गई  तथा  केंन्रीय

 सरकार  को  अदा  की  गई  राशि  को
 शेय

 रघारक  की  ओर  से  कर  की  अदायगी  किया  जाना  समझा

 जाएगा  तंथा  शेयरघारक  को  अपना  कर-निर्धारण  तैयार  करने  में  उसका  लाभ  दिया  जाता

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  कम्पनियों  के  शेय  रघारक  दोहरे  कर  की  अर्थात्‌  ल्ोत  पर

 कर  तथा  पुतः  अपने-अपने  कर-निर्धारणों  में  कर  की  अवायगी  करते  हैं  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  की  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।
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 श्ोज़  शूत्ो  कायम  के  अन्तवंत  स्टेड  थेंक  आफ  इम्हेर  हारा

 संजूर  किया  गया  ऋण

 5926.  भो  राज  कुमार  क्‍या  बित  मंत्री  यह  क्ताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  से  अब  तक  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  को  20  सूज्ञी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और  शाखावार  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  मंजूर
 किया  गया  ओर  कितने  आवेदन  पत्र  रहू  किये  गये  ;

 इस  प्रकार  मंजूर  की  गई  धनराशि  में  किननी  राशि  राजसहायता  के  रूप  में  तथा  कितनी
 ऋण  के  रूप  में  दी  गई  ;  और

 क्‍या  इस  मामलों  में  कोई  अभियमितता  बरतने  का  पता  चला  है  ;  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बि्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  :  ओर
 वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  हों  होती  फिर  स्टेट
 बैंक  आफ  इन्दोर  ने  अरब  1986  में  20  शूत्री  का क्रम  के  अन्तगंत  29403  हिताछ्िकारियों  को  वित्तोय

 सहायता  दी  इस  अवधि  के  दोरान  बंक  द्वारा  कुल  1445.39  लाख  रुपये  के  ऋण  दिए  गए  तथा
 कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  133.16  लाख  रुपये  की  सब्सिडी  का  भुगतान  किया

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  ने  एृच्चित  किया  है  कि  20  सूत्री  कार्य  क्रम  के  अन्त्यंत  अभियमितताओों

 का  कोई  मामला  उसको  जानकारो  में  नहों  आया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  भोर  इत्त  र  प्रदेश  में  स्टेड  बैंक  अल्क  इन्दोश  को  शाज्माओं  में  जमा  राधि
 भोर  उनके  दारा  दिए  गए  ऋण

 5327.  भरी  राज  कुमार  राष्र  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  ज्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  स्टेट  बेक  आफ  इन्दौर  को  शाज्वाओं  में  व  1986-87,

 1987-88  और  1988-89  के  दौरान  मार्च  तक  कुल  कितनी  राशि  जमा  फी  गई  ओर  इसमें  से

 कितने  प्रतिशत  राछ्ति  इन  राक्ष्यों  के  लोगों  को  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  ;  और

 कृषि  और  औद्योगिक  क्षेत्रीं  के  लिए  ऋण  के  रूप  में  अलग-अलग  दी  गई  राशि  का  ब्यौरा

 क्‍या

 जिस  स्रंफलन  में  आर्थिक  छात्े  विभाग  में  रास्य  अंभी  एड्आड्डो  भारतीय

 रिजय  बैंक  को  वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रभाली  से  प्रश्न  में  पूले  मए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं

 अलबत्ता  वर्ष  1986-87  ओर  1988  के  अस्त  में  मध्य  प्रवेश  बोर  उत्तर  प्रदेश  स्टेड  बेक  आफ

 इन्दौर  की  कूल  जमारा  शिप्रों  और  रिण  जमा  अनुपात  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  बजा
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 खत  उ
 :  लाख

 कजिैीनज़्
 उत्तर  प्रदेश

 ऋण  जमा  अनुप्रह्क  जमादाजशियां  रिण  श्रमा  अनुपात

 1986  40929  72,3%  651  80.2%
 1987  53864  71,59,  955  78.3%

 1988
 64353  _  _73.6  ९ ___1270  1270  78.7%

 वर्ष  1986,  1987  ओर  1988  के  अन्त  मध्य  प्रदेश  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  ओर
 श्रोद्योगिक  क्षेत्रों  को  दिए  गये  अप्रिमों  का  ब्यौरा  निम्तानुसार  है  :--

 :  लाख

 मध्य  प्रदेश
 ह

 उत्तर  प्रदेश

 यर्ष  कृषि  क्षेत्र  ओद्योगिक  इविक्षत्र  गोौद्योगिक  क्षेत्र

 1986  6734  13311  न  355

 1987  8511  17564  ता  385

 1988  11750  20960  ्ाा  556

 हल्विया  पेड्रो-रसायन  परियोजना  की  स्थापना

 5328.  थ्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 कभारी  मनता  बनलों  :

 क्या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  हल्दिया  पैट्रो-रसायन  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बेंक  और  अन्य  वित्तीय  संस्याओं  से  धनराशि  कौ  स्वीकृति  के  सम्बन्ध  में
 उनके  मंत्रालय  से  पिछले  महीने  के  मध्य  तक  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ;

 बदि  तो  इस  परियोजना  के  लिए  घनराशि  स्वीकृत  करने  में  कया  कठिनाईपां

 इस  समय  इस  मामले  पर  किस  स्तर  पर  बित्चार  हो  रहा  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  आ्िक  कार्य  विभाण  में  राज्य  मंत्री  एड्मा्डो  से
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 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  ने  हल्दिया  परियोजना  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  सूचित  किया  था  कि

 एथिलीन  जो  परियोजना  का  एक  भाग  का  आकार  न्यूनतम  लाभकर  आकार  से  काफ़ी

 नीचा  है  ओर  परिणामस्वरूप  उत्पादन  लागत  अलाभकर  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकांस  बैंक  ते

 वित्तपोषण  में  भी  पर्याप्त  अन्तर  पाया  इसे  देखते  हल्दिया  पेट्रोरसायन  लिमिटेड  प्रथम
 चरण  अनुगामी  परियोजना  स्ट्रीम  को  कार्यास्वित  करने  की  संभावना  पर  विचार

 करने  के  लिए  कहा  गया  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  को  कम्पनी  से  इस  संबंध  में  अभी  तक

 कोई  अन्तिम  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 पश्चिम  रेलथे  की  राजकोट  ओर  भावनगर  डिथीक्षन  में  रेलले  उपरिपुलों  का  लिर्माण

 5329.  श्रीमती  पढेल  रमाबेनग  रामओ  भाई  मावलि  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  राजकोट  और  भावनगर  ड्िवीजनों  में  अनेक  रेलवे  ऊपरि

 पुलों  का  निर्माण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  क्‍या  और

 प्रत्येक  पुल  पर  अब  तक  कितना  खर्च  हुआ  है  ?

 रेल  संज्ालय  में  उप  संत्रो  महाबीर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  राजकोट
 ओर  भावनगर  मण्डलों  में  कोई  भी  ऊारो/निचला  सड़क  पुल  नहों  बनाया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजकोट  डिवोजन  के  अन्तग्गंत  चलने  बालो  रेलगाड़ियों  के  रेल  डिब्बों  को  स्थिति

 5330.  श्लोमतो  पटेल  रमाबन  राममजो  भाई  मार्वाल  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कया  राजकोट  डिवोजन  के  अस्तगंत  चलने  वाली  अधिकांश  रेलगाड़ियों  में  पुराने  रेल
 डिब्बे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है और  किन-किन  रेलगाड़ियों  से  ऐसे  रेल  को
 हटाने  का  विचार  है  ;  भौर

 इस  प्रयोजन  के  लिए  क्‍या  चरणबद  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मरहाओर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  सवारी  डिग्पों  को  उनकी  आयु  तथा  हालत  के  आधार  पर
 तांकारा  किया  जाता  है  तथा  बदता  जाता  है  ।

 विस  थर्ण  में  परियतेग

 5331,  श्री  के०  श्रधाती  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे
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 कया  सरकार  ने  वितोय  वर्ष

 में  परिबर्तेत  किये  जाने के  मामले  पर  पुनविचार  किया  है  ;
 र्‌

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  रास्‍्य  मंत्रो  श्ौ०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  को  महिलाओं  के  लिए
 गरीबी  उत्मलभ  कार्यक्रम

 5332.  भरी  पी०  पेंचालेया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  ग्रामीण  क्षंत्रों  में
 अनुधूचित  जातियों  और  अनुसूबित  जनजातियों  की  महिलाओं  के  लिए  चलाये  जा  रहे  उन  गरीबी  उन्मूलन
 कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिसके  अन्तगंत  बेंकों  द्वारा  ऋण  प्रदान  किए  जाते  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डों  :  भारतीय
 रिजये  बेंक  को  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  माननीय  सदस्प  द्वारा  पूछे  गए  ढग  से  सूचना  प्राप्त
 नहीं  होती  है  ।  यद्यपि  गरोबी  उन्पूलत  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  महिला  हिताथ्चिकारियों  और  अनुसूचित
 जातियों  एबं  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  वितरण  की  नियमित  रूप
 से  निगरानी  की  जाती  है  तथापि  अनुमूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  महिला  ऋणियों  से
 सम्बन्धित  आंकड़े  मलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  महिला  हिताधिकारियों  को  दिए  गए  ऋणों  के
 अनुपात  में  लगातार  वृद्धि  हुई  है  ओर  वर्ष  1985-86  में

 ये  मनुपात  9.5  प्रतिशत  था  जो  1986-87
 में  बढ़कर  19,5  प्रतिशत  हो  गया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  बीस  सूत्री
 कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  जून  1988  के  अन्य  |  महिलाओं  को  दिए  गई  अग्रिमों  की  11.42  लाख  ऋण
 खातों  के  अधोन  कुल  बकाया  राशि  350.6।  करोड़  रुपए  थी  ।

 स्वयं  रोजगार  योजताओं  के  लिए  बेक  ऋणों  पर  ब्याज  से  छूट  देगा

 5333.  भरी  मुल्लापलली  रामबतान  :  कया  बिस्  मंत्री  यह  बताते  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  स्थयं  रोजगार  शोजनाओं  के  लिए  दिए  गए  बैंक  ऋणों  पर  ब्याज  से  छूट  देने  के  संबंध
 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  और

 प्रत्येक  राष्ट्रीयक्त  बेंक  ने  स्वयं  रोजगार  योजनाओं  के  अस्तगगंत  केरल  में  वर्ष  987-88
 ओऔर  मंत्रालय  के  दोशान  कूल  कितना  रिण  बितरित  किया  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मा्डो  भारतीय
 रिजब  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोअगार  योजना  के  अस्तगंत  दिए

 बैंक  रिनों  पर  ड्याज  माफ  करने/ब्याज  में  कटौती  करते  के  लिए  केरल  के  हिताधिकारियों  से
 अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्व॒रोजगार  योजना  के  अस्तगंत  दिए  गए  रिणों  पर  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  प्रतिशत  बाबिक  और  अन्य  क्षत्रों  में  द्वारा  प्रतिशत  वाबिक  की  रियायती  दरों  पर  ब्याज
 लिया  जाता  इसके  केस्द्र  सरकार  द्वारा  25  प्रतिन्षत  की  दर  से  सब्सिड़ी  दो  जाती  है  ।

 भाग्तीय  रिजव  बंक  द्वारा  ब्याज  बो  माफी/कटोती  के  रूप  में  अन्य  किसी  तरह  की  और
 रियायत  देना  आवश्यक  या  डच्षिंत  नहीं  समभा  गया  है  ।

 इस  समय  केरल  सहित  सभी  राज्यों  में  भारत  की  दो  स्त्ररोजगार  योजनाएं  अर्थात्‌
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरो  कगार  बौज़ता  भोर  किया  शहरी  वरीकों  के  लिए  स्वरोजगार
 चलाई  जा  रही  भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने  सूक्तित  किया  है  कि  इन  योजनाओं  के  अस्तगंन  राष्यों/संघ
 राज्यों  द्वारा  दिए  गए  रिणों  के  बेंक-वार  आंकड़े  उसके  द्वारा  संकलित  नहीं  किए  जाते  |  केरल  राज्य  में

 सभो  बेंकों  ढवरा  वर्ष  1987-88  के  दोरान  शिक्षित  बेरोजगारों  की  स्व॒रोधगार  योजना  ओर  शहरी
 गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्य  क्रप  के  अन्तगंत  दिए  गए  रिणों  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :---

 योजना  व  कायेक  निर्धारित  लक्ष्य  मंजर  किए  गए  ऋण

 संद्या  राशि
 ___  "७

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  10,000  9,407  1759.66
 स्वरोजगार  योजना

 शहरी  गरीबों  के  लिए  11,222  10,401  510.52
 रोजगार  कार्यक्रम

 भारतीय  रिजव  बैंक  ने  आगे  यह  भो  सूचित  किया  है  कि  बर्ष  1988-89  में  मंजूर  किए  गए
 रिनों  का  विवरण  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 काजू  को  जरोब  के  लिए  केरल  को  शहायताः

 5334.  श्री  मल्लापलली  रामचलान  :  कया  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  सरकार  को  वर्ष  1987-88  और  1989-89  के  दौशनत
 भारतीय  रिजवं  राष्ट्रीयकृत  बेक  ओर/अथक्म  अन्य  विशीय  शंख्याक्षों  के  माध्यम  से  काजू  को  खरीद
 के  लिए  कितनो  राशि  की  वित्तीय  सक्षायता  दी  गई  ;

 इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  को  किसी  अन्दर  रूप  में  दिए  गए  प्रोत्साहुनों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  केरल  सरकार  ने  काजू  के  खरीद  मूल्य  में

 गिरावट आने के बारे में शिकायतें की और यदि तो इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया हक
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 वाणिएय  मंत्रालय  में  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  से  केखोीय  सरकार
 ने  वर्ष  1987-88  या  वर्ष  1988-89  में  केरल  को  काजू  की  गिरियों  की  प्राप्ति  के  लिए  कोई  विशोय

 सहायता  दीं  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वह  रिण  सुविधाओं  के  लिए
 केरल  सरकार  के  सस्यानों  के  आवेदन  पत्र  पर  सकारात्मक  रूप  से  विचार  करे  ।  राक्ष्द  व्यापार  मिगम
 से  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वह  काज्‌  निर्यात  में  सहायता  देने  से  लिए  केरल  सरकार  के  संस्थानों
 से  सम्पर्क  करें  ।  केसद्रीय  सरकार  को  काजू  गिरियों  की  खरीद  कोमतें  गिरने  के  सम्ब/घ्न  में  सरकार
 से  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 अहमदभगर  बओोड-परलोशिजनाथ  रेख  लाइन

 5335.  भी  बालासाहिब  विल्ले  पाटिल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अहमदनगर  बीड-परलीविजनाथ  नई  रेल  लाइन  को  मंज्री  देने  का

 विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ;  और

 इस  रेल  लाइन  पर  कार्य  कब  से  शूरू  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  थीर  के  रास्ते  अहमदनगर  से  पार्ली

 बेजनाथ  (250  कि०  मी०  ,  तक  एक  नई  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 और  इस  स्तर  पर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मनसाड-पारली  रेल  लाइन  को  अदलता

 5336.  श्री  बालासाहिब  विल्ले  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मनमाड  ओर  परली  के  बीच  रेल  लाइन  को  बदलने  के  लिए  धनराशि

 के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  तो  बह $

 क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रीਂ  (

 करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  हैं  जबकि  पिछ

 परियोजना  का  परा  द्ोना  आगामो  वर्षों  मे ंआमान  परिवतेत  के  लिए

 करेगा  ।

 मो  महाबोर  :  से  1989-90  के  दोयन  15

 ले  वर्ष  5  करोड़  रुपए  आश्टित  किए  बए  थे  ।  इस

 संसाधनों  को  उपलब्धा  पर  निर्भर

 राजधातो  एक्सप्रेस  की  गति  बढ़ाना

 5337.  भी  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नई  दिल्‍ली  और  बम्बई  सेंट्रल  के  बीच  तथा  नई  दिल्ली  और  हावड़ा  के  बीच

 राजधानी  एक्सप्रेत  की  गति  बढ़ाने  का  विचार  कर  रहौ
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 यदि  तो  कितनी  गति  बढ़ाई  जाएगी  तथा  यह  गति  कब  तक  बढ़  एई  जाएगी  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  महाबीर  :  और  1989-90  के  बोरान  दोनों

 राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  की  गति  बढ़ाकर  1:0  कि०  मौ०  प्रति  घंटा  करने  विचार  है  ।

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  भे  ठाकुरलो  में  मध्य  रेलथें  बिजलोधर

 5338.  श्री  थालासाहिब  विश्व  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थाणे  जिले  में  ठाकुरली  स्थित  मध्य  रेलवे  बिजलीधर  पिछले  काफी  समय  से  बन्द

 पड़ा  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबीर  :  हां  ।

 इस  बिज्लीघर  को  स्थापित  हुए  60  वर्ष  से  अधिक  हो  गए  हैं  ओर  इसने  अपनी  उपयोगी
 सेवा  पूरी  कर  ली  इसे  चाल  रखना  आ्िक  एवं  संरक्षा  दोनों  ही  दृष्टियों  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 करों  में  रियायतें

 5339.  श्री  निर्मल  खत्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  साथ  हाल  ही  में  हुई  बैठक  में  पत्रकार  संघ  ने  करों  में  रियायतों  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 ओर  स्वदेशी  पत्रकारों  द्वारा  विदेशों  मुद्रा  में  अजित  आय  पर  पूरी  छूट  दिए  जाने  के

 सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  पाया  गया  है  क्योंकि  अन्य  कारणों  के  साथ-साथ  कारण  यह  भी  है  कि  इन
 पत्रका रों  को  विदेशी  पत्रकारों  की  तुलना  में  कोई  आर्थिक  हानि  नहीं  है  ।

 अयोध्या  ओर  पटना  के  श्रीच  सोधो  रल  सेवा

 5340.  श्रो  निमल  खन्री  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  को  अयोध्या  और  पटना  को  सीधो  रेल  सेवा  से  जोड़ने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 2  यदि  तो  इस  पर  कया  कायेवाही  की  जा  रही  है
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 इस  समय  परिचालनिक  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  व्याग्हारिक  नहीं  है  ।

 सियालवह-जस्मृूतबी  एक्सप्रेस  गाड़ो  को  प्चरंगा  में

 $5341.  श्रो  सिर्मल  खत्री  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया
 51  52  डाउन  सियालदह-जम्मृतवी  एक्सप्रेस  गाड़ो  को  पंशरंगा  रेलवे  स्टेशन

 में  रोकने  की  कोई  मांग  है  ;  ओर

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय
 में  उप  संत्री  महाबोर  :  और  हां  ।  आगामी  प्रोष्म

 कालीन  समय  सारण  प्रें  ठहराव  की  व्यवस्था  को  जा  रही

 काफ़ी  &।  उत्पादन

 5342.  भरी  बो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  ब।णिम्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  दौरान  देश  में  काफ़ी  झा  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 वर्ष  1988  के  ढोरान  कर्नाटक  में  काफी  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 क्‍या  वर्ष  1988  के  दौरान  कुछ  पूर्वोत्तर  राज्यों  ने  अपने  उत्पादन  में  वृद्धि  को  है  ;

 क्‍या  कर्नाटक  में  काफ्की  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  किसानों  को  कोई  प्रोल्साहन  देने

 की  पेशकश  की  जा  रहो  है  ;  ओर

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बालिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  वर्ष

 1988-89  के  दोरान  काफो  का  लगभग  2.00  लाख  टन  कुल  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  जिसमें

 से  भाशा  है  कि  लगभग  1.39  लाख  टन  उत्पादन  कर्नाटक  का  होगा  ।

 चू  कि  अधिकांश  क  फी  पौधे  अभी  अपनी  आरम्भिक  उत्पादन  अवस्था  में  हैं  इसलिए  दस

 क्षेत्र  मे ंकाफी  उत्पादन  अब  भी  बहुत  थोड़ा  हो  है  ।

 ओर  (2)  विद्यमान  ओर  प्रत्याशित  रोपणकर्साओं  को  लावश्यक  भार  एण्ड  डी  सहायता

 देने  के  अतिरिक्त  काफो  बोर्ड  सम्पूर्ण  के  पात्र  उपजकर्त्ताओं  को  अनुदान/विकास  सम्बन्धी  ऋण

 आादि  का  वितरण  भी  करता  है  ।  ये  खुविधाएं  कर्नाटक  में  भी  उपलब्ध  छोटे-छोटे  उपजकर्साओों

 को  सभो  ऋण  योजनाओं  के  अन्तगंत  ऋण  अधिक  मात्रा  में  तथा  भ्याज  की  स्यूनतम  दरों  पर  दिए  बाते

 परम्परायत  क्षेत्रों  में
 कमजोर  वर्गों

 के
 उपजकत्त  इन  ऋणों  के  अनुमोदन  के  लिए  साढ़े  ग्यारह

 प्रतिशत  की  सामान्य  ब्याज  दर  के  7%  की  विशिष्ट  ब्याज  दर  पर  ऋण  प्राप्त  करने

 के  हकदार  हैं  ।

 सरकारो  और  ग॑र-सरकारो  क्षत्र  में  बचत

 5343.  भरी  बो०  छुण्ण
 क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बया  सरकारी  ओोर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बचत  बढ़ांनेके  लिए  चालू  ब्ष  के  दोरान
 सरकार  नई  थपोजनाएं  बनाने  जा  रहो  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या  है  ?  °

 दिस  संत्रालय  में  आधिक  कार्य  दि७०य  में  साक्ष्य  संत्रो  एडुमाडों  :  ओर
 वित्त  मंत्री  के बजट  भाषण  में  निम्नलिखित  स्कीमें  शुरू  करने  प्रस्माथ  किया  गया  है  :--

 (i)  गृह  ऋण  खाता  स्कीम  ।

 (ii)  इक्विटी  संबोजित  बचत  स्कोम  ।

 ॥(11)  राष्ट्रीय  बच्चत  पत्र  श]]-अआंखला  ।

 (५)  सेवा-निवृत्त  होने  वाले  संरकारो  कर्मचारियों  के  लिए  बचत  स्कोम  ।

 निर्यातकों  को  सहायता  वेने  के  लिए  क्लियरिंग  हाउसਂ  का  प्रस्ताव
 5344.  भी  शाग्ति  लाल  पटेल  :  कया  बालिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  निर्यातकों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सामान्य  निपटान  गृह जनरल  क्लियरिग  हाऊसਂ  स्थापित  करने  का  निर्ंय  लिया  है  ;

 थदि  तो  यह  भ्रणांली  निर्वातकों  के  लिए  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होंगी  ;
 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दोधविधि  कार्य  योजना  भी  त॑ंयार  की  गई  है  ?

 ओर

 बालिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  से  हां  मुख्य नियंत्रक  आयात  और  तिर्यात  के  मुख्य  कार्यालयों  में  तथा  सैंयुक्त  मुरुय  नियंत्र,ं  की  अध्यक्षता  में  8
 क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  शिकायत  समितियों  का  मठन  किया  ॑या  यह  अनुदेश  जारी  किए  गए  हूँ  कि की  महोने  में  कम  से  कम  एक  बेठक  होनी  चाहिए  जिनमें  निर्यातकों  की  संमस्याों  का
 समाधान  किया  जाए  ।  इप्तके  अतिरिक्त  यह  भो  अबुदेश  दिए  गए  हैं  कि  कार्यालयों  के  अध्यक्ष  प्रतिदिन
 कभ  से  कम  एक  घण्टा  दें  तथा  निर्यातकों  से  उनकी  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  व्यक्तिगत  तौर
 पर  मिलें  ।

 ह

 उड़ीसा  को  झारतीय  ओश्योगिक  बिकास  बेक  द्वारा  सहायता
 5245.  श्लीमतो  जयम्ती  पठनायक  :  क्‍या  बिश्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 बया  भारतीय  जोौद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  उड़ोसा  को  मंजूर  की  गई  धनराशि  भौर  इस
 राज्य  को  वास्तव  में  दी  गई  धनराशि  के  बीच  बहुत  अभ्तर  है  ;  oe

 यदि  तो  गंत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  उड़ोसा को
 कितनी  धनराशि  मेजुर  कौ  गई  ;

 न

 भर

 स्वीकृत  की  गई  धनराशि  ओर  वास्तव  में  दी  गई  राश  के  बीच  अन्तर  कम  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए हैं  !
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 _  ऊलऊ्३आऑ4फ0फ0/्/खझऔआ
 जा

 वित्त  संत्राज्नय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआडों  :  आर
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  उड़ीसा  के  लिए  मंजूर  एवं  संबितरित
 की  गई  सहायता  का  ब्योरा

 नीचे
 दिया  बया  है  :--

 नल  »  तल  ७००  बल

 _

 अवधि  मंजुर  की  गई  संवितरित  की  गई

 जुलाई-जून  राशि  राशि

 1985-86  5-86  9768  9055

 1986-87  10.93  93  9045

 1987-88  17978  9667
 7

 जा
 किसो  भो  वर्ष  किया  जाने  वाला  संवितरण  और  उस  वर्ष  ओर  उससे  पहले  के  वर्षों  में  मजूर

 की  गई  सहायता  के  सन्दर्भ  में  किया  जाता  सहायता  प्राप्त  एककों  को  मंजर  किए बए  ऋणों का
 संवितरण  उनके  द्वारा  बताई  गई  आवश्यकताओं  के  अनुसार  तथा  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  की  गई
 प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किस्तों  में  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेफ़  ओर  अन्य  अदिल  भारतीय  सावधि  ऋण  दात्रो  संस्थाओं
 द्वारा  संवितरण  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  वास्ते  ये कदम  उठाए  गए  हैं  :  ऋण  दस्ताबेजों  का  मातकी  करण &  न

 ध्  *ु्
 के

 अग्रणी  संस्था  परियोजना  वित्त  सहभागिता  प्रमाणपत्र  पूरक  वित्त  भावि  ।

 दोहरे  कराधान  से  बचने  के  लिए  समझोता

 5346,  भौम्तो  जयंतो  पटनायक  :  क्या  बित्त  मम्त्रो  यह  बताने  कौ  कपा  करेंगे  छि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  अन्य  देशों  के  साथ  होने  वाले  ब्यापार  से  आय  पर  दोहरे  कराधान  से

 बचने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  दिशा  में  किए  गए  प्रयातों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  परिहाय॑  दोहरे  कराधान  से  बचने  के  लिए  इन  देशों के  श्वाथ  कोई  समझौता

 किया  और

 यदि  वो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 से  भारत  ने  आय  पर  दोहरे  कराधान
 के  परिह्वार  के  लिए  मिम्नलिलित  32  देशों

 के  साथ  किए  गए  व्यापक  करारा  पर  हस्ताक्षर  किए

 1.  आस्ट्रिया

 2.  बेह्जिवम
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 3.  कमा  डा

 4.  चैकोस्लोवाकिया

 5.  डेनमार्क

 6.  फिनलेंड

 7.  फ्रांस

 8.  फैडे  रिपव्लिक  श्वाफ  जभंती

 9.  यूनान

 हंगरी

 इंडोनेशिया

 इटली

 जापान

 केन्या

 लीबिया

 मलयेशिया

 मारिशस

 नेपाल

 न्यूजीलैंड

 20.  नोदरलेंड

 नायें

 22.  दमानिया

 23.  सिगापुर

 24.  दक्षिण्रो  कोरिया

 23.  भोलंका

 26.  स्वीडन

 27.  सीरिया

 28.  तनजानिया

 29.  भाईलैंड

 30.  संयुक्त  भरब  गणराज्य

 युनाइटेड  किगड़स

 7  1989



 ५

 17  1911

 32.  जास्विया

 इन  सभी  करारों  को  सरकारो  राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  गया

 इसके  अलावा  भारत  ने  निम्नलिखित  17  देशों  के साथ  सीमित  करारों
 :

 नौवहन

 बायुयान  के  संचालन  से
 प्राप्त  लाभों  के  बारे  पर  मी  हस्ताक्षर  किए  हैं  पल  हा

 1.  अफगानिस्तान

 2.  आस्ट्रेलिया

 3.  बह्गारिया

 4.  चैंकोसलोवाकिया

 5.  इधियोपिया

 6.  ईरान

 4.  जमंत  डेमोक्रेटिक  रिपब्लिक

 8.  कुबेत

 9.  लेबनान

 10.  ओमान

 11.  पोलेंड

 12.  पीपुल  डेमोक्रेंटिक  रिप०

 आफ  यमन

 13.  स्विटजरलेंड

 14.  यू०एस०एस०भार०

 15.  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 16.  यमन  अरब  रिपब्लिक

 17.  युनाइटेड  किगढम

 भारत  दोहरे

 1.  अल्जीरिया

 2.  आस्ट्रेलिया

 9,  बांगलादेश

 4.  ब्राजील

 *आवहन

 *व्दावुयान-लाभ

 )

 कराधान  के  परिहार  के  लिए  करार  मिश्यस्त  करने  हेतु  निम्नलिखित  देशों  के  साथ

 बातचीत  करता  रहा  है  /+

 _  वि  फक्फ्फा्जाएणएणएणएणएणए
 बल्गेरिया

 ____
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 6.  फिजी

 7.  जमंन  डेंमोकेटिक  रिपड्िलक

 8.  कुवैत

 9.  नाइजीरिया

 10.  पौलेंड

 11.  फिलिपीन

 12.  पाकिस्तान

 13.  स्विटजरलेंड

 14.  सऊदी  अरब

 15.  स्पेन

 16.  टर्को

 17.  संयुक्त  राज्य  अमेदिक्त

 18.  संयुक्त  राज्य  तथा

 19.  संयुक्त  राज्य  अमीखत

 20.  संयक्त  अरब  अमीरात

 21.
 हु

 22,  युगोह्लाविया

 उपय  क्‍त  देशों  के  साथ  बातचीत  अभी  विभिन्न  चरणों  में  ।

 आस्ट्र  लिया  के  साथ  थ्यापार  में  बदि

 5347.  श्रीमति  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  ज।लिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आस्ट्र  लिया  से  भारत  के  साथ  व्यापार  में  वृद्धि  करने  की  इ  जहा  व्यक्त  की  है  ;
 यदि  तो  अस्ट्रं लिया  ने

 कौन-कोन  से  नए  क्षत्रों  में  ्यापार  आरम्भ  करने  की  इच्छा
 व्यक्त  को  ओर  ।

 आस्ट्र  लिया  के  इस  प्रस्ताव  पर  उनके  मंत्रालय  को  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  (१)  और

 1989  में  हुई  संयुक्त  व्यापार  परिषद  का  पिछली  बेठक  में  भारत  से  ओल्योगिक  प्रवाह  बढ़ाने  तथा
 संवर्धनात्मक  उपाय  करने  के  लिए  अनेक  मदों  का  पता  लगाया  गया  है  जैसे  कम्प्यूटर  खनन

 इजीनियरी  संसाधित  खाद्य  सहित  कृषि  उत्पाद  ।

 आस्ट्र  लिया  के  प्रधान  मंत्री  की  1989  में  भारत  की  यात्रा  के  दोरान  दोनों  देशों
 5  हा  “5  5  ०...
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 के  बीच  द्विपक्षी  व्यपार  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपायों  पर  बात  चीत  हुई  |  तबनुसार  आवश्यक  कार्रवाई
 को  जा  रही  यह  प्रस्तात  भो  है  कि  कऋ्रता-विक्रता  बैठक  भायोजित  की  जाएं  तथा  आस्ट्र लिया  में
 भारतीय  इ'जोनीयरी  उत्पादों  को  प्रवर्शन  किया  जाए  ।  आस्ट्रेलिया  भारतीय  आाटोमोबाइल  पार्टेस  के
 वितिर्माताओं  के  मिशन  की  मेजब।नी  करने  के  सहभत  हो  गया

 बंगलोर  ओर  अम्यई  के  धोज  हर  तमासी  गाड़ी
 5348.  श्रो  बी०  एस०  कृष्ण  अय्पर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  बंगलोर  ओर  वस्तई  के  बीच  उपलब्ध  रेल  सेवायें  इस  मार्ग  पर  यात्रियों  की  यातायात
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अपर्याप्त

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इस  मार्ग  पर  एक्सप्रसਂ  जैसी  कोई  अतिरिक्त

 गाड़ी  चलाने  का  प्रस्वाव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  कुछ  यात्री  प्रतीक्षा  सूची  में  रह  जाते

 हैं  ।

 से  परिचालानिक  एबं  संसाधनों  को  तंगी  के कारण  इस  समय  व्यावहारिक  नहीं

 बंगलोर  ओर  केगेरो  के  शोच  स्थातोय  रेलगाड़ियां  चलाना

 5319.  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रियों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  बंगलौर  और  केगेरी  के  बोच  सायंकालीन

 स्थानीय  रेलगाड़ियां  बलाने  की  आवश्णकता  है  ;

 (ea)  यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐपमी  रेलगाड़ियीं  चलाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधीं  ब्योरा  क्या  है  भौर  षदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उ  मंत्री  महाब  र
 :  नहीं  ।

 3a?  )  नहीं  उठता  ।
 का  के  बी  दे  डियां  उपल

 इस  समय  बेंललूरू  ओर  कंगेरी  के
 पा

 10  जोड़ी  दें  निक  गाड़ियां  उपलब्ध  हैं  जो  वर्तमान

 स्तर  के  यातायात  के  लिए  पर्याष्त  समझी  जाती  हैं  ।

 बंगलोर  ओर  तमक्र  के  थीध्ष  तोत  गति  से  चलने  बाली  एक  रेलगाड़ो

 5350.  ली  बी०  ए8०  कृष्ण  अग्यर  :  या  रेख  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  और  तुमकुर  के  बीच  और  साय॑  यात्रियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  हेवु  तीब्र  गति  से  चलने  वाली  एक  यात्री  रेलगाड़ी  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 जे  महाबोर  :  नहीं  ।
 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  मह  ।

 )  वर्तमान  स्तर  के  यातायात  के  लिए  मौजबा  सेवाएं  पर्याप्त  समझी  जाती
 के  याताय  .  माजूए
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 बंगलोर  में  इ  टरमेश्नल  कंटेनर  डिपो

 भी  बो०  एस०  क्ण  अध्यर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बंगलौर  मैं  इटरनेशनल  कंटेनर  हिपो  की  स्थापना  के  लिए  एक  नया  स्थान

 चुना  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रणेजन”के  लिए  उनके  द्वारा  चुने  गए  स्थान  का  ब्योरा  कया  है  ;

 क्‍या  विश्वे  बेंक  के  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  नए  स्थाम  का  दौरा  किया  था  ;

 याद  तो  क्या  सरकार  को  जानकारी  हैं  कि  विश्य  बैंक  ते  नए  इंटरनेशल  कंटेनर  डिपो
 के  विकास  में  गहरी  रुखि  दिखाई  और

 (=)  उपयुक्त  परियोजना  के  जिए  विश्व  बेंक  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  ?

 ह

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबीर  :  और  जी  हा  ।  अन्‍न्तर्देशीय
 कंटेनर  डिपो  की  स्थापना  करने  के  लिए  बेंगलूरू  के  निकट  व्हाइट  फील्ड  में  एक  स्थान  चुना  थया है  ।

 से  हां  ।  विश्व  बैंक  मिशन  के  विभिन्‍त  अस्तर्देशीप  कनटेर  डिपुओं  के  लिए  अपेक्षित
 उरस्करों  के  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  करने  में  दिनचस्पी  दिखायी  विश्व  बैक के
 अवलोकताथे  बिभिन्‍्न  अन्तर्देशीय  डिपुओं  के  लिए  नकसे  अभिकल्प  तथा  उपस्करों  की  मांग  का
 ब्यौरा  तैयार  करने  के  लिए  शुरू  कर  दी  गयी  .।

 किसानों  को  ऋण  देमे  के  करे  में  कर्तादृक  सरकार  का  का  क्रम

 5352.  श्री  नर्शातह  सर्यबंशो  :  क्‍या  किच्  मंत्री  यहबताने  क्रो  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  किसायों  को  ऋण  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक
 व्यापक  ऋण  कार्यक्रम  बताया  था  इस  कार्यक्रम  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पाप्त  सहायता  हेतु  भेजा
 जैसाकि  8  .989  के  हेरल्डਂ  में  समाचार  भ्रकाशित  हुआ  ओर

 यदि  तो  इष्त,संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  ज़्या  निर्णय  लिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्आड़ों  :  और
 केन्द्रीए  सरकार  को  कर्नाटक  राज्य  सरकार  से  कोई  ऐसा  व्यापक  ऋण  कायंक्रम  प्राप्त  नहों  हुआ

 विश्व  बंक  द्वारा  वित्त  पोषिन  प्रमलण  सिच।ई  बांध

 5353.  भी  मोहनभाई  :.  क्या  जल  सुधा  अंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  तिर्माणाधीन  प्रमुख  सिंचाई  बांघों  का  र|ज्यवार-ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  बांधों  के  नाम  बया  हैं  जिनका  निर्माण  कार्य  बिशव  बं॥  की  सहायता  से  हो  रहा  है
 पर  इन  बांधों  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  आज  तक  कितनी  घनशाशि  दी  गई  ;  और

 सरकार  इन  बरंधों  को  निर्धारित  समय  के  अस्तगंत  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा
 नही  रे

 जल  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :  आंध्र
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 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों

 में  34  बांध  निर्माणाधीन  हैं  ।
 हु

 और  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  निर्माण  किए  जा  रहे  बांधों  के  नाम

 सिंपु  सरदार  सरोवर

 कलाडा  और  अपर  इन्द्रावती  ।  सिंचाई  परियोजनाओं  की  वित्त  पोषण  और  कार्यास्धयन

 राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रिया  जांता  विश्व  बेंक  सहायता  अतिरिक्‍त  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  से  राज्यों
 को  दी  जाती  इन  परियोजनाओं  के  कार्यात्वयन  का  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है  और  राज्य  सरकारों
 को  निध्ियों  के  प्रावधान  सहित  समय  पर  किए  जाने  वाले  विभिस्त  कार्यान्वयन  के  बारे  में

 सलाह  दी  जाती  है  ।

 सूसे  भेवों  के लिए  आयात  लाइसेंस

 5354.  श्री  मो  हमभाई  पढेल  :  क्‍या  वानिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 1988-89  के  दौरान  सूखे  मेवों  के  आयात  के  लिए  कितने  आ्रायात  लाइसेंस  जारी  किए
 गए  और  ऐसे  लाइसेंस  किन  लोगों/पार्टियों  को  जारी  किए  गए  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  जिन  लोगों/पा्डियों  को  ये  लाइसेंस  जारी

 किए  गए  हैं  लेकर  अपना  कोटा  दूसरे  लोगों  को  बेच  देते  हैं  ;

 क्या  सूखे  भेवों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  का  यहो  मुध्य  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  सूखे  मेत्रों  के  आतात  में  काला  बाजार  रोकने  के  लिए  ओपन  जनरल
 योजना  के  अन्तगंत  सूखे  मेवों  के  आयात  की  अनुमति  देने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 वानिश्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  दास  आयात  लाइसेंस  के
 विवरण  बुलेटिन  आफ  इम्पोर्ट  लाइसेंसेज  एक्सपोर्ट  लाइसेंसेज  एण्ड  इंडस्ट्रियल  लाइसेंसेजਂ  में
 प्रकाशित  किए  जाते  हैं  जिसकी  प्रतियां  ससद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 चालू  आयात  नीति  ओर  कार्य  प्रणालियों  के  लाश्सेंस  धारफ  लाइसेंस  हारा

 अनुमति  प्राप्त  आयातों  की  व्यवस्था  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  अपना  एजेंट  नियुक्त  कर  सकता
 प्रकार  के  प्राधिकार-पत्र  धारक  के  कार्य  आड्डर  देत/ऋण,  पत्र  मदों  के  मायात  के  लिए  किए
 जाने  वाले  भुगतान  की  वापसी  और  लाइसेंस  घारक  की  तरफसे  प्लीमा  झुल्क  1962  की
 धारा  147  के  संबंध  में  उन्हें  सोमाश॒ल्क  क्भिग  से  क्लियर  करवाने  सक  सीमित  ऐसी  ज्यवस्थाओं
 से  लाइसेंस  धारक  को  जिम्मेदारियों  से  कोई  मुक्त  नहीं  मिलती  है  ।  मेलों  के  आयात  लाइसेंतों  कीਂ
 बिक्री  को  अनुमति  नहीं  है  ओर  इस  संबंध  में  किसी  भी  प्रकार  के  उल्लंघन  १र  आयात  एवं  निर्षात

 अधिनियम  1947  ओर  आयात  आदेश  19535  में  दिए  गए  प्रावधानों के
 अनुसार  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 मिशमिकिकिििकिककी कक  लीक  कक  कक  अल  कलम जब  अल

 मुक्त  व्यापार  जोतों  द्वारा  घरेलू  टंरिफ  क्षत्र  में  बिक्री  करने  संबंधी  सिफा  रिशें

 :  355.  भरी  मोहन  भाई  पठेल  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  निर्यातोन्मुख्ी  एककों  और  मुक्त  ब्यापार

 जोनों  संबंधों  रिपोर्ट  के  बारे  मे  10  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2122  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  अनुसंधान  ओर  अमस्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  संबंध  परिषद  द्वारा  यह  सिफारिश  करने
 के  क्या  कारण  कारण  हैं  कि  निर्यात  प्रोसेश्चित  जोन  का  उत्पादन  घरेलू  टेरिफ  क्षंत्र  में  बेचने  की

 मति  नद्दों  दी  जानी  चा६९  ;  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  सिफारिश  को  लागू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  सश्नो  प्रिय  रंजन  दास  और  (७)  परिषद  ने

 अपनी  एक  रिपोर्ट  में  यह  विचार  व्यकत  किया  है  कि  जोन  के  निदेशकों  को  आ  तर्राष्ट्रीय  बाजार  की

 प्रतिस्पर्धा  खतरें  तथा  उतार-चढ़ाव  पहले  ही  मालूम  ओर  यदि  घरेलू  बाजारों  तक  पहुच  निवेशक

 की  प्राथमिक  प्रेरणा  है  तो  पहुंचन  के  कई  अन्य  मार्ग  भो  उद्योग  के  अभिवेदलों  के कारण  एककों  की

 कार्यपालन  क्षमता  को  उन्नत  बनाने  ओर  उनकी  निर्यात  क्षमता  को  सुदृढ़  करने  की  दृष्टि  से  100%

 निर्यातोन्मुख  एककों  और  निर्यात  संत्ाधन  क्षेत्रों
 को

 योजना  में  परिवतंव  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए
 सरकार  ने  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  सावधानी  से  विचार  किया  सरकार  के  पूृथ्च  अनुमोदन  से

 मामला  दर  मामला  आधार  पर  ओर  देशो  निवेश  और  कूल  बिक्रियों  के  अनुपात  के  अनुसार  कुछ
 विशेष  प्रवेदनशोल  मदों  को  छोड़कर  अन्य  मदों  के  25%,  तक  उत्पादन  को  घरेलू  टंरिफ  क्षेत्र  नें  बेचने

 की  सुदिधा  प्रदान  की  गई  है  ।  ऐशी  बिक्रियों  पर  प्रचलित  दरों  पर  सीमा  शूल्क  लगेगा  ।

 ढेन्द्रीय  पोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राण्य  सरकार  को  ऋण

 5356.  भी  आर०  जोबरत्नम  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन,वर्षों  क  दोरान  केन्द्रीय  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारो  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  के  ऋण  लिए  गए  हैं  ;

 इन  ऋणो  मे  से  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ओर  ग्रामोण  भुमिहोन  गारंटी  कार्यक्रम

 के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  को  गई  है  ;  भौर

 (१)  कया  केन्द्रीय  सरकार  इन  कायंक्रमों  के  कार्यास्वयन  पर  नियरानी  रखती  है  ताकि  उक्त

 प्रयोजन  के  लिए  आाबाटत  धनराशि  इसी  कार्य  पर  ही  व्यय  की  जाए  ?

 विश  मत्रनालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  थो०  के०  :  वर्ष  1986-87,

 1987-88  तथा  ,1988-89  के  दोरान  केन्द्रीय  ओर  केद्द  द्वारा  प्रायोजित  योजनागत  स्कीमों

 को  कार्योन्वित  करते  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  दिए  गए  ऋणों  की  कुल  राशि  कऋपशः

 167.00  करोड़  रुपए  252.00  करोड़  रुपए  तथा  203.00

 करोड़  रुपए

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कायंक्रम/प्रभमोण  भूमिहीन  गारंटी  रोजगार  कार्यक्रम  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता  की  सम्पूर्ण  राशि  [100%,  सद्दायता  अनुदान  के
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 रूप  में  उपलब्ध  कराई  जातो  है  |  इसलिए  «न  कायंक्रमों  के लिए  ऋण  आगशंटित  करने  का  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजपार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यकुम  के
 न्वयन  पर  निगरानी  रखना  मूलतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  है  |  केरद्रोय  सरकार  इस
 कार्यक्रम  पर  त्रंमासिक  तथा  थाथिक  रियोर्टों  के  जरिए  निगरानो  रखती  है  जिनमें  वास्तविक
 तथा  वित्तोय  परिक्षस्तत्तिपों  ओर  सेकटरों  में  हुए  व्यय  के  बारे  में

 सूबना  दो
 जाती  है  ।  ऐसी  एक  प्रणाली  भी  प्रारम्भ  की  गई  है  जिसके  अ  तगंत  क्षेत्र  में  कार्यों  के  कार्यान्वयन  पर
 अलग-अलग  रशःज्यों  के  लिए  इलाका  अधिकारियों  द्वारा  नजर  रखीं  जाती

 विदेशी  मुद्रा  का  भारतीय  मुद्रा  से  अनुपात

 5357.  भरी  भव्र  श्वर  तांती  :  क्‍या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  वर्ष  1985-86,
 1986-27  और  1987-88  में  विदेशी  मुद्रा  का  भारतीय  मुद्रा  से  सहायता  और  निवेश  के
 मामले  में  अनुपात  क्‍या  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  जनता  के  पास
 उपलब्ध  कुल  मुद्रा  भंडार  को  तुलना  में  देश  के  बकाया  विदेशी  ऋण  को  राशि  का  अनुपात  वर्ष  1985-
 86,  19५6-87  6-87  और  '987-88  के  अन्त  में  क्रमशः  22.7  27.5  प्रतिशत  ओर  29,9  प्रतिशत

 इसो  प्रकार  जनता  के  पास  उपलब्ध  मुद्रा  भण्डार  की  तुलना  में  वदेशों  सहायता  का  अनुपात  इन
 वर्षों  में  1.7  2.0  प्रतिशत  और  2.7  प्रतिशत  बैठता  है  ।

 1980  के  अन्त  नवीनतम  वर्ष  जिसके  संबंध  में  विदेशी  निवेश  के  बकाया  स्तर  के
 आंकड़े  उपलब्ध  भारत  में  कल  विदेशी  निवेश  2219  करोड़  रुपए  का  नवोनतम
 उपलब्ध  आंकड़  ,  अनिवासी  भारतीयों  को  विभिन्‍न  स्‍्कीमों  के  अन्तगंत  भारतीय  कम्पनियों  में  निवेश  के
 संबंध  में  जारी  में  किए  गए  अनुमोदनों  से  ही  संबंधित  अनिवासी  भारतीयों  द्वात  किए  गए  ऐसे
 निवेशों  के  अनुमोदनों  का  मल्य  जनता  के  पास  उपलब्ध  मुद्रा  भण्डार  का  वर्ष  1985-86  में  0.2

 1986-87  7  में  0.3  प्रतिशत  और  1987-88  में  0.1  प्रतिशत  था  ।

 गुबाहुटो  ओर  डिब्र गढ़  के  बीच  रेल  सेवा

 5358  श्रो  भद्र  श्वर  तांतो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बड़ी  रेल  लाइन  को  गुवाहटी  से  डिबरुगढ़  तक  बढ़ाने  का  निर्णय  छिया

 यदि  तो  तत्संवधो  ब्योरा  क्‍या  भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  मों  उप  भम्त्रो  महाबोर  :  जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  तथा  भारी  वचनबह्वताओं  +  कारण  ।

 शेकों  में  खजांबियों  के  लिए  बोभा  योजना

 5359.  भो  भद्व  श्वर  तांतो  :  क्‍या  बिख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  बैंक  में  नकदी  के  लेन-देन  के  कार्य  के  दोरान  नकदी  में  कमी  हो  जाने  के  वास्तविक
 मामले  की  स्थिति  में  खजांचियों  के  लिए  कोई  बीमा  योजना  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;
 ओर

 हा  यदि  तो  तत्सम्त्रन्धी  ब्वौरा  क्या  है  ?

 विश  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाष  में  राज्य  मंत्री  :  और
 सचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  यथा  उतलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी

 आम्प्न  प्रदेश  मों  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  धनराशि  एकत्र  करना

 5360.  भ्रो  सो०  सम्ब  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरात  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  तथा  इसी  सहायक  कंपनियों

 द्वारा  आन्प्र  प्रदेश  से कितनी  धनराशि  एकत्रित  की  गई  है  ;  और

 )  उपये  कत  अवाध  के  दौरान  राज्य  में  उक्‍स  निगम/कंपनियों  द्वारा  धालिसीधारकों  के

 कितने  दावों  का  निपटान  किया  गया  ?

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाण  में  राज्य  मंत्री  और

 वर्ष  1987  और  19£8  के  दोरान  आऋन्ध्र  प्रदेश  में  साधारण  बीमा  उद्योग  द्वारा  एकशञ्रित  की  गई
 प्रीमियम  की  कल  राशि  तथा  निप्रटाए  गए  कल  दावों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 +न्‍न्ननयाए
 वर्ष  ए+त्रित  किया  गया  श्रोमियम  निपटाए  गए  दावों  की  संख्या

 _  _ .  शी  जज  -  या  oe  विन  नमनਂ  हा  जय  5  हा+त  लत  नस
 76.67  करोड़  रुपए  79,393

 श्री संयद  करोड़  रुपए  करेंगे
 न  न  *  तन वनन्‍ननी€ीी5+++++

 केन्द्रोय  सरकारी  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता

 ओर  संयद  शाहुबददोन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ब्ष  तारीछों में  के
 दोरात  केझ्वीय  सरकारी  कमंचारियों  को  महंग।ई  भरते  की  अतिरिक्त

 किए्तें  किन-किन  तारीछों  में  देय  भोर  इन  तारीबों  में  अखित  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सू  चकांक
 क्या

 किन-किन  तारीखों  में  तत्छबंधी  मंज्री  जारी  की  १ई  ;  और

 ब्ष  के  लिए  कितने  अतिरिक्त  मंहग्राई  भत्ते  क्री  अदायगी  की  गई  अथवा

 देय है
 !

 वित्त  मम्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन्नी  बी०  के०  वित्तीय  वर्ष

 1-1-1989  के  दौरान  ऊफेन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  मंहृगाई  भत्त  को  दो  किस्तें  सूचकांक  और
 को  देय  हुई  इन  तारीखों  को  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  क्रमशः

 782  तथा  था  ।  !१  89

 स्वीकति  केन्द्रीय  सरक  री  कमंचारियों  को  के 7 a  मे  मंहगाई  भत्ते  को  संशोधित  दरों की
 स्वीकति  भत की  फ्रो  जारी  की  गईं  के  य॑  सरकारों  कमंचारियों  को  मंहगाई  से  देय

 मंहगाई  भत  की  संशोधित  दरों

 को स्वीकृति अभो जारी तहों की गई के दोशान लगभय 590 रुपए के कुल अतिरिक्त मंहगाई भत्तो की अदाययी को गई है ।
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 आरत में  ए०  टो०  ए०  कारनेट  नेटबर्क
 5362.  भ्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दया  सरकार  ने  वस्तुओं  फो  अस्थायी  रूप  से  शामिल  करते  के  लिए  ही०  ए्‌०
 कारनेटਂ  पर  सीमाशल्क  कन्वेंशन  (To  टी०  ए०  पर  सहमति  व्यक्त  करने  का  निर्णय
 किया  है  ;

 यबि  तो  तत्सम्बर्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 टी०  ए०  फन्वेंशनਂ  में  शामिल  होने  का  क्या  श्ाभ  है  ?

 विस  मन्जालय  में  राजस्व  विभाग  में  राल्य  सत्जो  के०  पांज  )  :  और  सरकार
 वस्तुओं  को  अस्थापी  रूप  से  शामिल  करने  के  लिए  टी०  ए०  कारनेट  पर  सीमाशुल्क  सहयोग

 परिषद्‌  के  सीमाशुल्क  अभिस्मय  टी०  ए०  पर  घहुमत  होने  का  निर्णय  लिया  इस
 अभिसभय  कारनेट  की  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  अस्थायी  रूप  से  आवातित  माल  की  सीमाश लक  निकासी

 हेतु  सरलीकृत  पद्धति  की  व्यवस्था  है  जिसे  राष्ट्रीय  सीमाश लक  दस्तावेजों  बदले  में  तथा  समय-सीमा
 के  भीतर  माल  का  पुनः  निर्ग्त  न  कर  पा  सकने  की  स्थिति  में  सीमाश लक  ओर  अस्य  देय  श  हकों  के
 लिए  उपयुक्त  प्रतिभति  के  रूप  में  स्वीकार  किया  जाता  ए०,टी०  ए०  अभित्तमथ  में  दी  गई  सविधा
 को  भारतवर्ष  में  भो  ऐ  माल  के  सम्बन्ध  में  लागू  किया  जाएगा  जिसका  आयात  अस्थायी  रूप  से

 प्रदश  मेलों  में  अथवा  ऐसे  हो  अत्रसरों  पर  प्रदर्शित  करने  अथवा  उनका  प्रयोग  करने  के  लिए  किया
 गया  हो  ।

 ए०  टी०  ए०-कारनेट  के  तद्त  आयात  किए  गए  माल  की  सीमाश  लक  द्वारा  निकासी
 त्रन्त  की  जाती  है  ताकि  बाहर  भे  दसरे  सदृभागी  देश  प्रद्श  नियों  आदि  में  अल्प  सूचना  पर  भाग
 ले  सके  ।  इससे  बायातक  को  सोमाश लक  के  लिए  अलग  से  गारण्टी  वायर  नहीं  बरनी  पढ़ती  है  जिसको

 बाहर  के  दूभरे  सहभागी  देशों  के  लिए  आयात  देग  में  व्यवस्था  करना  कठिन  यही  सुविधा  ए०
 टी०  ए०  कारनेट  को  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  अन्य  देशों  को  माल  भेजने  वाले  भारत्रोष  तिर्यातकों  को  भ्री
 उपलब्ध  होगी  जो  ए०टी०ए०  अभिसमय  में  सविदाकारी  पक्ष  भी  इससे  विदेशों  में  होने  वाली
 प्रदर्श  मेलों  आदि  में  हमारे  भाग  लेने  में  सविधा  होने  को  आशा  है  और  इस  प्रकार  इससे  हमारें
 निर्यात्रों  को  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 हारा  प्रश्चिस  को  ओर  बहुने  बाली  नदियों  के  आरे  में

 अध्ययन  करने  का  अनुरोध

 5263.  श्री  के०  रामसरति  :  क्‍या  जल  संसांधत  मन्धी  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  वर्ष  1987  में  यह  अनुरोध  किया  था  कि  तमिलनाड  में  जल
 को  कमी  की  समस्था  को  सुलझाने  के  लिए  पश्विप  की  ओर  अहूने  बाली  नदियों  की  28  नयी-धांटियों  के
 बार  में  अध्ययन  किया  जाए  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 किन  नदी-भाटियों  के  धम्दन्ध  में  अध्ययन  पूरा  हो  चुका  है  और  उस  पर  क्‍या  कायवाहो
 की  गई  है  ;  और
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 शेष  नदो-घाटियों  का  अध्ययन  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मस्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  कृष्णा  :  से  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य
 के  प्रायद्वोपीय  नदी  विकास  घटक  में  पश्चिम  में  बहनें  बालो  नदियों  के  28  वेसिन/उपबेसिनों  के  जल

 संतुलन  अध्ययन  शामिल  हैं  |  जल  संतधाघन  मन्त्रालय  के  अधीन  राष्ट्रीय  जल  विकांस  अभिकरण  धार
 बेसिनों/उपबेसिनों  के  ये अध्ययन  पहले  ही  पूरे  कर  चुका  है  ओर  शेष  बेसिनों/उपबेसिनों  के  अध्ययन
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  प्र  करने  का  कार्यक्रम

 काजेरो  डेह्टा  के  लिए  विश्व  बेक  से  सहायता

 5364.  भरी  के०  राममूरति  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  सरकार  कावेरी  नदी  में  उपलब्ध  जल  के  समुचित  अयोग  हेतु  विश्व  बैंक की
 सहायता  से  कावेरी  डेल्टा  के  आधुनिकीकरण  के  प्रस्ताव  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 सरकार  के  पास  वर्ष  1973  से  लम्बित  पड़  इस्  प्रस्ताव  को  मजूरी  देने  में  हुई  देरी  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :  ओर  (a)  कावरी  डेल्टा
 आधनिकीकरण  परियोजना  को  कार्वेरो  जल  के  बंटवार  के  लिए  तटवर्ती  राज्यों  के  बीब  समझौते  के
 अभाव  में  सहायता  हेतु  बक  को  प्रस्तुत  नहों  किया  जा  सका  ।

 शी
 ५2,777  »  ने  प हि  :  ज्ेकों  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  के  विरूद  न्यायालय  में  चलाए  गए  मुकबमे अर  ब्क

 5365,  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कया  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीयक्वत  बेंकों  द्वारा  अपने  कमंचारियों  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  मुकदमें  चलाए  जा

 रहे  यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  बर्षे-वार  और  श्रेणी-वार  कितने  प्रुक्दमें  दर्ज  कराए  गए
 भोर

 उपशोक्त  अवधि  के  दोरान  बंक-बार  ओर  वर्ष-वार  घन  व्यय  किया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  ओर
 बेंकों  से  प्राप्त  सूचना  से  यह  पता  चलता  है  कि  आमतौर  पर  उन  परिस्थितियों  को  छोड़कर

 जिनमें  बैंक  के  हितों  को  सुरक्षा  करना  आवश्यक  स्वय  »पमी  मर्जी  से  अपने  कमंचारियों  के  विष्द्ध
 न्यायालयों  में  मुकदमें  आरंभ  नहीं  करते  हैं  ।  बेकों  को  उन  कप्रंचारियों  द्वारा  मुकदमेंवाजी  में
 शामिल  क्रिया  जाता  है  जो  बेंकों  मुकदकेश्वाजी  में  एक  पार्टी  के  रूप  में  अभियोजित
 करके  न्यायलगों  में  जाते  हैं  और  ऐसे  मामलों  में  अपने  हितों  की  प्रतिरक्षा/सुरक्षा  करने  के  लिए
 बाध्य  हो  जाते  हैं  ।  15  राष्ट्रीयकृत  बेकों  से  प्राप्त  सूचना  के  पिछले  तीन  वर्षों  बंकों  द्वारा
 अपने  कर्मचारियों/कर्मंचारी  यूनियन  के  विरूद्ध  23  मामले  दर्ज  करवाये  गये  और  उन  पर  2,]  1,427 27  रुपये
 का  खरं  हुआ  ।

 ।.
 बेकों  फे  उस्चाधिक।रियों  की  यात्राओं  कई  होगें  बाला  व्यय

 5366.  भ्री  के०  राममूर्ति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 न  बनने  +++++-  नाना  न  लक  कम  काने  जनरल  जना  क+ा  अंऑिजओज-+

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  जनरल  मैनेजर  तक  के  स्तर  वाले  उच्चाधिका  रियों  की  यात्राओं

 पर  व्यय  हुई  कुल  धनराशि  का  बेंक-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 (@)  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  जनरल  मंनेजर  तक  के  स्तर  वाले  उच्चाधिकारयों  द्वारा  की

 जामे  वाली  पात्राओं  को  रदद  किए  जाने  पर  व्यय  हुई  कल  राशि  तथा  यात्राएं  रदद  किए  जाने  के
 कारणों  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 स्ावंजनिक  घन  के  ऐसे  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 विक्त  मंत्रालप  में  आथिक  कार्च  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्शो  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  यथा  उपलब्ध  सूचना  नप्ना  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जसबंत  सिह  आयोग  को  सिफारिशों  का  कार्यात्थयन

 *5:67.  थ्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  लिधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेश  में  विभिन्‍न  उज्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  संक्षा  और  कार्य-भार  का
 का  पता  लगाने  के  लिए  एक  विशेष  समिति  गठित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  कायंभार  को  कम  करने  के  लिए  इस  समय
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  जसवन्त  सिह  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करते
 और  राज्यों  विभिन्‍न  स्थानों  पर  उच्च  न्यायालय  की  परीठें  स्थापित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  कब  ओर  इस  मामले  में  विलंब  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रो  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  थो०  :  न्यायालयों  में
 मामलों  को  सबस्था  का  अध्यय्त  क  रने  और  उसके  लिए  उपाया  रात्मक  उपार्थों  का  सुझाव  देने  के

 लिए  सरकार  से  1989  में  उच्च  न्यायालयों  के  तीम  न्यायमृतियों  की  एक  समिति  का  गठन
 कद

 ».  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  जपवश्त  सिह  आयोग  की  सिफारिशों  पर  संबद्ध  राज्यों  के  मृर्यमत्रियों  ने  अपने
 निश्चित  विचार  नहीं  भेजे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेशा  में  जाय  बांगानों  के  लिए  योजना

 5368.  भो  हरीश  राबत  :  कया  बालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  नए  बागान  लगाने  की  कोई  योजना
 न्वित  को  शा  रही  है  ;

 (=)  यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दौराम  कितने  क्षंत्र  में  ऐसे  चाय  बागान  सगाये  गए



 लिखित  उत्तर  7  1989

 —_-————

 क्‍या  प्रकार  इन  क्षत्रों  में  खाय  बागान  लगाने  में  वित्तीय  और  तकनीकी  क्षद्वायता  दे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्षया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  सहायता  ओर  दिशा-निर्दंश  देने  के  लिए  वहां
 बाय  बोर्ड  का  एक  कार्पालय  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 वाणिज्य  में  राज्य  संत्रो  प्रिय  रंजन  दाप्ममु  उत्तर  प्रदेश  में  नए  चाय
 एकक  स्थापित  करने  के  लिए  चाय  बोर्ड  से  अब  तक  कोई  सुकर  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  चाय  बोर्ड  चाय  नप्तेरी  की  स्थापना  करके  तथा  उन्नत  किस्म  की  रोपण
 प्रियों  की  आपूर्ति  करके  सहायता  प्रदान  कर  रहा  इसके  अलावा  रालाहकार  सेवाएਂ  तथा  राज्य
 सरकार  के  नामितों  को  तकनीकों  प्रशिक्षण  भी  बोड्ड  द्वारा  प्रदान  किया  जाता  है|

 (5)  और  1988  से  लखनऊ  में  चाय  बोर्ड  के  एक  कार्यालय  कार्य  करना  शुरू
 कर  दिया  |

 साय  अनुतंघाम  संस्थान

 5369.  श्री  हरोह्  कया  वाणिम्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  चाय  के  उत्पादन  में  अनुध्ंघान  और  विक्रास  में  समन्वय  करने  के  लिए
 उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंचाय  अनुसंघान  संस्थान  पान्षमपुर  में  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  क्‍या  यह  शाला  अल्मोड़ा  में  खोलने  का  विचार  है  ;  भौ ४  ड़  दे  र

 यदि  तो  कब  ?

 थाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रंजन  दास  म  :
 संस्थान  के  नाम  से  ऐसा  कोई  संस्थान  नहीं  है  लेकिन  बहां  पर  सी०  ए
 चाय  पर  कुछ  अनुसंधान  भो  करता  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पान्ममपुर  में  चाय  अनुसंधान स०  आई०  आर०  कम्पलैक्स  है  जो

 बाढ़  के  कारण  हानि

 5370.  भरी  एच०  बो०  पाठिल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  रेलवे  को  बाढ़  के  कारण  हुई  द्वानि  के  बारे  में  कोई

 अनुमान  लगाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  हानि  का  वर्ष-वाश  तथा  जोन-वार  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में
 उप  मंत्रो  महाबोर  :  ओर  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।;
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 वर्ष  1989  में  मसालों  का  आधात

 5371.  श्रो  सुरेश  कुरूप  :  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1989  में  मसाले  आयात  करने  का  विचार  है  ;  और

 यवि  तो  किन-किन  मसालों  का  ओर  कितनो-कितनी  मात्रा  में  आयात  किया
 जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुझी  )  :

 )  प्रश्न  महीं  उठता  ।

 पंजाब  की  सिंचाई  क्षमता

 5372.  श्री  कमल  कया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  २

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  पंजाब  में  कूल  कितनी  भसिचित  भूमि
 -

 भा  तक  पंजाब  में  कितना  भू-क्षत्र  ध्िचाई  के  अन्त  गंत  लाया  गया  है  ;

 कया  पंजाब  सरकार  ने  पंजाब  में  और  अधिक  सिंचाई  परियोजनाएं  प्रतिष्ठापित  करने  के
 प्रस्ताव  भेजे  हैं  ;  भो

 पदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  केन्द्रीय  प्रकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कृष्णा  :  ओर  पंत्राब
 सरकार  के  30.50  लाख  हैक्टेयर  कष्य  कमान  क्षेत्र  नहर  सिंचाई  के  अन्तगंत  लाया  गया
 पंजाब  में  1987  की  खरीफ  और  1987-88  की  रबो  में  की  गई  वास्तविक  सिंचाई  28-44  लाख

 हैक्टेयर  है  ।

 और  पूरी  को  गई  अथवा  कार्यान्वित  को  जा  रही  परियोजनाओं/पोजनाओं  के
 पंजाब  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  147.50  करोड़  र०  को  अनुमानित  लागत  की

 5  परियोजनाएं  प्रस्तुत  को  जबकि  एक  परियोजना  परामशंदात्री  समिति  द्वारा  स्वीकार  कर  ली
 गई  तीन  परियोजनाओं  पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  कुछ  टिप्पणियां  की  जिनकी  राज्य  सरकार

 द्वारा  अनुपालना  की  जानी  है  और  एक  अन्तर्राज्यीय  परियोजना  होने  के  के  लिए
 पंजाब  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  से  सहमति  प्राप्त  करनी  है  ।

 कानपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  टिकटों  की  शंकिंग  में  कथित  फ्रष्टाचार

 ]

 5373.  झो  प्रसाद  रावत  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  लखनऊ  से  प्रकाशित  18  1989  के  हिम्दी  दैनिक
 नवजीवनਂ  में  कानपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  रेल  यात्रियों  को  ऊंचे  दर  पर  टिकट  बेचने  वालों  का  धंधा

 जोरों  पर  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  है  और  यदि  तो  बया

 मिष्कषं  निकले  हैं  ओर  इस  सबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  जो  हां  ।

 और  जी  हां  ।  कुछ  दल्लाल  लाइसेंसधारी  भारिकों  को  मिलीभगत  से  जरूरतभंद
 यात्रियों  से अधिक  पैसे  बसूल  करके  आरक्षित  टिकटों  की  अनधिकृत  रूपसे  बिक्रो  में  संलिप्त
 टिकट  घोलोघड़ी  निरोधो  तथा  सं्तकैता  दर्तों  द्वारा  दलालों  तथा  इन  गतिविधियों  में  संलिप्त
 अन्य  समाज  विरोधी  तत्वों  को  पकड़ने  के  लिए  आकस्मिक  जांचों  में  तेजी  लाई  जा  रही  है  ।

 रेल  लाइन  को  मोलारधुर  बंचलोਂ  तक  बढ़ावा

 ]

 5374.  थी  यदाध्र  साहा  :  क्या  रख  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पूर्वी  सेक्‍सन  में  मोलारेपुर  रेलवे  स्टेशन  से  पश्चिम  बंग्राल  स्थित  वीरभम

 जिले  में  पंचमी  तक  रेल  लाइन  को  बढ़े।ने  सुझाव  प्राप्त  हुमा  है  ;
 हर

 और  यदि  तो-इस  पर  कया  कामंगाही  की  गई  है  ?

 रल  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 हावड़ा  से  लप  लाइन  के  रास्ते  अतिरिक्त  रेलगाड़ियां  जलाना
 है

 5375.  भो  गदाघर  ले।हा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 «  क्या  यात्रियों  और  यात्रो  एसोसिएशनों  द्वारा  काफी  असेंसे  दोपहर  के  समय  हाथड़ा  से
 लाइन  के  रास्ते  अतिरिक्त  रेलगाड़ियां  चलाने  को  मांग  की  जाती  हैं  क्‍योंकि  हावड़ा  से  गाड़ो  शंख्या

 $27  और  335  के  छूटने  से  पहले  ओर  उसके  बाद  इस  लाइन  पर  कोई  भो  रेलगाड़ो  चलती
 भर

 ह

 रेल  यदि  ठो  गाड़ियों  के  चलने  के  बीच  के  समय  का  अन्तर  कम  करने  ओर  को
 और  अधिक  यात्रा  सुविधायें  देने  के लिए  नई  रेलमाड़ियां  आरम्भ  करने  के  बारे  मेंःबया कदम

 उठाने का विभार है ? रेल मंत्रालय में उप मंत्री : जी परिथालनिक ओर ससाघनों को तंगी के कारण ध्यवह्ाययं नहीं पुरालिया-कोटशिला रेल लाइन को बड़ो लाइन में बदलना 5376: श्री बसदेव आधाय : क्‍या रेल मन्त्री यह बताते की कपा कहेंते कि : ( 4) क्या सरकार का बोकारो सिटी को पुरुलिया कोटशिला रेल मार्ग से बओड़ने।के लिए हस रेल ज्ञाइन को बड़ो लाइन में ब३लने का कोई प्रस्ताव ओर यदि तो तत्संबंधी ब्यौरां'क्या है !, "३64



 17  लिखित  उत्तर
 कण  हन्‍ाजलक  बन

 रेल  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  :  ओर  पुरुलिया-कोटशिला  छोटी

 लाइन  को  बड़ी  लाइन में  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  क्था  ग्रया  था  ओर  रिपोर्ट  योजना  आयोग  को  भेज

 दो  गयो  थी  आयोग  ने  इस  परियोजना  को  स्वोकृत  नहों  किया  था  च,कि  यह  योजना  अलाभ्प्रद  आंकी
 गयी  थी  ।

 मई  बिल्‍लो  रेलवे  स्टेान  पर  भगदड़

 5377.  डा०  बी०  एस०  इोलेश  :

 थी  कमला  प्रसाकर्तिह  :

 डा०  मोई  :

 क्री  सोडे  रमेया  :

 भी  थो०  तुलसो  राम  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  19  नई/शिल्ती  रेलवे  स्टेशन  पर  आने  वाली  नाथ॑  इस्ट
 एक्सप्रेस  के  लिए  प्लेटफ़ामं  बदल  दिए  जाने  के  कारण  हुई  भगदड़  के  परि५

 कुछ  ,  यात्रियों  की
 मौत  भोर  कुछ  यात्रियों  के  घायल  हो  जाएँ  के  बारे  में  कोई  उच्च  स्तरीव  जांब  गठित  की  गई
 है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उसका  परिणाम  निकला  ;

 इस  भगदड़  मे  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  ओर  कितने  घायल  हुए  तथा  इस  दुघंटना  के
 शिकार  व्यक्तियों  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 भविष्य  में  न  केवल  राज्घांनी  में  बल्कि  देश  के  सभी  स्टेशनों  पर  जहां  यात्रियों  की

 भाड़  बहुत  अधिक  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा
 -  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महावीर  :  जी  हां  ।  रेलये  ने  3  फनिष्ठ  प्रशासनिक
 द्वारा  जांच  कराने  के  आदेश  दिए  हैं  ।

 (8)  जांच  प्रगति  पर

 4  व्यक्तियों  की  म॒ल्यु  हो  गई  ओर  2  व्यक्ति  धायल  हुए  प्रत्येक  घायल  व्यक्ति  को  1,८00
 रुपए  ओर  मृत  व्यक्तित  के  परिवार  को  5,000  रुपए  को  अनुग्रहू  राशि  दो  गई  जांच  समिति  के
 निष्कर्षों  की  जांच  के  बाद  कानून  के  अनुसार  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  का  निर्णय  किया  जाएगा  ।

 जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ऐसी  बढनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  क ेलिए  कदम  उठाए
 जाएंगे  ।

 पत्नो  की  मृत्यु  पर  अनुकम्पा  आधार  पर  पति  को  नियुक्त  करना

 5378.  डा०  पो०  बल्लल  पेद्मन  :

 शी  सीताराम  थे०  गावलो  :

 क्या  घिस  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  द्वारा  सरकारो  क्षंत्र  के  बैंकों  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  बक  सेवा  के  दौरान
 पत्नी  की  मृत्यु  होने  पर  उस  पर  आश्रित  पति  को  नियुक्त  अनुकम्पा  आधार  पर  किया  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के दोरान  आज  तक  सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  ने  जोन-वार
 श्रेणीवार  ओर  वर्षवा।र  ऐसी  कितनी  नियुक्तियां  की  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आडडो
 :  सरकार

 के  मार्गनिर्देशों  के  अन्तगंत  किसी  मृत  महिला  बेंक  कर्मचारी  के  पति  की  असुकम्पਂ  के  आधार  पर

 नियुक्ति  के  बारे  में  तभी  विच्चार  किया  जा  सकता  है  यदि  वह  अपनी  पत्नी  पर  पूर्णतया  भाश्नित  है
 तथा  दघंटना  का  बीमारी  अथवा  अन्य  किसी  कारण  से  अपना  भरण-पोषण  करने  में  असमर्थ

 हो  ।

 संन्‍्द्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  ने  गत  3  वर्षों  में  अब  तक  ऐसी  किसरे  नियुक्ति  की  सूचना
 नहीं  दो  है  ।

 सामाम्य  सिबिल  संहिता

 5379.  भी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  बया  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  विभिन्‍न  समुदायों  के  लोगों  से  देश  में  एक  ही  सामान्य  सिविल  संहिता
 तैयार  करने  और  कार्यान्वित  करने  के  आरे  में  सुझ्नाव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  गया  है  ओर  योजना  तैयार  कर  ली
 गई  है

 ?

 विधि  ओर  न्याय  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  और  सरकार
 देश  में  एक  सिविल  सहिता  लागू  किए  जाने  के  पक्ष  और  विपक्ष  व्यक्तियों  और  संगठनों  की

 भोर  से  समय-समय  पर  सुक्षाव  प्राप्त  हो  रहे  इस  विषय  में  प्राप्त  सुझावों  के  ब्यौरे  देना  संभव  नहीं
 है  ।  समान  सिविल  संहिता  लागू  करने  के  लिए  अल्पसंख्यकों  गो  स्वीय  विधियों  में  परिवर्तन  करने
 पड़े  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  निरन्तर  यह  रहो  है  कि  अल्पस्षंखवकों  की  स्वीय  विधियों  में
 कोई  परिवतंन  तब  तक  प्रभावी  न  किए्‌  जाएं  जब  तक  कि  कीई  समुदाय  स्वयं  इसके  लिए  साथंक  पहल

 जो  नहीं  ।

 तम्बाक्‌  निर्यातकर्साओं  को  समस्याएं

 5380.  भी  दोलात  सिह  जो  जदेखा  :  व्या  बालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  को  हम्बाकू  के  निर्यातकों  से  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 उन्होंने  नियत  के  लिए  ग्ोदामों  में  अपना  तम्बाकू  रखने  सहित  अपनी  अनेक  समस्याओं  का  उल्लेख

 किया  है  ;

 166
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 नियत छफक  उस्‍पई--__तफ  रत  तत तात्

 क्‍या  विद्यमान  बीमा  सम्बन्धी  मार्ग-निर्देश  तम्बाकू  निर्यात  के  लिए  सहायक  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रंजन  बास  से  भारतोय  तम्बाकू
 एसोघसिएशन  गुन्ट्र  ने  भारतीय  सामान्य  बीमा  बम्बई  से  कुछ  संशोधनों  के  लिए  भौर  तम्बाक्‌
 जोखिमों  के  संवंध  में  अग्नि  बीमा  के  दायित्व  लेने  हेतु  विशेष  समाश्वासनों  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।
 भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  वाणिज्यिक  लाभ-हानि  और  निर्यात

 हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उस  सम्बन्ध  में  समुबित  कारंवाई  करे  ।

 दिल्‍ली  ओर  बस्बई  को  रेल  लाइन  से  जोड़ना

 5381.  क्री  पो०  एम०  सईव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  दिल्‍ली  ओर  बस्बई  को  नए  रेल  रास्ते  से  जोड़ने  की  योजना  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  उए  मंत्री  महाबीर  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णप  आरक्षित  रखना

 5382.  श्री  कप्ला  प्रसाद  क्‍या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 कि:ः

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कितने  निर्णय  आरक्षित  रखे  गए  और  कब-कब  ;

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उक्त  निर्णय  कब  तक  दे  दिए  जाएंगे  ?

 जिधि  ओर  म्याय  मत्रो  तथा  जल  संसाधन  संत्रो  बो०  :  से
 तम  न्याथालय  की  रजिस्ट्री  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसे  मामलों  की  जिनमें  सुनवाई  पूरी  हो  चुकी
 है  और  निर्णय  बाद  में  दिए  जाने  तारीख  3!-3-1989  को  953

 पुणे  भोर  नागपुर  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  को  खंडपीठ  स्थापित  करना

 5383.  भ्रो  बनबारो  लाल  पुरोहित  :

 प्रो०  रामक्ष्ण  सोरे  :

 कया  विधि  भोर  न्याय!मम्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पुर्णे  ओर  नागपुर  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  खंडपीठ  स्थ'वित  करने
 सम्बन्धी  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  थो०  :  मुस्यई  उच्च
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 लिखित  १  1989

 न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  पहले  से  ही  नागपर  में  कार्यरत  पणण  में  एक  न्यायपीठ  स्थापित  किए
 जाने के  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए के

 राज्य  सरकार  ने  ओरंगाबाद  में  न्यायपोठ  स्थापित  करने  के  पश्चात्‌  इस  विषय  में  अपना
 कोई  विचार  व्यक्त  नहीं  किया  है  ।

 कानूनों  सहायता  सम्बन्धी  योजनाओं  को  कार्पान्वित  करमे  हेत  सिक्किस  को  सहामता

 5384.  भ्रो  डो०  के०  भंडारो  :  क्‍या  विधि  ओर  न्यांय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  .

 कया  यह  सच  है  कि  सहायता  फोजना  कार्यान्‍्वन्नबत  सर्मत्रि  जश-सावारमभ का

 कानूनी  ज्ञान  लोक  अदालतों  का  आयोजन  परा-तीगल  काभिकों  को  प्रशिक्षण  तथा
 विश्वविद्यालयों  तथा  विधि  कालेजों  में  कानूनी  सहायता  केम्द्रों  की  स्थापना  करने  हेतु  आर्थिक  सहायता
 देती  है  ;

 यदि  तो  सिक्किम  को  वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितती  सहायता  दी  जायेगी  ;

 क्‍या  समिति  का  वर्ष  1990-91  में  सिव्िकभ  को  इस  प्रयोजनाथथं  दी  जाते  वाली  सहायता
 में  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्रो  एचथ०  आर०  :  जी  यद्यपि
 विधिक  सहांयता  कार्यक्रम  एक  राज्योन्मुखी  स्कीम  है  जिसका  वित्तपोषण  मुख्यतया  राज्य  द्वारा  किया
 जाना  आगयित  तयापि  जब  कभी  राज्य  विधिक  ओर  सलाह  बोड़ों  द्वारा  विधिक  सहायता  काय॑  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदार  की  मांग  की  जाती  यह  उल्हें  अतिरिक्‍तਂ  क्सीप  सहायता
 करती  है  ।

 अभी  तक  ऐसी  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सिक्किस  में  छोटे  सिंचाई  निर्माण  क्रार्यो  की

 5385,  श्रीमती  डो०  के'०  भण्डारो  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देक्ष  के  क्षेत्र  सहित  छोटे  लिचाई  मिर्माण  कार्यों  के८लिए  उपयुक्त
 क्षेत्रों  की  गणना  की  है  ;

 बदि  तो  सिक्षिकम  में  की  गई  का  ब्योरा

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  गणना  के  दोराग  छोटे  सिंचाई  निर्भाण  कार्यों  के  लिए  कह  ओर

 क्षेत्रोंका  पता  लगाया  गया  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  सिक्किम  की  कोई  वित्तोयਂ  सहायता  प्रदात्र  करने
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इत्तके  क्या  .
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंधो  कृष्णा  :  (१)  हां  ।

 सिक्किम  के  संबंध  में  परिणामों  को  संकलित  किया  जा  रहा

 (१)  लघु  विचाई  कार्यो  के और  अधिक  क्षंत्रों  का  पता  लगाना  गणना  के बअ्रभ्तगेत  शामिल  नहों
 है  ।

 और  (5)  25000  रुपए  के  अनुमोदित  केखोथ  अनुदान  में  से  12500  रुपए  राज्यों  को

 निर्म क्त  किए  गए  हैं  ।

 सिक्किम  में  जीबन  थोसा  निमम  का  क्षत्रीयप  कार्यालय  स्थापित  करता

 5386.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  जीवन  बीमा  निगम  का  पूर्वी  क्षेत्र  में  क्षत्रीय  कार्यालय  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  उस  स्थान  पर  कार्यालय  होने  के  कारण  |सिक्किम  |में  स्थित  जीक्षन  बोमा  निगम  के
 कार्यालथों  को  संचार  की  व्यवस्था  न  होने  और  दूरी  के  कारग  महत्वपूर्ण  निर्णय  लेने  (  में  भारी
 विधा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  का  सिक्किम  में  जीवन  बीमा  लिगम  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापिक
 करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  मैं  राज्य  घंत्री  एडुआड़ों  और

 हां  ।  जीवन  बीमा  निगप  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  13  प्रभागीय  कार्यालय  हैंजो  पश्चिम

 उड़ीसा  तथा  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  स्थित  इन  प्रभागीय  कार्यालयों  के  मुख्यालय  कलकत्ता  (3
 प्रभागीय

 तथा  आसनसोल  में  स्थित

 नहीं  ।

 नहीं  |  का
 ।

 हु  न
 (४)  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिक्किप  राज्य  में  गंगबटोक  में  जीवत  बीमा  निगम  की  केवल  एक  ही  शाखा  जिप्तके
 अन्तगंत  3.6  लारू  लोग  बाते  हैं  तणा  जो  पालिसोधघारकों  को  सभी  सेबाएਂ  प्रदान  करती  है  और  जिनका
 नियंत्रण  एवं  पर्यवेक्षण  जलपाईगुडी  प्रभागीय  कार्यालय  द्वारा  किया  जाता  है  ।  गंगटोक  शाझ्या  द्वारा
 वर्ष  1987-88  में  जारीकी  गई  पालिसियों  की  कूल  संस्या  1087  थी  तथा  इस  शाखाते

 5.33  करोड़  रुपए  का  नया  कारोबार  गंगटोर  शाझ्था  के  अम्तर्गत  आने  वालो
 आबादी  क्र  जारी  की  गई  नई  पालिसियों  की  संख्या  तथा  किए  गए  ते  कारोबार
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 को  देखते  हुए  मिकिकत  में  नया  प्रभागीय  कार्यालय  खोलने  का  आथिए  दृष्टि  से  कोई  औचित्य  नहीं

 है  ।

 लक  दौ  र्त्रि  |  न  त्‌  कंदा  रजव

 5387.  थ्री  सनलत  कमार  मइल  :  कया  विल  मर  यों  पड़  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पु

 कया  क॒छ  प्रमुख  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  हाल  ही  में  अपने  नकदी  रिजव  अनुपात  रिजवं
 में  अनियमितता  बरती  है  ;*

 यदि  तो,द्रछ  बैंकों  के  नाम  कच्ता  हैं  और  इसके  क्या  कारण  ओर

 )  भार  तीय  र्जियं  बैक  ।  इन  पर  क्‍या  जुर्माना  लगाया  है
 9

 बिल  मंत्रालय  में  अधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड  प्ार्डो  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ  राष्ट्रीयक्त  बेंक  रिजवं  बेंक  द्वारा  समय-समय  पर
 रित  सांविष्विक  नकदी  अनुपात  और  नकदी  प्रारक्षित  अनुप,त  को  नहीं  बनाए  रख  भारतीय  रिजर्व
 बेंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  किसी  ऐसे  बैंक  विभेष  के  कार्यचालन  के  बारे  में  ब्यौरा  देना  वाछनीय

 नहीं  होगा  जो  सां  विधिक  नकदी  अनुपात  या  नकदी  प्राक्षित  अनुपात  में  बनाए  रखने  में  असफल  रहा

 केम्ीय  जल  आयोग  के  क्षत्रीय  कार्यालप

 5388.  श्री  सनत  कूमार  सण्डल  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  विकेन्द्रीकरण  करके  देश  भर  में  नदियों  के  बेसिनों  के  आधार
 पर  अपने  आपको  सात  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  विभाजित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इनमें  से  एक  क्षेत्रीय  कार्याहय  कलकत्ता  में  स्थावित  क्रिया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संध्षाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  से  केन्द्रीय  जल
 आयोग  का  विकेन्द्रीकरण  करने  तथा  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  खोलने  के  लिए  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया

 गंगा  सें  गाद  जम  जाने  के  कारण  कलकत्ता  पश्तन  को  कतरा

 5389.  भरी  सनत  कुमार  भण्डल  :  बया  जल  संसाधन  मत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  में  इसके

 जाने  के  कारण  गम्भोर  समस्या  पैदा  हो  गई  है  ;
 प्रवेश  के  गाद  जम

 बया  इससे  कलक्तसा  पत्तन  यो  भी  गम्भीर  छतरा  पैदा  हो  गया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 कल  संसाधन  संज्रालय  में  राज्य  संत्री  कष्णा  से  फरक्का  पोषक
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 पोषक  नहर  के  माध्यम  से  भागीरधी-हुगली  नदी के  जल  प्रवाहों  में  बृद्धि  करने  से  हुगली  की
 क्षमता  में  सुधार  करते  तथा  कलकत्ता  पतन  को  सुरक्षित  करने  में  मदद  |मली

 प्र  प्रदेश  में  रेलथे  स्वशनों  १९  सफाई  तथा  पेयजल  को  व्यवस्था

 5390.  श्री  सोड  रमंया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सर्वेक्षणों  से  यह  पता  लगा  है  कि  आन्भ्र  प्रदेश  में  अधिकांश  रेलवे  स्टेशनों  पर  दूषित
 अल  उपलब्ध  कराया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बया  विशिष्ट  उपाय  किए  जा  रहे

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाथोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 रलव  कमृचारियों
 के  लिए  कपड़  को  शरोद

 5391.  भ्री  बी०  भ्रोनिवास  एक
 (

 या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीय  रेलवे/जोनल  रेलवे  अपने  कमंचारियों  की  वर्दो  हेतु  अत्यधिक  मात्रा  में  गमे
 व  पड़ा  खरीदती  है  ;

 (a)  यवि  तो  प्रत्येक  जोनल  रेलबे  में  प्रति  वर्ष  इसकी  रूल  कितनी  आवश्यकता  है  ;

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  और  अन्य  गँर-सरकारी  एजेन्सिप्रों  से
 कितना-कितना  कपड़ा  खरीदा  गया  है  ;  और

 ऐसी  खरीददारी  +  सम्बन्ध  में

 न्‍्वत  किया  जा  रहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप्र  मत्रो  महाबोर  :

 एवं  निषटान  मंहानिदेशालय  के  माध्यम  से  को  जाती  है  ।

 की  क्या  नीति  है  और  क्या  दसे  रेजवे  में

 । क

 (a)  कोई  वाधिक  मांग  नहीं  हैं  तथा  ये  मांगें  बर्षानुगर्ष  भिन्‍न-भिम्न  होतीहें  क्योकि  हर  वर्ण

 सभी  क्संचारों  ऊनी  ब्र्दी  के  पात्र  नहों  होते

 लगभम  2.51  लाख  मोटर  सावंजनिक  क्षत्र  को  इकाइयों  मे  2.39  लाख  मोटर

 प्राइवेट  एजेंसियों  से  ।

 सरकारो  नीति  के  अनुसार  सभी  किह्म  के  बस्त्र  सावंजनिक  क्षत्र  की  इकाइयों  से  हो

 खरी  दने  अपेक्षित  हैं  तथा  अन्य  स्रोतों  से  केवल  तभी  सम्पक  किया  जाता  है  जब  ये  इकाहयां  मांग  को

 पूरा  करने  में  असमर्थ  रहती  हैं  ।  ऊनी  वस्त्रों  की  रेलबे  की  थोक  श्वरीद  आपूर्ति  एवं  निपटान

 निदेशा लय  द्वारा  को  जातो  है  तथा  ऐसी  सामग्री  की  मात्र  थोड़ी-सी  मात्रा  आफत्मिक  मांग  की  पूर्ति  हेशु

 रैलें  सीघ  खरीदती  हैं  ओर  उस  गामले  में  भी  सरकारी  नोति  का  अनुसरण  किया  जाता  है  ।

 अपकर  म  देने  बाते  व्यक्ति

 5392.  डा०  अमाझेझवर  त्रिपाठी  :  क्‍या  रिक्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  1988  तक  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिनकी  ओर  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  की

 आयकर  फी  राशि

 इन  दोषी  व्यक्तियों  के  विदद्ध  क्या  कार्यवादी  को  गई  है  ;  और

 1988  तक  उनसे  कितनी  धनराशि  बसूल  को  गई  ?

 वित्त  संज्ालय  लें  राजस्व  विभाग  में  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  समूचे  देश  के  ऐसे
 कर-निर्धारितियों  से  संबंधित  सूचना  उपलब्ध  नहों  जिनके  नाम  1989  तर  एक  लाख
 अथवा  उससे  भधिक  राशि  की  आयकर  को  मांस  बकाया  थी  ।  लेकिन  दिनांक  31  1988  की
 स्थिति  के  अनुसार  ऐसे-कर-निर्धारितियों  की  संख्या  3712  जिनकी  तरफ  दस  लाख  रुपये से अधिक
 की  राशि  का  आयकर  बकाया

 चुक-कर्ताओं  से आयकर  की  वसूली  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  उपाय  भी
 शामिल  हैं--दण्ड  तीसरी  पार्टियों  को  धारा  226(3)  के  अध्यधीन  गातिशी  आदेश  जारी
 करना  ताकि  वे  च्‌फ-कर्त्ताओं  को  उनकी  तरफ  से  देप  राशि  को  चुकता  वधुली  प्रप्ताण-पत्र  जारी
 करना  ताकि  कर  वसूलो  अधिकारों  परिसम्पत्तियों  को  कुर्की/बिक्री  करके  रकम  को  वधूलो  कर

 बू ंकि  बकाया  मांग  का  अधिकांश  भाग  अपीलो/परिशोघन/माफ़ी  को|याचिकाओं  में  फंसा  हुआ  इसलिए
 अपीलीय  प्राधिकारियों  से  यह  अमुरोध  किया  जाता  है  कि  वे  अधिकांश  मांग  वाली  अपोलों  का  शी
 शीघ्र  निपटान  करें  तथा  परिशोधन/माफ़ी  वाती  याविकाओं  का  शीघ्रातिशोघत्र  निपटान  करने  के  लिए
 भी  उपाय  किए  जाते  यथोथित  मामलों  कर-निर्धारितियों  फो  करों  की  अदायगी  में  करने
 के  लिए  प्रशासनिक  कार्य  योजना  में  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  है  तथा  आयकर  आयुक्त  तथा
 उनसे  ऊंचे  ओहदे  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वाराइस  संश्षंध  में  हुई  प्रगति  पर  निगरानी  रखी  जा
 रही  है  ।

 ऊपर  में  उल्लित्षित  3712  भामलों  में  2502.4  !  करोड़  रु०  की  राशि  अन्तग्र स्त
 थी  ।  इस  राशि  में  से  1766.97  करोड़  शपए  की  राशि  अपीलों  में  विवाश्षाभप्रस्त  हे  अथवा  गस्वायालय
 ओर  अस्य  प्राधिकारियों  ने  इस  राशि  की  वसूली  पर  रोक  लगा  रखी  दिनांक  3  1988
 तक  678.39  करोड़  रु०  की  राशि  की  वसूली  को  गई  थो/कमी  की  गई  थी  ।

 रेखनथे  स्टेरनों  पर  ठेंके  आबंडित  करने  के  लिए  सहकारो  समितियां

 5393.  भ्री  पी०  सेलबेसखन  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  स्टेशनों  पर  खोमचे  वालों  को  खान-पान  के  अनुबंध  आवंटित  किए  जाने  के  लिए  एक
 सहकारी  समिति  से  वास्तविक  कामंगारों  की  भ्यूगनतम  संख्या  75  निध्वारित  करने  में  कौन  से  घटकों  पर
 विचार  किया  गया  ;  और

 सहकारी  समितियों  को  आवंटित  करने  में  इस  नीति  को  न  किए  जाने

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  भहाबीर  भारत  सरकार  के  तत्कालीन  समुदाय
 विकास  एवं  सहकारिता  मंत्रालय  कृषि  मंत्रालय  गठित  सहकारिता  अध्ययन  दल  ने  सिफारिश
 की  थी  कि  किसी  बेंडर  सहकारों  समिति  में  कम  से  कम  50  सदस्य  होने  चाहिए  |  रेल
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 मंत्रालय  ने  मद्सूस  करके  यहू  विनिश्वव  क्रिया  था  कि  रेलों  पर  वेंडर  एवं  खानपात  सहकारी  समितियों
 के  गठन  के  लिए  कम  से  कम  25  सदस्य  होने  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  प्रणोजन  सिद्ध  हो  सकेगा  ।

 (@)  बुक  स्टालों  को  सहकारी  समितियों  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  दल  ने  कोई  घिफारि  क्षनहों  की

 जापान  से  के  बारे  में  समझोता

 री

 5394.  भी  सरफरज  अहमद  :  बया  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  ने  भारतीय  रेलों  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता
 देने  पर  सहनति  व्यक्त  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  जापात  की  रेलगाड़ियों  को  तरह  रुछ  तीम्  गति  की  रेलगाड़ियां  चलाने  की
 कोई  योजना  विचाराधोन  है  ;  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारत  में  350  किलोमीटर  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  बाली  वंती  कुछ
 रेलगाड़ियां  चलाने  के  जापान  से  समझौता  करने  का  है  जेसीकि  आस्ट्रेलिया  ओर  जापान  के  साथ
 समझौते  के  अन्तगंत  सि3नी  और  पर्थ  के  दी  चलायी  जा  रहो  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  और  जी  तथाप  जापान
 इन्टरनेशनल  को-अ।परेशन  एजेन्सी  अपनी  लागत  पर  कुछ  अध्ययन  कर  रहो  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।
 हर

 समस्‍्तो पुर  डिबीजन  में
 सेबगाड़ी  सेबाएं

 5395.  शो  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोतर  रेलवे  में  समस्तीपुर  डिवोजन  में  रेलगाड़ियों  के  अनिवर्मित  समय  से  चलने  के
 कारण  यात्रियों  को  अश्ुविधा  हो  रहो

 क्‍या  दित  के  समय  एक  विशेष  दिश्ला  की  ओर  दो  रेलगाड़ियों  के  चलने  के  समय  में  बहुत
 अधिक  अम्तर  होते  और  रेलगाड़ी  उतलब्य  म  होने  के  कारभ  यात्रियों  को  बस्त  से  यात्रा  करनगो  पढ़ती

 (a)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  बड़ी  लाइन  पर  चलने  वालो  रेलमाड़ियों  का  समय  छोटी  लाइन
 पर  चलने  वाली  रेलगाड़िपों  के  यात्रियों  की  सुदिधानुसार  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  और  रेलगाड़ियों
 के  आने  के  समय  के  बीच  बहुत  कम  अन्तर  है  जिसके  परिणामस्थरकृप  यात्री  दूसरी  रेलगाड़ी  को  नहों
 पकड़  पाते  ;  और

 (=)  यदि  तो  इस  डिवोजन  पर  जनता  की  आवश्यकता  मों  के  अनुरूप  रेलगाड़ियों  को

 जाही  के  समय  को  तकंसंगत  बनाते  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विद्यार  है  ?
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 की  कक  ००७५ —  ज्नजज+

 रेल  मत्रालय  में  उप  मंत्री  महाथोर  :  (१)  ओर  नहीं  ।

 यातायात  की  मात्रा  के  अनुरूप  विभिन्न  खंडों  पर  गाड़ियों  की  संख्या  पर्याप्त  ह ैऔर

 स्थानीय  तथा  थ  यातायात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनक्री  समय  सारणी  निध।रित  बी  गयी

 सामान्यतः  आरम्भिक  और  गस्तव्य  स्टेशनों  को  अनुरक्षण/टमिनल  सुविधा  तथा

 अमस्य  परिचालनिक  आवश्यकताओं  को  ्यान  में  रक्ल  कर  गाड़ियों  के  समय  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 व्यवहायं  सीमा  तक  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  मीटर  लाइन  की  गाड़ियों  के  मेल  क्री  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 इस  मंडल  में  छोटो  लाइन  की  कोई  गाड़ी  नहीं  है  ।

 समय-अनुसूलियों  को  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  हैं  जिसमें  सभी  सुझावों पर  यथोचित

 विचार  किया  जाता  है  ।

 सेवानिवत्त  रेल  कम  चारियों  के  लिए  स्थास्थ्य  योजना

 5396.  डा०  कृपासिधु  भोई  :

 श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  उनके  मत्रालय  का  सेवानिवृत्त  रेल  कमेंचारियों  की  सूविधा  के  लिए  एक  नई  व्यापक
 स्वास्थ्य  योजना  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  श्या

 नई  योजना  किस  तारीख  से  लागू  किये  जाने  का  विचार  है  ;

 क्‍या  उक्त  योजना  सेवारत  रेलवे  कर्मचारियों  पर  भो  लागू  होगी  ;  और

 (#)  यदि  तो  इपके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्नालय  में  उप  मंत्रो  महाथोीर  (+)  सेवानिवृत्त  कर्ंचारी  उदारीक्ृत
 वास्थ्य  योजना  नाम  से  एक  नयी  योजना  पहले  ही  शुरू  की  जा  चुफ़ी

 इस  योजना  का  विकल्प  देने  वाले  को  रेलवे  अस्पताल  तथा  रेलवे  स्वास्थ्य  इकाइयों  में
 अपनी  पत्नी  तथा  विघवा  मां  परी  निशुल्क  चिकित्सा  की  तथा  आशदश्चित  बच्चों  और  आंश्रित

 माता-पिता  की  रियायती  दर  से  बिकित्सा  की  सुविधा  होगी  जिसके  लिए  उन्हें  सेबानिवृति  के  *  भय
 गये  महीने  के  मूल  वेतन  के  बराबर  एक-बारगी  भुगतान  करना  होगा  ।  इस  योजना  में  नामित

 बिकित्सा  अ्रधिकारी  द्वारा  सरकारी  अस्पतालों/बिकित्सा  कालेजों  को  भेजे  गये  मामलों  में  उपचार  पर
 आये  खर्च  के  अश  की  प्रतिपृत  तका  भी  प्रावधान  है  ।

 नयी  योजना  28-9-88  को  लागू  हुई  थी  ।

 बारियों

 जी  उनकी  सेव'निवृत्ति  के  बाद  यह  योजना  1-1-89  से  पूर्व  सेवारत  रेल गों
 के

 लिए
 ऐक्छिक  है

 तथा
 हस  तारीख  को  या  द

 सके  पश्चात्‌  सेवा  में  आए  व्यक्तियों  के  नए
 झ्षतिवाय  विकल्प  देने  की  अस्तिम  तारीख  30-6-89  है  ।
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 नहीं  उठता  ।

 अदमदाबाद  ओर  हावड़ा  के  थीच  सुपर  फास्ट  गाड़ी  तथा  अहमदाबाद-हाथरा
 एक्सप्र  स  गाडी  में  सफाई  व्यवस्था

 5397,  भ्रो  सोमजी  माई  हासर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यद््‌  बताने  की  का  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अद्मदाबाद  ओर  हावड़ा  के  बीच  एक  सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाते  की  कोई  मांग  की

 गई  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  ;

 क्या  वर्तमान  अहमदाबाद-हु।वढ़ा  एक्सप्रस  गाड़ी  में  भोजन  यात  सेवा  सहित  अन्य  सेवाओं
 में  सुधार  करने  एवं  इसे  25  अप  बम्बई  दिल्तों  डढीलक्स  माड़ो  के  समकक्ष  लाते  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  सबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  हैं  ;  और

 यदि  कोई  कार्यबाही  नहीं  को  गई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  प्रसाद  :  हां  ।

 परिचालनिक  दृष्टि  से  और  संसाधन  की  तंगी  के  कारण  ऐसा  करता  व्यावहारिक  नहीं

 से  पेंट्रो  कारों  की  कमी  के  कारण  अदमदाबाद-हावड़ा  एक्सप्रेस  गाड़ी  में/पेंट्री कार  की
 व्यवस्था  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सेबा  में  सुधार  लाने  के  सप्ी  प्रयास  किए  जा

 रहे

 सप्स्तोपुर  डिब्रोजन  में  रेलगाड़िपों  से  प्रशत्ष  भ्रंशी  की  बोतियों  का  जाता

 5398,  श्री  राम  भगत  वासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समस्तीपुर  मण्डल  में  95  प्रतिशत  रेलगाड़ियों  से  प्रथम  श्रेणी  की  बोगियां  हटा  ली
 गई  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विद्यार  जनहित  इन  बोगियों  को  मा  में  से  जोड़ने  का

 नहीं  उसके  कया  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  इस  मंडल  में  लगभग  सभी  रेलगाड़ियां  विनमस्य  से  चलती  भौर  यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विद्यार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महावीर  :  नहों  ।  हाल  में  पहले|दर्ज का  कोई  भी
 सवारी  डिब्बा  वापिस  नहीं  गया  है  ।

 हे
 प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नहीं  ।

 ्

 175



 लिखित  उत्तर  7  1989

 बिल्ली  वित्त  निगम  में  कथित  अनियमितताएं

 ]
 5399.  श्री  निर्मल  ख़नत्रो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यहू  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  का  छवान  23  1939  के  जतस  ता  में  प्रकाशित  एक  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  दिल्‍ली  वित  निगम  में  तबाकथित  अनियमितताभों  और  कदाबारों  के  बारे
 में  बताया  गया  है  ;  ॥ं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  आरोप  की  जांच  का  कोई  आदेश  दिया  है  ;
 ०दि  तो  इसके  क्‍या  प्ररिणाम  निकले  हैं  ;  ओर

 यदि  तो  जांच  के  आदेश  न  दिए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो
 से  दिल्ली  वित्त  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक

 द्वारा  में  वगित  समाचार  में  उल्लिखित  आरोपों  की  जांच  की  गई  थी  तथा  आरोप  सही  नहीं  पाए
 गए  ।

 पटना  उच्च  न्यायालग  के  न्यायाधोशों  को  पेंशन

 5400.  डा०  सी०  पो०  ठाक्र  :  क्‍या  बिधि  ओर  स्यथाय  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  केम्द्रोप  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  |  1986  से  पहले  पटना
 उच्च  न्यायालय  के  पार्ट  सेवानिवृत्त  स्थायाधीशों  को  दिल्‍ली  तथा  इलाहाबाद  उच्च  स्याया  लयों  के

 सेवा  निवत्त  न्यायाधीशों  की  तुलना  में  अत्यधिक  कम  दरों  पर  पंगन  मिल  रही  है  ;

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  वर्ष  1988  के  निर्णय  सी०  एम०  परी०  संख्या  18044
 में  संशोधित  पेंशन  का  लाभ  देने  की  अनुमति  वी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तया  जल  संसाधन  मंत्री  थीं०  ओर  हां  ।

 उच्चतम  न्पायलय  ने  वर्ष  1988  को  सिविल  प्रकीणं  याचिका  सं०  18044  में  दिए  गए  अपने  निर्णय
 पटना  उच्च  न्यायालय  के  भाग  ना  स्पायाधीशों  दिल्‍ली  उच्च  न्याप्रालय  और  इलाहाबाद

 उच्च  न्‍्यापालय  के  भाग-]त  श्यायाधीशों  के  बराबर  ही  पुनरीक्षित  पेंशन  अनृन्नात  कर  दो

 इस  आदेश  के  कार्यान्वयन  का  प्रश्न  समीक्षाधीन  है  ।

 लिचित  भूमि

 5401.  धश्लो  कसला  प्रसाद  लिह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (x)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्ष  देश  में  कितने  क्ष  त्रफल  भूमि  को  तिचित  बनाया

 गया  ;  और

 पिछते  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्च  उत्तर  प्रदेश  के  जिले-बार  कितने  क्षेत्रफल  भूमि  को

 सिंचाई  के  अतनेत  लाया  गया  ?
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 जल  संसाधन  संत्रालय  में  राय  मत्रो  कश्मा  :  और  अपेक्षित  सूचना
 नीचे  दी  गई  है  :---

 हेक्टेयर  में  )

 वर्ष  देश  में  सिंचाई  के  मधीन  उत्तर  प्रदेश  में सिंचाई के
 लाया  भया  अतिरिक्त  जधीन  साईं  बई  अतिरिक्त

 क्षत्र  भूमि

 1986-87  2032,29  872

 )

 1987-88  8  1935.65  828

 डी

 1988-89  3434.13  1321.12

 जिला-वार  धूचना  के  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 सब्जियों  ओर  फलों  का  निर्यात

 5402.  भा  हुरिहर  सोरग  :  कया  घिस  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सब्जियों  और  फलों  के  शत  प्रतिशत  निर्यात  के  लिए  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति
 विकास  सहकारी  समिति  द्वारा  तेयार  की  गई  आकांक्षापूर्ण  सहकारी  क्षत्र  परियोजना  को  अब  तक  स्वीकृति

 नहीं  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  वेने  द्ेतु  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  भावथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंजो  एड्भार्डो  से

 राष्ट्रीण  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  मईं  1988  में  केतरा  बैंक  से  एक
 झत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुब्त  फूल  और  सब्जी  परिवोल्ना  प्राप्त  हुई  एक  विशेयज्ञ  समिति  द्वारा  इस
 प्रस्ताव  का  मुल्यांकन  किया  मया  था  जिसका  निहकर्थ  यह  था  कि  उक्त  परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से
 लाभप्रद  नहीं  है  ।

 भौचोगिक  और  विनियमन  )  अधिमियम  का  निर्धात
 संसाधन  क्षत्र  के  एककों  पर  लागू  किया  भागा

 5403.  भी  मोहन  भाई  पटेल  :  नया  बालनिश्षय  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 बया  विकास  ओर  1951  निर्यात  संशाधमन  क्षत्र  के

 एकक़ों  पर  लागू  होता  है  ;  और
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 «7  +  यवि  तो  इसके  का  |;  32095  Boye

 वाजिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  हां  ।
 ः

 *:
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 के  प्रदेश  में  बाढ़  4  चकवएत से  प्रश्नाह्षित  कृषि  भूमि
 रा

 “5  5-04  शो  ही०  ब्राश़्  गोड़  :  बया  जल  संत्ताब्षत  प्रह्ृ  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीर  बर्षों  के  दोरान  आन्प्र  प्रदेश  में  बपढ़  मोर  चक्रवात  से  कितनी  कृषि  भूमि  प्रभावित

 हुई  और

 गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  के
 कारण

 कितनी
 वित्तीय  हानि  हुई  ?

 लल  संसाधत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से
 बाढ़ों  तथा  चत्रवात  से  प्रभावित  औसत  कृषि  भूमि  और  इसके  परिण।मस्वख्म  हुईं  त  हानि  क्रमश
 लगभग  582,000  हेशठेयर  और  200  करोड़  £६०  बढती  oe

 भष्यानह
 र्

 की  निर्वाचन  चदु  लक  सभा  का
 (  ठ्यवधान  )

 भरी  पो०  पेंचालेयां  :
 मैं  नेल्लौर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  लोक  सभा  का  अनुसूचित

 जाति  का  रादस्य  है  ।  भक्त  बहुत  आर  अप  नित  कियी  गेपों  Ces  का

 अध्यक्ष  अपपे  भी  सिखे  करें
 0५

 क्लेक  पि  कि  हमे  पर  5  फ्ः  पलक
 )

 हा
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  राइटिंग  में  दे  दीजिए  ।  बोलने  कौई  प्रश्ने नहीं  होता  ।

 मग्पई  +  +  |  पर  का
 ।  orp  ध्त

 ६ह  कुख्ा+  ४  ४  दह्क  रूफः

 ..  +  पैम्यक्ष  महोबय
 ;

 बढ़ीं  महीं  ओेड़ना है
 +

 बनुमक्  फ़्दीं.दी  खाती  ।...  ०८  or on
 8  क  घी  जया  पी  कक

 ह्हि्णि
 फ्ना+  हा  का  सका  7  प्र

 *  tppit

 बय  आप  हद  दे दीजिए, मैं कंसिडर Se aT) att कुछ  भ्फए  ३५
 अध्यक्ष  महोदय

 :  आप  लि
 कर

 दे  मैं  कंसिडर  करू  ओर  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।

 +ऊ छ हप छःकऋ एक दातीए क्किक का एक सदस्य खोने पर मुझे कोई खुशी नहीं होगी । ऋष 9 प्र फड ४३४ व्यवधान)* : क ् ना ( ) भव + टू हे फू धह:फू ह+ डक वाही बृ लानत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
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 जम

 महोदय  :  आपको  मुझे  केवल  लिख  करती
 '

 श्री  आचाय  आपकी  व्यवस्था  का
 क्या  प्रश्न  है  ?

 ले  बलुदेव  आचार्य  ते
 गृह  बंदी  भी  बूटां  तिहे  के  ैके  विशेषाधिकार

 नोटिस  पटल  पर  रखा  SpE

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इसे  देख गा

 ।  मैं  इस  पर  इस  तरह  भरना  धहों  कर  सकता  ८ल्ै  नोटिस

 पढ़ना  है  ।  ©  छाया  '

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  में  पहले  हो  नोटिस  दे  चुका  हु  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देखू  कि  ५  कल

 अध्यक्ष  भहोदय  *  कुछ  नहीं  झ्ले  सकता  अममंति  भहीं  दी  जाती  ।  हक  5  भरता  हवा  "०६

 ;  हवा  '

 8  ३५  रैक  हर  के  (५५  [7  पਂ

 ५४  (३8६४५
 अध्यक्ष  महोदय  :  आचाय॑  यह  गलत

 काम  है  ।  मैंने कह
 दिया  हि  मैं  देखू  गा  |.

 काउकाक  |
 यदि  यह  ठीक  तो  मैं  कारंवाई  करू क

 कई

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  क्यों  एलाऊ  करू  |
 दूसरों  से  आपका  व्यवहें।र  अलहदा

 ह  ध
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कश्ली  किंसी  की  अनुमति  नहीं दी  ।

 कह  *

 3  ।

 *
 झौ बसुंदेव  प्रिंगिलेंज  नोटिस  हम  जारां  बोलने  दोजि

 रा
 महोदय  :  मुझे  इसे  देखना

 ।
 मैंने  कभी  किसी  को  अनुमति  नहीं

 वी.॥

 ज्क  कक  ्धाह  ६  इनके  »  की  :+  ४

 मैं  आपको  कंसे  मोका दू  ।
 हु  हा

 बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गयो।.*



 लिखित  उत्तर  /  1989

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  कहते  हैं  वह  रिकार्ड  का  हिस्सा  नहीं  होसा  ।

 ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  भनमति  नहीं  दी  जाती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखा  लू  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जथ्षरदस्ती  करते  हैं  ।  आप  भले  आदमो  हैं  ।

 हालांकि  वे  अपनी  वार्ी  के  नेता  हैं  किम्तु  वह  सभी  नियमों  का  उल्लबन  कर  रहे  हैं  ।

 )  ५

 अध्यक्ष  महोरय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इसे  मुझे  दें  तो  मैं  बही  तो  देखने  जा  रहा  हू  ।

 अध्यक्ष  महोरय  ;  आप  गलत  काम  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  !  आप  ए  सा  मेरी  आंखों  के  सामने  कर  रहे  हैं  ।

 )  हर
 क्री  बी०  किशोर  अन्दर  एस०  देव  :  आतप्र  प्रदेश  में  तानिका  शोध के

 कारण  हुई  मुत्यु  के  संबंध  में  मेरे  नोटिस  का  कया  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  इसका  हवाला  दे  चुका  हू  ।  मैं  सूचना  इकट्ठी  कर  रहा  हू
 ।

 मैं
 आपको  वापस  दे  दू  गा  ।

 क्री  धो०  किशोर  चना  एस०  लगभग  500  व्यक्तियों  पर  हसका  प्रभाव  पड़ा  वे
 जनजातोय  लोग

 *कार्यबाही  बृत्तास्त  में  सम्मिलत  नहीं  किया  गया  ।
 लत  हि  चल  अल  हो

 तन
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 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  पहले  ही  इसका  हवाला  दे  चुका  हू  ।

 श्री  तम्पत  चासमस  :  पहल  आपने  असम  में  बोड़ो  आन्दोलन  पर  चर्चा  को

 अनुमति  दो  इस  पर  चर्चा  छिड़  गई  है  ।  एक  केश्द्रीय  एजेंसी

 अध्यक्ष  महोदय  :  थामस  थाप  सुन  क्यों  नहीं  लेते  हैं  ?  इससे  आपको  भो  तकलीफ  न  हो
 हाऊस  का  टाइम  भी  जाया  न

 यह  पहले  ही  कार्य  घृत्री  में  शामिल  है  ।

 कालिंग  अटेंशन  सब  लोग  चाहते  थे  कि  कल  193  के  क्रढर  इसे  कर  लिए  जब

 बिजनेस  एंडवाहजरो  कस्रेटी  करेगी  ,  उस्री  दिन  मैं  कर  दू

 झरी  तम्वन  थासमस  :  आपने  मुख्य  मंत्री  का  वक्‍त#य  देखा  है  |

 ]
 भरी  हरोश  राबत  :  अध्यक्ष  भूतपूर्य  सेनिकों  के  मामले  में  जो  हाई  पावर्ड  कमेडी

 बोनी  उसकी  रिकृमब्डेशन  के  इम्पलीमेंट  करिए  जाने  के  बारे  में***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कर  दीजिए  मैं  उस  करा  दू  गा  ।

 अिनुबाद ]
 मैंने  इसे  करवाया  था  ।

 मैने  आपका  कालिंग  अटेंगन  भी  करवा  ओर  भी  करवा  सकते  आप  लिख  कर  मैं
 कर  दूगा  ।

 भरी  हरीश  रावत  :  मेरा  कालिंग  अरटेंशन  मंजर  कर  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  तो  दें  ।

 )
 करी  अजप  भुझराम  यह  उच्च  स्तरीम  समिति  वर्ष  1983  में  गठित  की  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  करवा  दू
 आप  दे  दीजिए  ।

 )
 भरी  अजय  मुशरान  :  हमते  इस  पर  वर्ष  1985  में  चर्चा  की



 लिखित  उंतरे  7  19  89

 r  का  न  37  139।-  Rey

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मेरे  बस  में  कुछ  है  ०  बद  दो जिए  ।  अगर  मैंने  करता  त़ो
 मुझे  बता  दीजिए  ।

 ता

 को  अजय  मुदाशान  :  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  कार्यान्वयम  बहुत हो  चौमा  इस
 को  3  भर्भ्रैल  को  दिया  गया  उत्तर  अत्यधिक  असन्तोषजनक  था  ।  पर  +

 |

 ५७  ४९

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ऐसा  नहीं  करना  है  ।  मी  व

 970४;

 मैं  इस  तरह  चर्चा  करने  कीं  अनमति  नहीं  दे  सकता  ।  ४

 श्री  देबी  धोषाल  :  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  नेताओं  ने
 बंगाल  में  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  में  दो  कांग्रेस  कार्यकर्ताओं  की  पुलिस  को  मौजूदगी  में  नृशंस  हृत्या:ऋर

 2  *«  अध्यक्ष
 महोदय  :  यट्‌  राज्य  वा अध्यक्ष  महोदय  ला  है  ।  कुछ  नहों  हो  है

 ब  ब  ।  रब  की+  75  5  म |  z):  नव  डोंदप  '**  च प्रो०  मधु  दण्डबते  अध्यक्ष  athe  pe  |  ee  नह  कफ

 theta  7४५

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  रोज  क्यों  ऐसा  करने  लगते  हैं  ।

 कक

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  अध्यक्ष  मैं  नियम  184  के  अधीन  ओपच।रिक  नोटिस  दे  बुकाਂ

 हृ  ॥  ्॒  ॒  ध  rent

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लू  मो  ।  *  ४१

 हक  प्रो० मधु दण्डबते : मैं यह औपचारिक नोटिस दे, चुका हू' कि सदन को यह  हक  करनी

 प्रो० मधु  दण्डबते  :  मैं  यह  औपचारिक  नोटिस चुका  हूਂ  कि  सदन  को  यह  मांग  करनी  चाहिए
 कि  बाको  कागजात  विपक्षी  नेताओं को  दिखाए  जाने  उसका क्या  हुक  2

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं
 इस  देखू गा  ।

 २०४

 गायवाही वृतान्त में सम्मिलित नहों किया ल्क््ग ४ ४ ७ *
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 3,  7  सू०प१०  ला  है  के

 सभा  पटल  पर  रक्ष  गए  पत्र

 शेप  खज  संसाधन  मंऋलस  को  अप॑  1989-90  की  को  विस्तृत  सांगें

 विधि  ओर  ग्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  थी०  :  मैं  जल  संसाधन

 ख्ेपृंफी:बंच  1989-90.  कीं  विस्तुत  मांयों  की  एक  अति  तथा  अग्रोजों  सभा  पटल
 पर  रखता  हू  ।

 में  रक्को  पई  ।  देशिए  संख्या  एल०ढी०  7707/89]

 बैंक  आफ  इ  डिया  अधिकारो  क्ंणारों  श्ंलोधन  1988
 ओर  सरकारी  क्षत्र  के  बंकों  के  31  दिसस्थर  1987  को  समाप्त

 ”
 हुए  शरण  का  क्ायकरण  संबंधी  समेक्ित  प्रतिथेदग

 बिश  मस्त्रालप,सें  आर्थिक  क्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडआ्डो  :  मैं  सभा  पटल

 पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता  हू  :

 (1)  बैंकफरारी  कम्पनी  का  अजंन  और  1970  की  घारा  19
 की  के  अन्तगंत  बेंक  आफ  इन्डिया  भ्रधिकारो  कमंचारी  संशोधन

 19587  29  1988 8  कै  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 में  प्रकाशत  हुये  की  एक  प्रति  तथा  आअध्रोजी

 ७  हा

 ...

 में  रखी  गई  ।  देखिए  सं०  एल  ०टो*  7708/89]

 (2)  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  31  1987  को  समाप्त  हुये  वर्ष  के  कार्य  करण  संबंधी
 समेकित  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भग्रंजी  ।

 में  रखी  गई  |  वेलिए  सं०  एल०टी०  7709/89]

 रबड़  कोट्टायम  का  वर्ष  1987-88  का  बालिक  थाथिक  सेला
 ओर  कार्यकरण  को  समीक्षा  आदि  तथा  कॉफी  भो्ड  का  बर्च

 1987-38  का  वाक्षिक  प्रतिवेदन

 वानिश्य  मंत्री  दिने  दा  :  श्री  प्रिय  रजन  दास  मुंशी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हू  :

 (1)  रबड़  कोट्टायम  के  वर्ष  1987-88  के  वा्थिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अध्र॑जी  ।

 रबड़  कोट्टायम  के  वर्ष  1947-88  के  वाधिक  लेखाओं  की  प्रति
 तथा  अ ग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  ॥॒

 रबड़  कोट्टायम/के  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 ५  समीक्षाक्री  एक  प्रति  ठथा  अ  प्रेजी  ।

 *
 (2)  उपयुक्त  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  बिलम्य  का  कारण

 दश्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  प्री  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संक्या  एल०  टी०  77/0/89]

 करा
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 ee  n= ५  ९-५०७-..>०००>भ»कन--नमक

 (3)  कॉफी  बोर्ड  1987-88  के  वाकिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्नेजी
 ।

 कॉफी  बोर्ड  1987-88  के  कार्यफरण  की  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अ ग्रंजी  ।

 कॉफी  बोर्ड  के  वर्ष  1986-87  के  सामास्य  निधि  लेखाओं  पर  लेखापरीक्षा
 वेदन  की  प्रति  तथा  अ ग्रं  जी  ।

 कॉफी  बोर्ड  के  वर्ष  1986-87  की  पूल  निधि  लेखाओं  १२  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तया  अ  भ्रंजी  सस्क  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०टी०  7711/891

 12.18  म०्प०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  झनुमति

 सहासचिद  :  मैं  31  1989  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पश्चात्‌  संसद  को

 दोनों  सभाओं  द्वारा  चालू  सत्र  के  दौरान  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित

 आठ  विधेयकों  को  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :

 (1)  विनियोग  1989

 (2)  विनियोग  1989

 (3)  बिनियोग  1989

 (4)  विनियोग  संख्याक  2  1989

 (5)  पंजाब  विनियोग  1989

 (6)  पंजाब  विनियोयोग  1989

 (7)  दिल्‍ली  नगरपालिक  विधि  1989

 (8)  आयकर  1989

 12.18  1/2  म०प०

 सभा  का  कार्य

 संसदोय  कार्य  संत्री  तथा  सचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  :

 आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूਂ  कि  सदन में  10  1989  से  प्रारम्भ  होसे  वाले

 सप्ताह  के  दौरान  निम्तलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  ।
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 (1)  आज  की  कायंसूच्ी  के  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  :--

 विदेश

 भम

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  कई  बार  कहा  है  कि  मुझे  यह  अधिकार  नहीं  है  और  मैं  राज्य

 का  कोई  भो  मामला  नहीं  उठाऊंगा  ।  माननीय  सदस्य  जो  चाहें  कर  सकते  हैँ  ।

 एक

 थी  प्रजय  मुशरान  :  महोदय  मैंने  एक  नोटिस  दिया  किस्तु  आपने  इसकी  ओर
 ध्यान  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  ओर  ध्यान  दिया  मैं  देख गा  कि  मैं  कया  कर  सकता  मैंने
 पहले  भी  कुछ  किया  था  और  अब  भौो  करूंगा  ।

 श्री  अजय  मुशरान  :  महोदय  ,  उन्होंने  उत्तर  दिया  द्  मंत्रियों  ने  कुछ  तिफारिश  की

 किस्तु  भारत  सरकार  के  सचिव  इसमें  विलम्ब  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  देखू गा  ।

 करी  अजय  सुशरात  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  मेरे  नोटिस  पर  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मै  इस  पर  विचार  करू गा  ।

 ।
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  दंडवते  प्लीज  रोज  ऐसा  मत  करो  ॥]

 मैं  इस  पर  विचार  कहूगा  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  बार  यह  कहिए  ।  ठीक  है  ।  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंते  कई  बार  ऐसा  कहा  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  आप  नाराज  मत  दो  रए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  नाराज  नहीं  हूं  ।

 बाप  भल  आदमी  ऐपा  करना  अच्छा  नहीं  लगता  ।

 व्ली  रामाधय  प्रक्ाद  सिह  :  गत  2-4-89  को  करसी  प्रशंड  के  गांव  में

 लोगों  कौ  सारो  सम्पत्ति  जता  दो  वहां  लोग  दाते-दाने  के  लिए  भूल  से  मर  रहे
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 अध्यक्ष  महोदय  ;  यह  वहां  का  काम  वही  जो  मैंने  हमको  बोला  वहो  मैं  आपको

 कह  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कछ  भी  नहीं  होगा  ।  कोई  निवेदन  नहीं  ।  शी  पाटिल  ।

 की  बालाताहिब  विले  पाटिल  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यंत्रबी  में  निम्नलिखित

 विषय  सम्मिलित  किया  जाए  :

 सब्जियों  तथा  अन्य  फसलों  के  लिए  कोई  दीर्घकालिक  नीति  नहीं
 ऐसी  नीति  के  अभाव  में  किसानों  को  प्रत्येक  बर्ष  कष्ड  उठाना  उहता  बेंक  ऋण  भी  किसानों

 को  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  होते  हैँ  ।  इस  समय  फप्तल  बीमा  योजना  अत्यन्त  चयनात्मक  है  ।

 यह  किसानों  फे  लिए  बहुत  सूखद  तथा  अमुकल  स्थिति  नहीं  सरकार  को  फसल  तथा  इसकी
 खपत  के  बारे  में  प्रतिवर्ष  निर्धारण  करना  चाहिए  और  फालतू  फसल  के  निर्यात  की  अनुमति  देनी

 चाहिए  ।  यह  नीति  किसानों  के  लिए  एक  वरदान  सिद्ध  होगी  ।

 इससे  भ्रामीण  अथंव्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाने  में  ओर  निर्यात  के  मामले  में  वास्तविक  उपलब्धि
 प्राप्त  करने  में  पहायता  मिलेगी  ।  फलों  तथा  कृषि  उत्पादों  के  बारे  में  दीर्धावधिक  निर्यात

 नीति  की  जोरदार  मांग  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  कृषि  उत्पादों  क ेलिए  लाभकारी

 मूल्य  दें  और  एक  वर्ष  पहले  ही  निर्यात  नीति  तथा  मूल्यों  की  घोषणा  करें  जिससे  किसानों  को  त  दुनुसार
 अपनी  फसल  की  योजना  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 झ्ली  कम्मोदी  लाल  जाटब  :  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूक्षी  में

 शा मल  किपा  जाए  :  --

 मध्य  प्ररेश  अभी  अन्य  प्रदेशों  की  अपेमझ्ा  काफी  पिछड़ा  प्रदेश  है  ।  चम्बज  व
 भागा  मुरेना  जिला

 तो  और  भी  पिछड़ा  है  |  इसी  कारण  यहां  पर  दिन-प्रतिदिन  जधन्य  अपराध  होते  रहते  यहां  पर
 न  तो  विश्वविधालय  है  न  यहां  पर  केन्द्रीय  विद्यालय  न  सरकार  ने  अभो  तक  खोलने  की  व्यवस्था
 की

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  है  कि  मुरैना  में  एक  केन्प्रीय  विद्यालय  तत्काल  खोलने  की
 व्यवस्था  करें  ताकि  यहां  के  बच्चे  ऊचे  दर्ज  की  पढ़ाई  कर  सकें  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  निम्नलिखित  विषय  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में
 सम्मिलित  किया  जाए  :--

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  बम्4ई  हाई  के  तटदूर  कुओं  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 निकालता
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 केन्द्रीय  सरकार  को  भारत  के  महाद्वोपीय  क्षेत्र  में  खणिज  तथा  अम्य  मूल्यवान  वस्तुओं  पर

 पूरा-पूरा  अधिकार  प्राथ्त  अतः  निवेदन  है  कि  हससे  प्राप्त  धन  में  से  कुछ  भाग.रायल्टी  के  रूप  में

 महाराष्ट्र  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  को  पेट्रो-रसायन  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  विदर्भ  के

 पिछड़े  क्षेत्रों  को  तेल  तथा  प्राकृतिक  सप्लाई  करने  के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की

 मुख्य  लाइन  से  सूरत  इटारसी  से  शाखा  पाइपलाइन  बिछाने  पूर  विच्वार  करना  चाहिए  ।

 भो  सोमनाथ  रथ  :  कृपया  निम्नलिलित  विषय  अगले  सप्ताह  की  काय॑सूचो  में

 सम्मिलित  किया  जाए  ।

 उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  में  भंजनगर  ओर  आस्का  में  दरसंचार  भवन  के  निर्माण  के  लिए
 राशि  आबंटित  की  गई  निवेदन  यह  है  कि  निर्माण  कराये  शीघ्र  आरम्भ  किया  जाए  ।

 इसी  प्रकार  उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  के  काभ्यसूयंगगर  तथा  बदागड़ा  में  डाकभर  भवम  का
 निर्माण  शीघ्र  आरम्भ  किया  जाता  चाहिए  |

 12,22  स्र०  प०

 हित  "
 भरी  श्रोक्तांत  डैलें  नररतहराज  वडियर  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  निम्नलिखित  विषय

 अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूचरी  में  सम्मिलित  किया  जाए  :

 जिपाष्यक्ष  महोदय  पीठासोन

 भारत  सरकार  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  राज्यों  के  राज्यमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्य
 घोषित  करती  दुर्भाग्यवश  पिछले  12  वर्षों  में  कर्नाटक  में  कोई  सड़कमार्ग  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित
 नहीं  किया  गया  कर्माटक  राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  सड़क  मार्गों  को  शब्ट्रीय  राजमार्गों  भें
 बदलने  के  लिए  एक  सूची  भेमी  है  जिनमें  कुछ  प्रमुख  सड़क  हैं  :

 बं।लौर-मंसूर-नं जनयड--गु  डुलुपेट-ऊटी
 का  मैसूर--झिंगपत्ना--ना

 मंगलोर--विकानया--कना4ल्‍ली--हुलिया  र-बैल्लारी--सिर गुप्पा--शा  हापु  र--गुलब्  र  गए--हुमना बा  द  ;
 और  बगलोर-मैसूर--मरकारा-मंगलोर  को  राष्ट्रीय  राजमा्म  संख्या  ।2  में  जोड़ना  --385  कि०प्री०

 मैं  निवेदन  करता  हू  कि  इन  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राशमार्म  घोषित  किया

 ]
 भी  बलबन्त  सिंह  राम॒वालिया  :  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सध्ताह  की  काये

 सूची  में  शामिल  किया  जांए  :--

 उपाध्यक्ष  आज  केन्द्रीय  खाद्य  भण्ढार  में  कूल  भक्डारण  का  लगभग  50
 प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  तक  योगदान  करके  देश  में  अग्रणी  किन्तु  परिश्रम  और  सूझ्बूझ्ञ  का  प्रयोग
 करने  के  उपरान्त  भी  आज  उत्तकी  आर्थिक  अवस्था  संकट  से  उभर  नहीं  पा  रही  पहूां  कृषि  क्षंत्र में
 और  लोगों  के  कार्यरत  होने  की  संभावनाएं  क्षीण  होती  जा  रही  बेरोजगार  की
 संब्या में  निरन्तर  बद़्ि  हो  रद्रों  यह  बुद्धि  जहां  एक  ओर  राज्य  के  आधथिक  ढांचे  को  जरजरित  कर
 रही  वहीं  दूधरी  ओर  प्रान्त  के  बतंधान  हालातों  को  भयंकर  बनाने  में  सहायक  हो  रहो  है  ।
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 अनाफाय+  प्पनाममयणय  ननपननथतू  न  क्  हा  हा  जज

 आज  आवश्यक  है  कि  पंजाब  में  कथक  को  वर्तमान  फसलों  के  स्थान  पर  अन्य  अधिक  लाभकारी  फसलें

 पैदा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाए  जैसे  बासमती  चावल  का  लाभकारी  मल्य  वर्तमान  चाबल

 बसुली  मूल्य  से  कम  से  कम  तोन  गुना  अधिक  घोषित  करें  तथा  अच्छे  परिष्कृत  बीज  को  कम  से  कम

 20  प्रतिशत  कम्म  दाम  पर  देने  की  ध्यवस्था  किसानों  १)  गंदम  पर  50  रुपए  प्रति  बिबटल  बोनस
 दिया  जाए  |

 क्री  इुष्ण  प्रताप  सिंह  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की
 कायें  सूचो  में  सम्मिलित  किया  जाए  ।

 घ्मरत-नेपाल  के  संबंध  ऐतिहासिक  एवं  भोगोलिक  दृष्टि  से  अत्यन्त  हैं  ओर  इसी
 नाते  भारत  सरकार  वहां  दवा  इत्यादि  की  आपूर्ति  करती  आ  रहो  भारत-नेपाल
 व्यापार  सन्धि  का  समय  समाप्त  हो  चुका  इधर  हाल  के  दिनों  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  तीन  मार्च
 के  थाद  पारगमन  सन्धि  समाप्ति  पर  आवागमन  में  काफी  दिवकत  का  अनुभव  हो  रहा  जो  व्यवसायी
 या  मजदूर  बिहार  या  उड़ीसा  से  नेपाल  मे  जा  रहे  हैं  उन्हें  भी  कई  तरह  की  दिक्कतों  का  सामना  करना
 पड़  रहा

 आग्रह  है  कि  भारत-नेपाल  सम्बन्ध  पर  अगले  सप्ताह  विस्तार  से  चर्चा  हो  ।

 को  श्लोबल्लभ  पाणिश्नही  :  मैं  अगले  सप्ताह  की  कार्यशूच्ी  में  निम्नलिखित  +  शामिल
 किये  ऊछाने  का  अनुरोध  करता  हू  :

 (1)  यद्यपि  उड़ीत्षा  में  इब  घाटी  कोयला  क्षंत्र  में  लिपिकोव  पदों  को  भरने  के  लिए  बहुत
 समय  पहले  ताक्षाष्कार  हुआ  था  तथापि  कोयला  प्राधिकरण  के  अनुवर्ती  जिसमें
 ऐसी  भर्ती  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  के  कारण  परिणाम  घोषित  कया  जः  रहा

 मैं  प्राधिकरण  से  ऐसे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  और  कम  से  कम  उन  पदों  को  तत्काल
 भरने  की  मांग  करता  हू  जितके  लिए  साक्षाश्कार  पहले  ही  हो  चुका  है  ।

 (2)  उड़ीसा  में  झारसुगुढा  के  निकट  भारतीय  खाद्य  निगम  के  बालीजोनी  गोदाम  में  ठेके  के
 जो  अभो  हड़ताल  पर  को  सरकार  की  ठेका  प्रणाली  को  ध्माप्त  करने  की

 घोषित  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभागीय  श्रमिक  बनाया  जाना

 भरी  मुल्लापललो  रामचखान  :  कपपा  निम्नलिखित  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूत्री में  शामिल  किया  जाए  :--

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  प्रशंसनीय  और  अनिवायं  है  किन्तु  परिवार  नियोजन  ऑपरेशनों  के
 कारण  हुई  मोतों  को  बढ़ती  हुई  संझ्या  के  बारे  में  हाल  की  रिपोर्टों  से  सभी  क्षेत्रों  के  लोगों  में  गहरी
 बिम्ता  व्य/प्त  है  ।  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  मम्त्रालय  भविष्य  में  होने  वालो  ऐसी  मोतों  को  रोकने
 के  लिए  ठोस  योजना  तेवार

 गर्मी  की  छुट्टियां  आ,गई  हैं  किन्तु  रेलवे  ने  अवकाश  के  दिनों  में  विशेष  रेलगाड़ियां  चसाने
 के  मामले  में  केरल के  मालाबार  क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  इससे  इस  जिसमें  केरल  राज्य  की  आधी
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 जनसंद्या  वाले  पांच  प्रमुख  जिले  के  लोगों  को  परेशानी  हुई  माननीय  रेलवे  मन्‍्त्री  केरल  के
 उत्तरी  जिलों  अर्थात्‌  मालाबार  के  लिए  अवकाश  के  दिनों  पें  वशेष  रेलगाड़ो  चलाने  के  लिए  आवश्यक

 कारंवाई  करे  ।

 ही  बो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  निम्नलिखित  मद  अगले  सप्ताह  की  कार्यधृबो
 में  शामिल  की  जाए  :--

 तु'गभद्रा  बोर्ड  सही  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है ओर  कनटिक  के  किसानों  की  ओर  से  यह
 शिकायठ  है  कि  बोर्ड  पानी  देने  के  मामले  में  ठीक  भल्यांकन  नहीं  कर  रहा  कर्नाटक  सरकार

 ने  तु  गभद्ठा  बोर्ड  को  समाप्त  करने  के  लिए  लिखा  था  क्‍योंकि  यह  सफेद  हाथी  है  और  और  उद्ृं श्य  की

 पूति  नहीं  कर  रहा  है  ।  कावेरी  या  कृष्णा  नदी  के  पानी  के  लिए  कोई  बोर्ड  नहीं  है  ओर  तु  गभद्रा  बो्ड
 की  भी  कोई  श्यकता  नहों  थी  ।

 मैं  सरकार  से  तु  गभद्रा  बोर्ड  को  समाप्त  करने  ओर  सम्बस्धित  सरकारों  को  पानी  का  प्रवर्घ
 अपने  ह्वाथ  में  लेने  क्री  अनुमति  देने  का  अनुरोध  करता  हू  ।

 2
 ञ्रक्ष5४

 जल-घतल/मत्रालय  में  उप  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०  :

 हम  सभो  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  को  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के  समक्ष  रखेंगे  ।

 12.28  Hoqo

 झ्रनुदानों  की  मांगे  1989-90

 ऊर्जा  मंत्रालय  --

 उपाष्यक्ष  महोदय
 :  अब  हम  कर्जा  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधोन  अनुदानों  को  मांगों  पर  चर्चा

 जारी  रखेंगे  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  |

 भरी  बद्धि  चंद्र  लग  :  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  अन्य  सदस्य  भो  बोलना  चाहते  हैं

 इसलिए  टाइम  और  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्या  त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  कई  सदस्य  बोलना

 चाहते  हैं  इसलिए  समय  ओर  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  मैं  उन्हें  बुला  रहा  हूं  ।  यदि  अधिक  समय  की  आवश्यकता

 cafe  मदि  आप  सबको  कोई  भ्रापत्ति  नहीं  तो  हम  समय  बढ़ा  सकते  हम  1.00  बजे  मध्याह्ञ  भोजन

 के  लिए  सभा  स्थगित  करंगे  और  2.00  बजे  पुनः  समवेत  होंगे  ।  क्या  सदन  को  समय  बढ़ाएं  जाने  पर

 सहमति  है  ?

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  हां  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  क्योंकि  आप  सभी  सहमत  हैं  अतः  मैं  अन्य  सदस्यों  को  बलाऊगा  ।

 श्री  बढ़ि  चंद्र  जन  उपाध्यक्ष  कोल  एंड  एनर्जी  की  जो  मांगें  प्रस्तुत

 हुई  हैं  उनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  अपने  विचार  सदन  के  समक्ष  रखना  चाहता  हू  ।  ह॒पारी  केर्द्र
 राक्ष्य  सरकारें  तथा  प्रदेशों  में  जो  इलेक्ट्रीसटी  बोडस  हैं  वे  ऊर्जा  की  समस्या  फ्रो  हल  करने  के

 प्रयास  में  लगे  हुए  हैं  ।

 इस  ऊर्जा  की  समस्या  का  समांधान  सम्पूर्ण  तौर  से  कर  सके  जिससे  किसानों  को  अधिक  बिजली
 मिले  और  उ  उत्पादन  बढ  ,  उद्योगों  को  औद्योगिकरण  के  मामले  में  आगे  ले  जाया  जा  पीने  के  पानी

 की  खासकर  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  जो  उसको  हल  कर  सकें  |  इस  सम्बन्ध  में  फेम  सरकार  ने  जो

 कदम  उठाये  हैं  वे  बहुत  ही  सराहनीय  हैं  भोर  केन्द्र  सरकार  जो  योजना  बनाती  जेसे  पातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  जो  लक्ष्य  हैं  उनको  पूरा  किया  गया  है  और  आठवों  पंच्रवर्षीय  योजना  के  जो  लक्ष्य  होंगे  उन्हें

 भी  हम  पूरा  कर  सकेंगे  ।  बिजली  के  लिए  सबसे  बड़ी  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  प्लांट  लोड  फैक्टर  को

 इम्प्रव  करें  ।  इसके  लिए  समय-समण  ५१२  प्रयास  किया  गया  इम  सम्बन्ध  में  1984-85  में  51.10
 1985-86  5-86  में  52.4  प्रतिशत  और  1987-88  में  बढ़कर  56.9  प्रतिशत  प्लांट  लोड  फैक्टर

 हो  गया  जबकि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरूआत  में  यह  ,44.3  प्रतिशत  इसके  लिए  जरूरी

 है  कि  मशीनरी  ऐसी  होनी  चाहिए  जो  सुचारू  रूप  से  काम  कर  सके  ।  अगर  मशीनरी  सुचारू  रूप  से

 नहीं  चलती  है  तो  किसी  भी  तरोके  से  हम  पी०  एल०  एफ०  के  बारे  में  सफल  नहीं  हो  सकते  ।  राजस्थान
 के  अन्दर  कोटा  में  हमने  थमंल  पावर  स्थापित  किया  और  उसमें  प्लांट  लोढ  फेक्‍टर  में  80
 प्रतिशत  का  जो  टार्गेट  था  उतसे  भी  बढ़कर  हमने  स्तर  कायम  किया  ।  अगर  इंजीनियसं  सुचारू  रूप  से
 काम  योग्यता  से  काम  वबरें  और  प्लांट  आधुनिक  हो  तो  हम  पी०  एल०  एफ०  में  सफल  हो  सकते

 हम  बराबर  इसके  लि  भ्रयास  कर  रहे  ट्रांसमिशन  एवं  डिस्ट्रीब्यूशन  लासेज  1986-87  में

 21.50  प्रतिशत  इस  रुम्बन्ध  में  जितनी  प्रगति  हम  चाहते  हैं  वह  नहीं  कर  क्योकि  द्राॉंसमिशन
 के  लासेज  के  लिए  कुछ  क्षत्र  इस  प्रकार  के  विस्तृत  हैं  जेसे  हमारा  क्षंत्र  है  जहां  ट्रांसमशन  लाइन  में

 बहुत-सा  खर्चा  आाता  इसलिए  राजस्थान  के  अन्दर  ट्रांसमिशन  लासेज  दूसरे  प्रदेशों  के  मुकाबले  में
 अधिक  वह  स्वाभाविक  भी  है  |  क्योंकि  जब  हम  ट्रांससमिशन  लाइम  बहुत  बड़ी  खींचते  हैं  तो  उसमें
 लासेज  होते  परन्तु  इसमें  देखना  चाहिए  कि  बिजली  v1  चोरी  को  रोका  क्योंकि  वह  बहुत
 अधिक  होती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सख्त  कानून  बने  हुए  लेकिन  उनको  इस्प्लोमेंटेशन  राज्य  सरकार
 ठोक  से  नहीं  करती  जो  बिजली  की  चोरी  होती  है  उप्तमें  इंजीनियर्स  का  भी  हाथ  होता  वे  भी
 मिले  हुए  होते  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  जाता  इसलिए  जरूरी  है  कि
 बिजली  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  मानिटरिंग  होनी  क्योंकि  फ्रेन्द्र  सरकार
 भी  आर०  ई०  सी०  योजनाओं  के  अन्दर  अधिक  घनराशि  देती  है'*'इसलिए  मौनिटरिंग  होना  बहुत
 आवश्पक  मैं  यहां  राज्य  सरकारों  रो  भी  विशेष  तोर  से  आग्रट  करना  चाहूंगा  कि  वे  बिजली  की

 चोरी  को  रोकने  में  सहायता  आज  देश  में  इण्डस्ट्रियलिस्ट्स  बिजली  की  चोरी  करते  किसान

 बिजली  की  चोरी  करते  हैं  ओर  दूसरे  बहुत  से  लोग  करते  इस  चोरी  को  रोकने  की  आवश्यकता  है
 तप्री  हमारे  ट्रांसमिशब  लॉस  ओर  डिस्ट्रीब्यूशन  लॉस  रुक  हम  सभी  प्रदेशों  को  उनकी  क्रावश्यकता

 के  अनुसार  बिजली  की  सप्लाई  कर  पाएंगे  ओर  बिजलों  की  कमी  काफी  हुद  तक  दूर  की  जा  सकती

 नेशनल  पावर  ग्रिड  को  मजबूत  बनाये  जाने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ओर  जब  तक  रीजनल  पावर  प्रिड
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 मजबूत  नहों  नेशनल  पावर  प्रिड  को  मजबूत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए  आवश्यकता  इस
 बात  की  है  कि  रीजनल  पावर  प्रिड्स  को  मजबूत  किया  जाये  तभी  हम  नेशनल  पावर  प्रिड्स  को
 मजबूत  कर  पाएंगे  ।  सरकार  को  इप  दिशा  में  ठोत  कम  उठाने  जिन  राज्यों  में  बिजली
 का  संकट  बिजलों  की  कमी  नेशनल  पाबर  प्रिढ  होने  से  उस  संकट  को  जल्दी  पार  किया  जा

 सकता  है  ।

 ग्रामीण  विद्यु  तीकरण  योजना  के  अन्तगेत  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर से  प्रदेश  सरकारों  और  स्टेट्स
 इलैक्ट्रिसिटी  बोढंस  की  लगातार  मदद  की  जा  रहीं  है  और  हर  साल  हजारों  ग्रामों  का  विद्युतीकरण
 किया  जा  रहा  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  ग्रामीण  विद्य्‌  तीकरण  के  क्षेत्र  में  नए  कीतिमान
 स्थापित  किए  राजस्थान  का  जहां  तक  सम्बन्ध  हमारे  कई  जिलों  में  काफ़ी  गांवों  का  विद्य
 करण  हो  चुका  सीकर  में  शत-प्रतिशत  गाँवों  का  विद्युतीकरण  हो  चुका  शुनझुनु  जिले  में  96
 परसेंट  गांवों  का  विद्य  तीकरण  किया  जा  चु॥  है  परन्तु  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  जैमलमेर  में  यह  प्रतिशत
 मात्र  16  परसेंट  जहूं  से  मैं  प्रतनिधि  हु  ।  जैसलमेर  जिला  राजस्थान  का  महत्वपूर्ण  जिला

 स्टट्रैजिक  टाउन  है  और  अब  तो  टूरिस्ट  संम्टर  भी  बन  गया  इतना  ही  नहीं  इन्दिरा  गांधी  कनाल

 भी  वहां  पहुच  गई  इसलिए  यह  आवश्यक  और  जरूरी  हो  गया  है  कि  जैसलमेर  जिले  की  ग्रामीण  विद्य
 करण  के  मामले  में  प्राथमिकता  दी  जानो  चाहिए  ।  मैं  समझता  हु  कि  वह  राजस्थान  में  ही  पूरे

 हिन्दुस्तान  में  विद्य  तीकरण  के  मामले  में  सबसे  पीछे  है  ।  वहाँ  अभी  तक  132%  के०  वी०  लाइन  भी

 नहीं  बिछायी  गई  बह  बड़  आश्चयं  की  बात  इस  सम्बन्ध  में  मैं  अनेक  बार  राजस्थान  स्टेट

 इलै  क्ट्रिसिटी  बोर्ड  के  चेयरमैन  और  संक्रटरी  से  मिल  बार-बार  उनके  मोटिस  में  लाता  रहा  हूं

 परन्तु  अभी  तक  इस  दिशा  में  प्रगति  शून्य  जैसलमेर  में  अब  तक  132  के०  वी  लाइन  नहीं  बनेंगी

 तब  तक  33  के०  वी०  भौर  1]  के०  वी०  लाटनें  नहीं  बिछायी  जा  सकती  भौर  उस  समय  तक  प्रामीण

 विद्य  तीकरण  का  कार्य  नहीं  हो  सकता  |  इसल्टिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  आप  शीघ्र  132  फै०

 बी०  लाइत  व  यजत  की  उयवःधव  कीजिए  इ  |  इप  लाइन  के  अभाव  में  मरा  कैसी  व  केन्द्रीय

 मंत्रियों  से  मिलकर  प्रभाव  हालना  भी  व्यर्थ  हो  जाता  है  क्योंकि  वहां  132  कै०  बी०  लाइन  हो  नहीं

 मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मन्त्री  जी  दस  मसले  को  राजस्थान  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  से  टेक-अप

 ओर  कोई  तरीका  निकाले  कि  कंसे  इस  मसले  को  हल  किया  जा  सकता  केरद्रीय  सरकार  इसमें  क्या

 मदद  कर  सकती  है  और  जैसलमेर  के  गांवों  का  विद्यूतीकरण  हो  सकता  पुझे  आशा  है  कि  माननीय

 मन्ती  जो  इस  सम्बन्ध  में  प्रा  सहयोग  प्रदान  करेंगे  ।  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  रक्षा  विभाग  भी

 जैसलमेर  में  सरक्षा  की  दष्टि  से  132  के०  बो०  लाइन  बिछाना  चाहता  मेरा  अनरोध  है  कि  आप

 रक्षा  विभाग  से  को-आडिनेट  करके  पता  लगायें  कि  किस  प्रकार  उनके  से  हम  वहां  132  के०

 बी०  लाइन  बना  सकते  हैं  और  कंसे  जल्दी  से  जल्दी  इस  काय  को  पूरा  किया  आ

 सकता  ताकि  जेसलमेर  जिले  के  प्रामों  में  बिजली  पहुचाई  जा  तो  जंसलमेर

 जिले  का  विक!स  हो  सके  और  ग्रामीण  विद्य,त  की  दृष्टि  से  वह  भी  आगे  बढ़  सके  |  जेसलमेर

 जिले  की  घनी  आबादी  के  ओ  गांव  हैं  जो  5-5  हजार  ओर  7-7  हजार  को  आबादी  के  गांव

 जो  ग्राम  पंचायतों  के  मुह्यालय  हैं  और  जो  हर  दृष्टि  से  प्रगति  को  ओर  बढ़  रहे  परन्तु  वहां

 विश्ञ॒त  की  व्यवस्था  न  होने  से  वहां  की  प्रगति  विकास  में  बाधा  पहुंची  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है

 जैुलमेर  जिला  जो  विद्युत  की  दुष्टि  से  पीछे  उस  सम्बन्ध  भें  आप  कदम  उठायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  दूसरी  बात  इस  सम्बर्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  बोकातेर  जिले  में



 प्रतुदतों  फो  मांगें  1989-90  1989

 बरसिंगसर  में  लिग्नाइट  निकला  नेवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  ने  इस  सम्बन्ध  में  220  मेगाबाट

 के  प्लॉट  को  स्थापित  करने  को  एक  योजना  बनाई  है  ॥  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  है  कि  बाड़मेर  जिसे

 में  कप्ों  और  जालेपा  में  20  करोड़  मिलियन  का  भण्डार  लिगनाइट  का  निकला  है  और  उससे  भी

 अच्छी  क्वालिटी  का  मैं  बार-बार  इस  बारे  में  प्रंस  करता  हु  लेकिन  अभी  तक  हमने  इस  बारे  में

 पूरा  डिटेल्ड  सर्वेक्षण  भी  नहीं  किया  इस  संबंध  में  अब  डिटेल्ड  सर्वेक्षण  कम्पलीट  होते  को

 लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसकी  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  तैयार  करके  जल्दी  से  जल्दी  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  |

 वहां  के  लिए  पॉवर  हाउस  की  योजना  बनाएं  और  वहां  पर  पांच  हजार  मैगावाट  की  कपिसिटी  का
 पावर  हाउस  बन  सकता  है  ।  अतः  हमारे  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  कपूर्डी  और  जालेपा  में  पावर

 हाउस  बनाने  की  बहुत  सख्त  आवश्यकता  इसलिए  इस  बारे  में  कदम  उठाए  जाने  अभी
 जो  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाए  विशेष  तौर  से  सोलर  इनर्जी  फोटो  योल्टेक  और  सौर
 ऊर्जा  के  बारे  में  हमारे  जेसलमेर  जिले  के  भ्रन्दर  कुछ  क्षत्रों  में  स्ट्रोट  लाइटिग  का  कार्य  हो  चुका
 मैं  यह  चाहता  हू  कि  बाड़मेर  ओर  जैसलमेर  जिले  के  अन्दर  इस  काये  को  और  बढ़ाया  तो

 हमारी  विद्य॒त  के  बारे  में  जो  समस्या  उसका  काफो  हृद  तक  निदान  हो  सकता

 एक  योजना  सौर  ऊर्जा  की  13  मेगावाट  की  हमारे  जोधपुर  में  स्थापित  करने  के  लिए
 लेकिन  अभी  तक  इसमें  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  सौर  कर्जा  का  जो  30
 मैगावाट  का  प्लांट  स्थापित  करना  इस  संबंध  में  जल्दी  से  जल्दी  ठोस  कदम  उठाएं  ताकि  ऊर्जा  की

 दृष्टि  से  वहां  पर  30  मंगावाट  का  पावर  हाउस  बन  सके  यदि  यह  बन  जाता  है  तो  हमारे  रेगिश्तानो
 क्षत्रों  को  बहुत  बड़ी  सहूलियत  मिल  सकती  विड  इनर्जी  के  बारे  में  भी  सबसे  ज्यादा  बिड  वहां
 अवेलेबल  है  ।  परन्तु  इस  बारे  में  भी  अभी  तक  कोई  ठोस  कदम  महों  उठाया  गया  गुजरात  में  तो

 कुछ  कदम  उठाए  गए  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  इन  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  भी  जेसलमेर
 और  जोधपुर  जिलों  में  कदम  उठाना  चाहिए  क्योंकि  विड  इनर्जी  के  जरिए  हमारी  लथु  सिंचाई  को

 योजनाएं  वहां  उन  वेल्स  पर  विंड  इनर्जी  की  व्यवस्था  हो  जाती  है  तो  बहुत  बड़ी  सहूलियत
 किसानों  को  मिल  सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  बिजली  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  कम्र  से  कम  ।0  घंटे  बिजली

 वहाँ  के  किसानों  को  लेकिन  सरकार  अभी  तक  यह  व्यवस्था  नहीं  कर  पाई  अब  तो  यह  है  कि

 कहों  6  घन्टे  ओर  कहीं  8  धन्टे  बिजली  मितती  यह  अति  आवश्यक  है  कि  किसानों  को  10  धघन्टे
 ब्रिजली  मिले  और  खास  तोर  पर  मरे  क्षंत्र  में  यह  डिमांड  गत  साल  6  हजार  भिचाई  के  कुए

 बाड़मेर  जिले  में  बने  ।  जैसलमेर  में  1000  सिंचाई  के  क्‌ए  उतके  लिए  बिजली  के  कनैफ्शन की
 बहुत  ज्यादा  मांग  है  ओर  इस  मामले  में  राजस्थान  सरकार  दूसरे  जिलों  को  ओर  हपारे  जिलों  को

 बराबर  समझ  रहो  हमारे  जिले  पिछड़  हुए  हैं  ओर  बिजली  के  कनैक्शन  देने  से  हमारे  परिवारों

 का  पालन-पोषण  हो  जाता  है  ओर  अकाल  की  स्थिति  हस  हो  जाती  इस  संबंध  में  भी  हमने

 बार  कोशिश  की  लेकिन  राजस्थान  सरकार  हमें  इसमें  पूरा  सहयोग  नहीं  दे  रही  जब  ५  न््लीय

 क  र  राजस्थान  सरकार  को  मदद  दे  रही  है  तो  हम  चाहते  कि  उन  पर  दवाब  डालकर  हमें  सिंचाई

 के  कुओं  के  लिए  थि  जलो  के  कनैक्शन  दिलाए  जाए  ।

 इन्हीं  प्याइन्ट्स  को  रखते  हुए  मैं  विद्युत  और  कर्जा  मंत्रालय  की  डिमांडज  का  समर्थन

 करता  हू  ।

 ) श्री  एश्न०  कुष्ण  अस््यर  उपाध्यक्ष  हालांकि  राष्ट्रीय  स्तर  पर
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 तक -  पाया  पयपयया+८

 उत्पादन  में  प्रशंसनोय  सुधार  हुआ  है  किन्तु  जहाँ  तक  दक्षिण  क्षेत्र  का  संबंध  है  स्थिति  बहुत  ही
 जनक  है  ।  दक्षिण  के  बहुत  से  राज्य  अभी  भी  क्चित  के  अभाव  में  पीड़ित  हैं  ओर  मेंरा  राज्य  कर्माटक
 भी  इनमें  से  एक  है  ।  जैसाकि  माननोय  मंत्री  महोदय  जानते  कर्नाटक  में  बिजली  की  लगभग  30
 प्रतिशत  कमी  है  ।  मैं  श्री  साठे  ओर  श्री  कल्पनाथ  राय  को  हस  संबंध  में  उनके  द्वारा  किए  जा

 रहे  कार्यों  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  किन्तु  उन्हें  उन  राज्यों  पर  भी  उतना  ही  ध्यान  देगा  चाहिए  जहां
 विद्युत  की  कमी  है  ।  मैं  श्री  कल्पनाथ  राय  का  प्रत्येक  राक्ष्य  की  विद्युत  आवश्यकता  पर  तैयार
 की  गई  जिसे  सांसदों  में  बांटा  गया  के  लिए  धन्यवाद  करता  हु  ।  अब  आवश्यकता  इस  बात
 की  है  कि  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  अपना  सारा  ध्याव  उन  राज्यों  की ओर  लगाया  जाना  चाहिए  भहां
 विद्युत  की  कभी  है  ओर  उनकी  समस्या  का  समाधान  करें  ।  एक  समाधान  तो  यह  है  कि  उम्हें  राश्ट्रीय
 प्रिड  के  काम  को  शीघ्र  पूरा  करने  का  प्रयास  करना  मैं  आनता  हूं  कि  सरकार  पहले  ही  इस  संबंध
 में  कदम  उठा  चकी  क्षत्रीय  विद्य,त  बोड़  तो  पहले  ही  सरकार  को  तथा  कर्जा  मंत्रालय  को  यह
 देखना  चाहिए  कि  राष्ट्रीय  ब्रिड  की  स्थापना  प्रयाशीघ्र  की  मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  बता  द्‌
 कि  हांल  हो  में  मैंने  एक  प्रेस  करियर  देखी  है  जिसमें  माननीय  मंत्री  श्री  साठे  ने  यह  कहा  है  कि  उचित

 प्रबंध  द्वारा  30  प्रतिशत  ऊर्जा  बचाना  संभव  है  ।  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 बया  कदम  उठाए  माननीय  मंत्री  ने  उस  वक्‍तश्य  में  यह  भी  कहा  है  कि  एक  प्रतिशत  ऊर्जा

 कर  हम  200  करोड़  रुपये  बचा  मैं  जानता  चाहता  हूਂ  कि  ऊर्जा  को  खपत  के  सही  प्रबंध  को

 लागू  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  इस  संबंध  में  मैं  सरकार  का  ध्यान  राज्य  विद्य॒त
 बोर्ड  के  प्रबंध  की  ओर  दिलाना  कल  हो  माननीय  मत्री  ते  बाद-विवाद  के  बीच  में  बोलते

 हुए  सदन  में  कहा  था  कि  राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  हानि  बहुत  अधिक  यह  2000  करोड़  तपए  से

 अधिक  यदि  राज्य  विद्यृत  बोर्ड  उचित  कप  से  प्रबंध  करें
 तो  इस  2009  करोड़  रुपए  की  हानि

 को  विद्यत  का  अधिक  उत्पादन  करने  में  लगाया  जा  सकता  था  अर्थात्‌  लगभग  2000  मेगावाट  विद्युत

 उत्पादित  की  जा  सकती  है  ।  दुर्भाग्य  से  विद्यत  का  प्रइंध  ठीक  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  ।
 राज्य

 विद्युत  बो्डों  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  देखना  मंत्रालय  की  जिम्मेदारी  है  राज्य  सरकारों

 द्वारा  इन  बो्ों  की  कार्यप्रणाली  की  देखरेख  के  साथ-साथ  ये  बोर्ड  ठीक  ढंग  से  कार्य  इस  संबंध  में

 मैं  माननीय  मंत्री  श्री  कन्पमाथ  राय  को  एक  सुझाव  देना  चाहूगा  कि  बहुत  से  राज्य  विद्य,त  बोर्डों  में

 इसलिए  घाटा  हो  रहा  है  क्‍योंकि  वे  कृषि  क्षेत्र  को  रियायती  दरों  पर  विद्युत  दे  रहे
 हैं

 ।
 कर्नाटक  भी

 एक  ऐसा  हो  राज्य  मैं  यह  जानना  चाहता  कि  उन  राज्यों  जो  कि  कृषकों  को  रियाय्ती  दर

 पर  विद्य,त  सप्लाई  करते  आर्थिक  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम  जा  रहे  राज्य  सरकार

 कृषकों  को  किसी  प्रकार  की  आश्थिक  सहायता  देने  की  स्थिति  में  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या

 राज्यों  को  आधिक  सहायता  देगी  ?  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  60
 पैसे  प्रति  यूमिट

 बनतो  है  किस्तु  कृषक  झेवल  10  पैसे  प्रति  यूनिट  देते  उदाहरण  के  कर्नाटक  में  इसकी

 दन  लागत  60  पैसे  प्रति  यलिट  है  जबकि  वे  इसे  ।0  पैसे  प्रति  यूनिट  बेचते  हैं  ।  आप  अनुमान  लगा  सकते

 हैं  कि  इससे  राज्य  विद्य्‌त  ओह  फो  कितना  मुकस्ताम  उठाना  पड़ता  है  ।  हे

 हूंगा  कि  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  राज्य  बिद्यत दसरी  ज्ञात  मैं  इस  संबंध  में  कहना  चा |  ढ्ीञ  पर  आपको
 बोड  उपयुक्त  तोगों  द्वारा  संचालित  किया  जाता  हैया  नहीं  ।  यह  बहुत  हो  बन्‍्प॒क  है  भार

 आपको
 ब्य  क्तियों  के  हारा  किया  जाता मद  हि  उः्  *्

 हमे  हक  7  मम
 हर  राज्य  से  यह  शर्ते  श्खनी  चाहिए  कक  बदय  त  बोड  का  संचालन  सक्ष

 चाहिए  ।  अगर  उपयुक्षत  व्यक्ति  को  नियुक्ति  होगी  तो  राज्य  बिश्व,त  बोर्ड  का  प्रबंधन  भी  तिश्चित  रूप

 से  बेहतर  होगा  ।

 केन्द्र  सरकार
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 एक  अन्य  सन्नाव  मैं  यह  देता  चाहु  गा-.श्री  कल्पनाथ  राय-..मैं  यद  नहीं  जानता  कि  आपने

 इन  सारी  ध्लीजों  का  अनुपालन  किया  है  या  नहीं  ।  मैं  आपका  ध्यान  राज्य  की  ऊर्जा  सम्बन्धी  आवश्यकता

 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूਂ  |  मैं  इव  बात  पर  बल  देकर  कहू  गा  कि  मंत्रालय  को  ऊर्जा  की  कमी  वाले

 राज्यों  पर  धपान  देना  कर्नाटक  में  यहु  कमी  3०७  प्रतिशत  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  आपको

 राष्ट्रीय  ग्रिड  की  स्थापना  के  लिए  शीघ्र  कार्रवाई  करनी  दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूंਂ  कि  राज्य  विद्युत  बोर्ड  की  लम्बित  खासकर  वह  योजना  जिन्हें  पूरा  करने  में  कम  समय

 लगता  उसे  तुरन्त  स्वीकृति  मिलनी  चाहिए  ।  जहां  तक्ष  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध  मैं  कुछ
 योजनाओं  के  बारे  में  जिक्र  करता  चाहुगा  और  माननीय  मम्त्री  महोवय  से  इसे  जल्द  स्वीक्षति  देने  का

 आग्रह  पहुली  तो  समुद्रम  रन-आफ  द  रीवर  प्रोजैक्टਂ  है  जो  करीब  270  मेगावाट  कर्जा

 की  आपने  इसे  स्वीकृति  प्रदात  की  है  तवा  इपका  व्यय  राज्य  सरकार  द्वारा  वहुन  किया

 लेकिन  केम्दोय  विद्य॒त  प्राधिकरण  ने  इसे  स्वीकृति  नहीं  प्रदान  की  इसयें  किसी  भी  जलाशय  का

 अवरुद्ध  होना  अन्तग्र स्‍त  नहीं  जहां  तक  इश्न  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  तो  इससे  अन्तर्राज्यीय  मतभेद

 नहीं  होगा  और  मुझें  विश्वास  है  कि  तमिलनाडु  इसमें  हस्तक्ष  प  महों  आपको  इस
 को  स्वीकृति  देनी  चाहिए  ।

 दूसरी  लम्बित  परियोजना  शिवसमुद्रम  सीजनल  ऊर्जा  योजना  ।  इसमें  भी  किसी  तरह  के  जलाशय
 का  अवरुद्ध  होना  अन्तग्र सत  नहीं  है और  इसे  पूर्णतया  राज्य  सरकार  के  खर्चे  पर  बनाया

 मुस्त  समझोते  के  अन्तगत  कर्नाटक  सरकार  तमिलनाडु  में  ऐसी  परियोजना  के  निमाण  के  लिए  तैयार
 है  ।  आपको  अपने  पद्ठ  का  उपयोग  करते  हुए  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इस  शिवसमुद्रम  सीजनल
 ऊर्भा  योजना  को  सती  क्रति  प्रदान  को

 अन्य  बात  यह  है  हमें  इस  बात  की  खुशी  है  कि सोबियत  सहाबता  से  एक  ताप  चिझछत
 संयंत्र  की  स्थापना  मंगलौर  में  की  जा  रही  इसमें  शीघक्रता  करनी  च।हिए  ।

 एक-दसरी  परियोजना  रायचुर  ताप  संयंत्र  है  ।  यहां  पर  कोयला  की  समस्या  यह
 दुर्भाग्य  को  बात  है  कि  रायचुर  ताप  विद्युत  संयत्र  को  कोय+  की  नियमित  आपूर्ति  ना  होने  के  कारण
 अक्सर  बन्द  रहना  पड़ता  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  ग्रह  आप्रह  करू गा  कि  वे  सम्बन्धित
 कारियों  से  बात  ऋर  यहाँ  कोपले  की  आपूर्ति  की  ब्यवस्था  कर  ।

 यहां  पर  मैं  50  से  60  मेगावाट  क्षमता  वाली  दो  या  तीन  परियोजनाओं  के  बारे  में  भी  जिक्र
 करना  चाहूगा  जोकि  मंत्रालय  के  लम्बित  पड़ो  हैं  ।  मैं  मानतीय  मन्त्री  से  अग्रह  ऋरूगा  कि  वे
 इन  परियोजनाओं  के  नाम  तोट  कर  पडला  तो  वृन्दावन  जल-विद्यत  परियोजना  यह  13
 करोष्ट  रुपए  की  लागत  से  बनने  वानो  परियोजना  यह  स्वाभातिक  है  कि  हसे  स्वीकृति  चांहिए  ।

 एक-द्सरी  परियोजना  अल0पट्टी  बांध  बिजलोघर  यह  भी  एक  छोटो  परियोजना  एक
 और  पलना  डाइवरसनਂ  योजना  वह  भी  लम्बित  पड़ी  इसके  अतिरिक्त  एक  और  परियोजला
 कबीनी  बौध  बिजलीघर  है  ।

 ये  सब  कर्नाटक  राज्य  की  परिषोजनायें  हैं  जो  लम्बित  पड़ी  हैं  और  मैं  मन्त्री  महोदय  से

 आग्रह  करूगा  कि  दसकी  जल्द  स्वीकृति  के  लिए  कोशिश  की  जाय  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  दो  या  तीन  विचार  और  रखना  चाहूगा  ।
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 एक  मुद्दा  जिसे  दूसरे  सदस्यों
 के  भी

 उठाया  बह  विक्व,त  पारेषण  का  सुकसान
 होना  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  विद्युत  पारेषण  का  मुकसान  हमारे  देश  में  सकसे  ज्यादा  है  और
 इसका  राष्ट्रीय  ओसत  21.3  कुछ  राज्यों  को  करोब-करोब  सभी  राज्यों  को

 ष्त
 पारेषण  में  बहुत  ज्यादा  नुकस्तान  उठाना  पड़ता  आप  इस  सम्बस्ध  में  सभी  विद्युत  बोर्डों  को  लिक्ष
 रहे  हैं  ओर  यह  उम्मीद  करते  हैं  कि  उनके  कार्यनिष्पादन  में  धुधार  होगा  ।  आप  उन्हें  वित्तीय

 सह्दायता  भी  अदान  करना  चाहते  हैं  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  पोषण  का  कम  से
 कम  नुकसान  हो  ।  लेकिन  इसमें  ज्यादा  कमी  नहीं  की  जा  सकी  है  भोर  यह  नुकसान  अभी
 भी  हो  रहा  है  ।

 5

 दूसरा  मुद्दा  ऊर्जा  के  संरक्षण  का  आातके  वक्तव्य  के  ऊर्जा  के  संरक्षण  से  हम  30

 प्रतिशत  ऊर्जा  बचा  सकते  दूसरा  यह  है  कि  विद्य,त  पार षण  की  हानि  को  कम  किया  अगर

 इन  दोनों  चोजों  का  ५बन्ध  ठीक  ढंग  से  किया  गया  ठो  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्हें  अस्प  किसो  भी

 योजना  की  जरूरत  नहीं  मैं  आपसे  आग्रह  करूगा  कि  आप  राज्य  विद्युत  बो्डों  को  प्री  सहायता
 प्रदान  करें  और  यह  सुनिश्चित  कर  कि  विद्यूत  पार

 षण
 की  हानि  में  कमी  को  जाए  ।

 गा

 जहां  तक  कर्नाटक  का  प्रश्त  तो  ज्यादातर  हमारी  जल-विद्यु  त  परियोजनायें

 एक  समय  भारत  के  विद्युत  नक्शे  में  कर्नाटक  का  दूसशा  स्थान  लेकिव  दुभग्यवश  इसका

 स्थान  भब  हो  चुका  है  और  क्योंकि  हम  जल-विद्य त
 परियोजना  के  ऊपर  निर्भर  करते  हैं  जिसकी

 सफलता  मानसून  पर  निर्भर  करती  इसलिए  मैं  आपसे  कर्ताटक  की  इन  परियोजनाओं  की  जल्द  से

 जल्द  स्वीकृति  के  लिए  आग्रह  करता  हू  ।

 क्षीमतो  मनोरमा  सिह  मैं  ऊर्जा  मंव्रालय  की  अनुदात  मांगों  के  समर्थन  में  आज  बोल

 रहो  हू  ।  मैं  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहती  हू  कि  उन्होंने  सारे  संसद  सदस्यों  के  बिचार  अपने  क्षत्र  के

 बारे  में  मांगे  और  सारे  थिबारों  की  उन्होंने  एक  पुस्तिका  बनाकर  सारे  मैम्बरों  को  भेजी  मैं  इसके  लिए

 मंत्री  जो  की  आभारो  रहूगी  ।  उन्होंने  बहुत  ध्यान  रक्षकर  उस  किताब  को  बनाया  है  ।

 अपने  क्षत्र  की  कुछ  पमस्पाएਂ  ओर  कुछ  सूझाव  मैं  आयसे  निवेदन  करना  चाहती  हू  ।  मैं  आपके

 माध्यम  से  मंत्री  जी  को  बताना  चाहती  हू  कि  ग्रामीण  विद्य,तिकरण्  के  दारे  के  जो  कदम  भारत  सरकार

 ने  उठाया  वह  बहुत  ही  सराहनीय  है  ते  न  ग्रामीण  विद्य  तिकरण  मैं  बहुत  सारी  ल्वामियां  हैं  जिनका

 मैं  जिक्र  करना  चाहती  हु  ।  आज  भी  पदाधिकारी  ग्रामीण  विद्य  तिकरण  को  एक  सिल(प्लेगार  तरीके  से

 नहीं  कर  रहे  मैंने  अपने  क्षत्र  में  देखा  है  कि  विद्य  तिकरण  के  बीच  में  गांव  छूट  जाते  वो  चार

 बार  मैंने  मर  अभियन्ता  से  इसकी  जानकारी  प्राल्त  करने  की  कोशिश  की  तो  उन्होंने  बताया  कि

 रेवेन  विलेज  करके  करते  यह  बात  मेरी  समझ्न  में  नहीं  आई  कि  इसमें  रेंबेम्यू  बिलिज  का  क्या  मतजब

 मैं  मंत्री  जी
 से  निवेदन  करना  चाह  गरी  हूं  कि  जब  गांव  छूट  जाते  हैं  तो

 उसकी  प्रतिक्रिया  बहुत

 हो  खराब  जनप्रतिनिधि  पर  पड़ती  है  |

 सचाई  से  का  सम्बन्ध  ब  हुत  ही  म  हृत्वपूर्ण
 है  भौर  इनके  बीच  में

 तालमेल  होना  बहुत  ही
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 आवश्यक  है  ।  मरा  क्षेत्र  पहाड़ी  इलाका  है  ओर  अधिकतर  तिच्चाई  लिफ्ट  इर्रीगेशन  से  होती  है  ।  बहुत  सी

 जगह  लिफ्ट  इरीगेशन  स्कीम  बना  दी  गई  लेकिन  विद्यु  तीकरण  के  अभाव  में  वह  बेकार  पड़ी  हुई  हैं  इसलिए

 ताल  मेल  होना  बहुत  ही  आवश्यक  मेरे  पृव॑वर्ती  वक्‍ता  जंन  साहब  न  ठीक  ही  कहा  कि  गांवों  में

 विद्युत  की  चोरी  को  रोका  जाय  और  किसान  तथा  भ्यावसायिक  लोगों  को  विद्युत  देने  की  क्रिया  को
 सरल  बनाने  की  कोशिश  की  जाय  ।

 बहुत  से  मांत्रों  में  ट्रांसकरामं?र  एकदम  खराब  पड़  हुए  मेरे  निवेदन  करने  के  बाबजूद  इसकी

 पूति  नहीं  हो  पाती  इसका  कारण  है  कि  ट्रांसफामंर  बहुत  ही  कम  क्षमता  के  मुहैया  कराए  जाते  हैं  ।
 बड़े  गांवों  में  अधिक  क्षमता  वाले  ट्रांसफामंर  मुहैया  कराये  इनकी  बेहद  कमी  है  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  स्थगित  की  जाती  है  ।  मध्याक्न  भोजन  के

 पश्चात्‌  लोक  सभा  2  म०प०  पर  पुनः  समवेत  होगी  ।

 1.00  सण्प०

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  म०१०  तक  के  लिये
 स्पणित  हुई

 2.12  Rode

 मध्याज्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.12  म०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीम

 अ्रनुदानों  को  प्रत  प्रक  मांगे  (  1989-90
 ऊर्जा

 ]
 थी  एन०वी०एम०  सोम  क्या  अब  मन्त्री  जो  जवाब  देंगे  ?
 उपाष्क्षप  महोदय  :  वह  2.30  म०प०  पर  जवाब  देंगे  ।  श्रीमती  मनोरमा  सिंह  अपना  भाषण

 जारी  रखेंगी  ।  हु

 झीमतो  ममोरमा  सिंह  :  उपाध्यक्ष  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  के  बारे  में  चर्चा  चल
 रही  थी  ।  प्रामीण  विद्यू,तीकरण  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दर  करने  के  लिए  मेरा  सश्कार  से
 निवेदन  है  कि  राज्य  सरकार  को  अधिक  से  अधिक  सक्षम  बनाया  क्‍योंकि  बहुत  स्थानों  पर  बिजली
 के  खंभे  गाइड  दिये  जाते

 लेकिन
 सामान  की  कमी  की  बजह  से  विद्य  तीकरण  नहीं  हो  पाता  ।  मेरे  क्षेत्र

 बांका  अनुमण्डल  में  1985  में  1200  गांवों  के  विद्य  तीकरण  का  लक्ष्य  लेकिन  बड़  दुत  के  साथ
 कहना  पढ़ता  है  कि  अभो  तक  600-650  गांवों  में  ही  विश्व  तीकरण  हो  पाया  है  !  हरिजन
 वासियों  को  बिजली  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जो  प्रक्रिया  अपनाई  गई  उसमें  भी  अभी  तक  सफलतः
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 प्राप्त  नहीं  हुई  इसी  तरह  से  कहल  गांव  ओर  कोयल  गांव  में  दो  प्रोजेक्ट  स्वीकृत  थे  जिनका  काम

 1990  तक  पूरा  हो  जाना  था  कहल  गांव  में  1984  में  काम  शुरू  हो  गया  है  और  1990  तक

 इसको  पूरा  करने  का  लक्ष्य  लेकिन  अभी  तक  इसमें  संतोषजनक  प्रगति  नहीं  है  ।  कहल  गांव  यमेल

 पावर  के  लिए  किसानों  से  बभीन  अधिगृहीत  की  लेकिन  उनको  उचित  मुभावजा  अभी  तक  नहीं
 दिया  वहां  पर  हर  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  नौकरी  देने  का  प्रावधान  भी  उसको  भी

 अभी  तक  पुरा  नहीं  किया  मैं  भागलपुर  जिले  से  आती  लेकिन  नियुक्ति  बाहर  के  लोगों  की  की

 जा  रही  भागलपुर  ओर  मुगेर  पिछड़  दलाके  लेकित  बंगाल  के  लोगों  को  बुलाकर  वहां  नियुक्त

 किया  जा  रहा  मैं  बंगाल  के  लोगों  की  बिरोधी  नहीं  लेकिन  मेरा  क्षेत्र  बहुत  पिछड़ा  हुआ
 बेकारी  बहुत  इसलिए  इसमें  वहां  के  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 कोयलकारो  के  बारे  में  मैं  निवेदन  करना  चाहती  हूँ  कि  1980  में  यह  योजना  बनी  उस्त
 समय  इसकी  अनुमानित  लागत  300  करोड़  थी  ओकि  अब  |  100  करोड़  हो  गई  इस  योजना  के  लिए
 आदिवासियों  की  जमीनें  ली  गई  इसलिए  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिया  जाए  कि  इस  योजना  को

 शीघ्र  चालू  किया  जाए  ।  कर्णपुर  थर्मल  पावर  स्टेशन  को  प्रधानमन्त्री  की  घोषणा  के  अनुसार  स्वोकृत

 कराया  अन्त  में  मैं  निवेदन  करना  चाहती  हू  कि  बिहार  को  उतवेक्षित  न  समझना  जाए  और  वहाँ

 के  लिए  सूपर  थर्मलए।वर  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी
 ह

 मैं  अपने  क्षत्र  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  कि  देवगढ़  इण्डस्ट्रियल  एरिया  बिजली  की

 आपूर्ति  नहीं  होने  के कारण  26  लघु  उद्योग  बन्द  हो  गए  इसके  लिए  राज्य  सरकार  को  लिखा  गया

 है  ।  ऐसे  बेरोजगार  जिन्होंने  लघु  उद्योग  चलाए  उनके  लिए  बिजली  की  आपूर्ति  की  जाए
 ताकि  थे  अपना  गुजर-बसर  कर  इन  शब्दों  के  भाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूਂ  और  आपको

 धन्यवाद  देती  हू  कि  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 धो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  समय  कम  होने  के  कारण  मैं  सब्से  पहले
 ऊओ  मम्त्रालय  को  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 थमंल  पावश  स्टेशन  कांटी  या  थमल  पावर

 स्टेशन  बरौनी  का  हो  जिसमें  कोयले  की  तस्करी  बड़  पैमाने  पर  होती  इसी  सबन  में  इस  बारे  में

 मैंने  आपसे  बार-बार  मांग  की  कि  इसके  लिए  कारगर  कदम  उठाए  आपने  कारगर  कदम  उठाये

 इसके  लिए  मैं  साठे  साहब  को  बधाई  देना  चाहता  हू  '  इसके  बाद  बिहार  को  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 निश्चित  रूप  से  बढ़ी  है  ।  कांटी  थर्मल  पावर  स्टेशन  से  गोपालगंज  और  उ०  प्र०  के  अधिकांश

 जिलों  की  समस्या  का  निदान  कर  सकते  थे  ।  इसमें  कृषि  के लिए  विशेष  आधथमिकता  लाख

 रने  के  वावजद  भी  काटी  थमंल  पावर  स्टेशन  की  पूरी  यूनिट  बालू  नहीं  कर  आपने

 ल  पावर  कीं  पूरी  युनिट  चालू  कर  पाएंगे  ।  इसके  साथ-साथ  अन्य

 त्रभी  बिहार  की  विद्युत  क्षमता  कम  है  और  भविष्य  में  भी

 कोशिश  क

 कहा  था  कि  सन्‌  86  तक  कांटी  धर्म

 राश्यों  की  हालत  को  भी  देखें  तो  आ

 उत्पादन  क्षमता  कम  रहेगी  ।

 कोयथल-कारो  परियोजना  आपने  हाथ  में  ली  और  वह  परियोजना  कांगजों  तक  ही  सीमित  रह
 ई  कारगर  कदम  नहीं  उठा  सके  ।  छोटा  मांगपुर  ओर  झारखंड

 में  काम  जोरो  पर  चल  रहा  जब  तक  वहां  की  समस्या  का  निदान  नहीं  कर  तब  तक  लाख

 कोशिश  कर  बिहार  में  विश्व  त  क्षमता  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  श्रीमती  गांधी  ने  सोचा  था  कि  ग्रामीण

 बैंकों  का  जाल  बिछाकर  और  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  देहातों  में  गरीबों  का  जीवन-स्तर  ऊचा

 उठाया  जायेगा  उसी  प्रकार  प्रामोण  विश्व तीक  रण  पोजना  से  अधिक  से  अधिक  गरीब  तबके  के  लोगों

 गई  ।  उस  परियोजना  के  लिए  आप  को
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 _  जप
 को  बिजली  मुहैया  कराए  |  मैं  मोपालगंज  से  आता  गांवों  में  यहू  हालत  है  कि  पोल  है  तो  तार  नहीं
 है  भोर  कहीं  पर  तार  है  तो  पोल  नहों  है  और  कहीं  पर  कुछ  ही  नहीं  गांव  के  लो  तार  काठकर
 कपड़े  पसारत  का  काम  कर  रहे  बिहार  में  ट्राम्सफारमर  को  बहुत  कमी  है  ।  जब  ट्रांसफ्ारमर  जल
 जातः  है  तो  कम  से  कमर  छह-सात  महीने  तक  प्रयास  के  बाबजूद  भी  वह  नहीं  लग  पाता  आपका
 लक्ष्य  था  कि  हर  खेत  को  भविष्य  में  ब्रिजलो  देंगें  और  ट्यूबबैल  बेकार  पड़े  हुए  हैं  उन्हें  ठोक  करेंगे  ।
 हमारी  उत्पादन  क्षमता  कम  से  कम  36  हुआर  टन  मेगावाट  होनी  चाहिए  ।  जबञ्र  तक  नए  थर्मल  पावर
 स्टेशन  बिहार  में  मंजूर  नहीं  करेंगे  तब  तक  बिजली  देने  का  लक्ष्य  सफल  नहीं  होगा  |  बिहार  के  पथ
 मक्ष्य  मंत्री  श्री  भागवत  झा  आजाद  ने  माफिया  के  विरुद्ध  कारगर  कदम  उठाया  और  बड़े-बड़े  माफिया
 लोगों  को  जेल  में  बन्द  किया  ।  उम्मीद  है  कि  नए  मुख्य  मंत्री  भी  जब  तक  माफिया  पर  काब  नहीं
 करेंगे  तब  तक  बिजली  की  उतल्यादन  क्षमता  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  यहां  गफूर  साहब  भी  बंठे  हुए
 इनके  मुख्यमंत्रित्व  काल  में  भी  मैंने  कहां  था  कि  एक  कलेक्टर  सक्सेना  जो  ने  जब  माफिया  के  विरुद्ध
 कोयले  के  मामले  में  कारगर  कदम  उठाये  तो  उनका  स्थानांतरण  कया  दिया  गया  और  जब  माफिया
 लोगों  ने  दस  लाख  रुपये  उनके  कस्पाउन्ड  में  फेंके  । कल्पनाथ  जी  ने  जो  सुझाव  विया  उससे  हमारी
 आशा  बंधी  है और  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  बिहार  प्रदेश  में  माफिया  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में
 आप  पीछे  नही  ह॒टेंगे  और  साथ  हो  वहां  पर  आप  नये  पावर  स्टेशंत  का  निर्माण  करेंगे  तभी  बिहार  में
 विद्य,त  के  उत्पादन  में  और  बढोतरी  हो  सकती  है  और  हम  आगे  बढ  सकते  हैं  ।

 कुमारों  कमला  कुमारों  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  समय  दिया  बोलने  के  लिए
 इस  पर  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हु  ।  ऊर्जा  के  विषथ  में  मुझे  सबसे  पहले  यह  कहना  है  कि  हमारे  मंत्री
 महोदय  ने  जो  आवंटन  किया  है  वह  सक्षम  कितने  दिनों  से  विकास  का  काये  नहीं  हुआ  उसमें
 बढोत्तरी  ऊर्जा  एक  ऐसी  चीज़  है  जिससे  देश  का  विकास  पूर्णतः  निर्भर  कश्ता  है  ।  चाहे  हम
 उद्योग  के  क्षेत्र  में  ग्रामीण  था  शहरी  क्षत्रों  में  ऊर्जा  बहुत  जरूरी  हमारा  देश  कृषि

 प्रधान  देश  है  ओर  क्षि  के  मामले  में  भी  ऊर्जा  की  नितान्त  आवश्यकता  इसलिए  यदि  बिजली
 रहेगी  तो  पम्प  चलेंगे  और  जब  मानसून  नहीं  होगा  तो  उससे  तो  खेती  बचाई  सकती  है  और  खेती
 उगाई  जा  सकती  इससे  सिंचाई  का  कार्य  भी  होता  है  ।  इन्हीं  सब  कार्यों  को  लेकर  ऊर्जा  का
 महत्व  बढ़  जाता  रेल  के  क्षत्र  में  भी  ऊर्जा  की  खपत  उद्योग  और  कृषि  के  मामले  में  भी  ऊर्जा
 की  खपत  यदि  इन  चार-पांच  स्थानों  पर  ऊर्जा  को  लिया  ज'ये  तो  इससे  हेम  देश  का  विकास  कर
 सकते  हैं  ।  अभी  मनोरमा  बहन  नाथ  कोल  योजना  के  बारे  में  कह  रही  थीं  ।  यह  1980  में  चंद्र  शेखर
 प्रसाद  जी  जब  ऊर्जा  मन्त्री  थे  उप  समय  लगाई  गई  थी  तब  इसकी  लागत  करीब  80)  करोड़  थी  और
 आज  ये  दुगुनो  हो  गई  है  ।  इस  तरह  से  यदि  समय  बढ़ता  गया  और  यह  पूरी  नहीं  हुई  तो  इसकी
 लागत  और  अधिक  हो  जायेगी  तथा  इसे  बनाया  जाना  मुश्किल  होगा  ।  मुझे  यह  कहना  है  कि  बिहार
 की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  हिन्दुस्थान  में  जिस  प्रकार  ऊर्जा  को  कमी  हम  लोगों  को  बायोगैस  को
 अधिक  इस्तेमाल  में  लेना  चाहिए  |  इससे  हमारी  ऊर्जा  की  खपत  को  राहत  मिल  सकती  पग्राभोण
 क्षेत्र  में  ऊर्जा  का  विकास  होना  जिससे  हमारे  कृषि  मजदूर  लाभाग्वित  हो  सकें  और  कृषि  का
 उत्पादन  बढ़  सके  ।  साथ  हो  हमारे  जो  ग्रिड  हैं  वे  ऐसो  जगह  लगाये  जाएं  जिससे  अधिक  से  अध्विक  से
 गांव  कवर  हो  सके  ।  इससे  ग्रामोण  जनता  लाभान्वित  हो  सकेगी  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  जो
 द्रान्‍्सफारमर  लगाये  जाते  हैं  वह  कम  क्षमता  के  लगाये  जाते  हैं  और  वह  जल  जाते  इसलिए  अधिकांश
 गांवों  को  लेकर  अधिक  क्षमता  के  ट्रान्सफारमर  लगाये  जाएंगे  तो  जलेंगे  नहीं  ।  इससे  आगे  राहृत  मिल
 सकती  है  और  विकास  का  काये  हो  सकता  हम  मन्त्री  जी  से  आग्रह  करेंगे  कि  वह  नाथ  कोल
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 योजना  को  जल्दी  पूरा  करवायेंगे  तो  काफ़ी  राहुत  हो  सकती  है  जौर  इससे  उत्पादन  जल्दी  सकता

 है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपकी  आभारी  हू  और  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  अनदानों  की  मांगों  का

 सपर्थन  करती  हू  ।

 थी  बसुदेव  आधाये  उपाध्यक्ष  मैं  अपना  आपनसोल-रानीगंज  क्षेत्र
 की  बहुत  महत्वपूर्ण  और  म्रम्भीर  समस्याओं  में  से  एक  तक  सीमित  रखू  गा  जो  भूमि  धंताव  की  समस्या

 पिछले  सौ  सालों  और  उससे  भी  ज्यादा  समव  से  आसंगस्तोल-रानीगंज  क्षेत्रों  में  जमीन  के  भीतर
 अत्यधिक  खुदाई  के  कारण  जमीन  के  बड़े  भाग  के  भीतर  कोयला  निकालने  के  बाद  सुरंगों  ओर  क॒ओों
 को  यू  ही  छोड़  दिया  गया  है  |  इन  अप्रयुकत  सुशंगों  को  रेत  और  पत्थरों  से  भरे  बिना  णा  और  कोई

 सुरक्षा  उपाय  किये  बिना  ही  छोड़  देने  के  कारण  इसके  ऊपर  बसे  घनी  आबादी  वाले  ओद्योगिक  क्षंत्र
 रानीगंज  और  आसनसोल  को  भी  खतरा  पैंदा  हो  गया  है  ।

 रानीगंज  ओर  आसनसोल  क्षेत्र  में  भूमि  घंसान  की  समस्या  की  जाँच  के  लिए  अनेक  समितियां

 नियुक्त  की  गई  थी  ओर  उन्होंने  अनेक  सिफारिशें  भो  की  लेकिन  भारत-सरकार  द्वारा  इनमें  से

 किसी  भी  सिफारिश  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  अनुसार  रानीगंज  और

 आसनसोल  के  खान  क्षेत्रों  में  किसी  भी  प्रकार  के  भवन  निर्माणों  पर  विधानों  द्वारा  लगाया  गया

 प्रतिबन्ध  ठीक  ढंग  गम्भीरता  से  तथा  सख्ती  से  नहीं  लागू  किया  जा  रहा  समस्‍या  यह  है  कि

 यद्यपि  कुछ  लोगों  को  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  के  द्वारा  असुरक्षित  धोषित  किया  गया  है  पर  उस  क्षेत्र

 को  न्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  उनके  पा+  भूमि  का  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  ।  हन  क्षेत्रों  में

 कानूनों  द्वारा  भवन  निर्माण  पर  लगायी  गयी  रोक  तथा  इसे  इन  क्षेत्रों  को  खान  सुरक्षा  महानिदेशक

 द्वारा  असस्क्षित  घोषित  करने  के  बाद  सख्ती  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  कोयला  बान

 कर्मचारियों  के  रहने  के लिए  इ०्सी०एल०  द्वारा  भवन  निर्माण  किया  जा  रहा  है  |  यह  एक  गम्भीर

 समस्या  है  ।  अगर  तुरन्त  कोई  कदम  नहों  उठाया  गया  तो  इस  क्षत्रमें  कोई  बड़ी  दुर्घटना  हो  सकती

 मैंने  आज  से  तीन  साल  पहले  इस  क्षेत्र  का  दोरा  किया  अनेक  जगहों  पर  मैंने  पाया  कि  भूमि  में

 दरार  पड़  गई  है  और  जमीन  फे  नीचे  से  घुआँ  निकल  रहा  है  ।

 यह  बताया  गया  है  कि  उस  क्षोत्र  में  भूमि  घंसान  के  लिए  कुछ  मुआवजा  विया  जा  रहा

 लेकिन  वह  राशि  नाममात्र  की  जब  ठक  भारत  सरकार  द्वारा  रानीगंज  जिसको  इससे  गंभीर
 खतरा  है  के  लिए  मास्टर  प्लान  तैयार  करके  वहां  की  जनसंदया  का  पुनर्वास  किया  जाता  तब  तक

 इस  मुआवजे  से  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  रानोगज  कोयला  खान  सबसे  पुर।नी  खान

 झरिया  खान  की  तरह  ही  यहां  पर  भी  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  कर  शहर  को  इस  खतरनाक

 स्थान  से  दूसरी  जगह  बसाना  होगा  ।

 रेत  और  पत्थरों  से  इसे  भरने  को  एक  प्रक्रिया  सी०एम०पी०डी०भाई०  द्वारा  विकसित  की  गई

 यह  एक  हा  इड्रो-न्यूमेटिकਂ  उपाय  रानीगंज  क्षेत्र  के  घंसाव  की  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए

 यह  उपाय  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 जैसा  मैंने  कहा  है  कि  ई०  सी०  एल०  द्वारा  रिकाई  को  ठीक  ढंग  से  नहीं  रखा  जाता  भूमि

 खत्म  कार्यों  के  लिए  ठपयोग  में  लायी  जा  रही  है  ;  कोयला  भूमितल  से  तिकाला  जा  रहा  है  पर  राज्य
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 सरकार  को  इसक  पलटी  नहीं  दी  जा  रही  है  क्योंकि  उनके  पास  रिकाईड  नहीं  बिना  उपयुवत

 अधिग्रहण  ई०  सी०  एल०  द्वारा  जमीन  की  खुदाई  करके  कोयला  निकाला  जा  रहा  है  पर  राज्य

 सरकार  को  उसे  देय  रॉयलटो  नहीं  दी  जा  रहो  है  ।

 इस  संबंध  मैं  प्रधान  मंत्री  के उस  कथन  का  याद  दिलाना  चाहूगा  जो  उन्होंने  शा  ती  निकेतन

 मं  कुछ  विद्यार्थिओं  ३रा  उठाये  गए  बकरेश्वर  संयंत्र  का  जिक्र  क  ने  पर  कहे  थे  कि  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  द्वारा  ऊर्जा  समस्या  को  व्यवस्थित  प्रबंध  नहीं  किया  जा  रहा  और  एश्चिम  बंगाल  का  संयंत्र

 भार  राष्ट्रीय  स्तर  से  नीचे  है  ।

 मैं  वर्ष  1988-89  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्‍्तुत  आर्थिक  सर्वेक्षण  को  रिपोर्ट

 से  हवाला  देते  पश्चिम  बंगाल  की  वामपंथी  सरकार  के  विरुद्ध  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  मिथ्या  आरोप

 लगाए  उसका  प्रतिगद  फरना  चाहता  हूं  ।  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  :

 टी०  पी०  सी०  के  प्लांट  लोह  फैक्टर  में  70.2  प्रतिशत  से  64.9  प्रतिशत  की  कमी

 मख्यतः  संयंत्रों  क ेरख-रखाव  में  कमी  ओर  उनके  बंद  रहने  के  कारण  राज्य  के  संयत्रों  का
 आऔसत  प्लांट  लोड  फैक्टर  जो  गत  वर्ष  51.9  प्रतिशत  घट  कर  49.1  प्रतिशत  रह
 केवल  आठ  र  ज्यों  आन्ध्र  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम
 बंगाल  में  अप्र  1988  के  दौरान  50  प्रतिशत  से  अधिक  प्लांट  लोड  फैक्टर  बरकरार

 रहा  ।'

 आर्थिक  सर्वेक्षण  में  यह  बताया  गया  अतः  प्रधान  मंत्री  ने  कल  जो  कहा  वह  सच  नहीं

 यहू  कथन  तथ्यों  पर  अ  धारत  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  वह  रानीगंज  भौर

 आसनसोल  कोयला  खनन  क्षेत्रों  की  जटिल  समस्या  के  समाधान  हेतु  कुछ  वन  क्षंत्र  में  कभी  भी

 तबाही  हो  सकती  लगभग  5  लाख  लोग  उस  क्षंत्र  पें  कार्य रत  हैं  ।

 क्री  सलाउबदीन  :  उपाध्यक्ष  में  अनुदान  मांगों  का  समर्थत  करने  के  लिए  खड़ा

 हुआ  हूਂ  ओर  मैं  अपनी  बात  को  बहुत  मुश्तसिर  सप्रय  में  खत्म  करना  ऊर्जा  मंत्रालय  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  आपको  नापतोल  कर  के  मूल्यांकन  करमा  होगा  ।  नापतोल  कर  के  ही  हम  ऊर्जा
 मंत्रालय  पर  किसी  प्रकार  का  आरोप  लगा  सकते  हैं  या  उसकी  प्रशंसा  कर  सकते  मैं  समझता  हूं  कि

 इसकी  नापतोल  का  सबसे  बेहत-न  तरोका  यह  होना  चाहिए  कि  इसकी  ओ०  एम०  एस०  और  पी  ०

 एल०  एफ०  को  देखना  चाहिए  और  इनमें  तुलना  करनी  चाहिए  तभी  हमें  वास्तविकता  का  पता  लगेगा  ।
 इस  संबंध[मिं  हम  ५िछले  दो-तीन  साल  की  तुलना  करें  तभी  हमें  पता  कि  इस  विभाग  में  प्रगति  हुई

 है  या  नहीं  ।  ओ०  एम०  एस  1,11  है  ।  इप्तमें  बृद्धि  हुई  है  पिछले  सालों  के  मुकाबले  में  और  जो  लॉस

 हमारा  करोब  700  करोड़  रुएए  का  उसमें  भी  कमी  आई  है  ।  जहां  तक  प्रोहक्टिबिटो  का  सवाल

 हम  यह  अनुमान  कर  सकते  हैं  कि  1.94  मिलियन  टन  कोयले  का  उत्पादन  करेंगे  |  इस  प्रकार  हम  देखेंगे
 कि  जहां  पी०  एल०  एफ०  को  तुलता  करेंगे  पिछले  दो  बर्षों  में  पी०एल०  एफ०  की  नैशनल  एबरेज
 काफी  बढ़ी  जैसाकि  हमारे  आबाय॑  जो  ने  कहा  है  स्टेट  गवर्नमेंट  हैमें  पी०  एल०
 एफ०  जरूर  कम  लेकिन  जो  हमारे  नेशनल  थर्मल  पॉवर  उनमें  जो  कार्य  बल  रहा

 वह  काफी  सतोषजनक  प्रोडक्टिंबटो  उड़ी  लॉस  कप  हर  दृष्टिकोण
 से  हम  तो  कर्जा  मंत्रालय  ने  काफो  अच्छा  काम  किया  इस  मंत्रालय  का  काम  और  मंत्रालपों
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 जैसा  नहीं  है  कि  पूरे  देश  के  संबंध  में  एक  ही  तरह  का  कानून  बना  दें।यहां  तो  ई०  सी०  एल»  की
 ओर  सो०  सी०  एल०  को  सब  की  अलग-अलग  समस्याएं  हैं  उत्तके  नेवर  अलग-अलग  हैं|  हर  स्टेट  की
 प्रॉउलम्स  कहों  लेवर  प्रॉज्वम्स  कहीं  मैनेजमैंट  प्रोब्यप  है  ।  सर  जगह  की  अलग-अलग  प्रोब्लम्स

 मैं  यह  कहना  चाहुगा  कि  अभी  मेयौत  आपरेन  एरिये  का  हैडक्वार्टर  कलकत्ता  में  है  जो  कि

 किसी  भी  प्रकार  न्‍्यवपरर्ण  तहों  है  ।  उध्के  साथ  हो  संबाल  परणना  एरिये  का  सबसे  बढ़ा  कोन  बैह्ट

 मैं  कहता  चाहुगा  6  जित  त  3  के  से  रेल  अज्ट  अलग  करते  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  एनर्जी
 बजट  भी  अजाग  से  रखें  ।  यह  इसलिए  हि  रेल  नंत्रालय  के  बाद  सबसे  बड़ा  मंत्रालय  एनर्जी  का  इसमें

 7  लाख  के  फरीब  एम्पयनाई  इन-डायरेक्ट  10  ल.ख्  के  करीब  रेल  मंत्रालय  में  करीब  17  लाख

 एम्प्लाई  हैं  और  एनर्जी  में  करीब-करोब  पोने  7  लाख  एम्प्लाई  इसलिए  मैं  कह ूगा  कि  मेथौत

 आपरेणनल  का  डैडक्वार्टर  मैथोत  में  ही  जाए  और  पंथाल  परगना  का  अलग  जोन  बना  दिया

 वह  अलग  बैल्ट  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 ]

 अर्जा  मंत्रो  वसंत  :  महोदय  ।  आरम्भ  मैं
 उन  सभी  माननीय  सदस्यों

 का  धन्यवाद  करना  चाहता  हू  जिर्होंने  ऊर्जा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगों  पर  वाद-बिवाद

 में  भाग  लिया  है  ।

 कल  मिला  फर  सभी  ने  यह  भावना  व्यक्त  की  है  डि  ऊर्जा  मंत्रालय  के  विभागों  ने  यह  अच्छा

 कराये  किया  कोई  भो  पूर्णतया  संतुष्ट  नहीं  हो
 सकता  और  होना  भी  नहीं  चाहिए  ।  बहुत

 कुछ  दिया  जाना  बाकी  है  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसकी  सीमा  अनन्त

 जब  भी  मैं  ऊर्जा  के  विषय  में  सोचता  तो  मैं  अपने  लोकाबार  और  विरासत  को  स्मरण  किए

 बिना  नहीं  रह  सकता  जिपमें  ऊर्जा  के  समूचे  अश्त  पर  सदी  परिध्र  क्ष्य  में  विचार  क्रिया  मानव

 सभ्यता  की  कहा  नो  मानव  द्वारा  ऊर्ना  की  खोज  उसके  इस्तेमाल  ओर  ज्ञान  की  कहानी  आग  की

 खोज  लेकर  अ  तिरिक्ष  ऊर्जा  के  इस्तेमाल  तक  मानव  न  केवल  बिजली  या  कम्प्यूटरी कृत  बल्कि  ऊर्जा  के

 एक  बनियादी  जिसे  मानव  ब॒द्धि  कहा  जाता  के  इस्तेमाल  से  बहुत  आगे  वढ़  गया  परन्तु  डस

 का  भो  अभी  पर्ण  इस्तेमाल  नहीं  हो  रहा  है  और  यदि  मानत्र  अपनी  बुद्धि  का  सही  इस्तेमाल  करने  का

 निर्णय  करनलें  शो  मझें  कोई  शक्र  नहों  है  कि  ऊर्जा  के  ल्लोत  इतने  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  कि  हम  समस्त

 मानवता  के  जीवन  को  सधघारने  के  लिए  इनक  प्रयोग  कर  सकते  हैं  ।  मैं  अपने  ध्ंतों  की  वाणी

 का  स्मरण  करता  हृ  :  हु

 सब॑  यत्तचिं

 जगरपां  जयत्‌  ।

 तेन  स्थकत्येन  भुज्जीथा
 ”

 मां  कस्य  स्विद्धतम्‌  ।।

 ]
 समस्त  ब्रह्मण्ड  ऊर्जा  में  भ्यप्त  मानव  के  लिए  एफ  सलाह  मत  सोचो

 कि  तुम्हारे  पास  समस्त  सम्मदप  है  ओर  लोभी  मत
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 कई  वर्षों  बाद  गुरू  नानक  देव  ने  कुछ  कहा  था  :

 ]
 अल्लाह  नूर  क्‌  दरत  दे  सब

 एक  नूर  ते  सब  जग  कौन  भले  कौत  मंदे

 पहले  ऊर्जा  पैदा  हुई  और  ऊर्जा  से  समस्त  विश्व  तथा  सभी  चोजें  पैदा हुई  ।  इसलिए  अहंकार
 मत  करी  ।  कौन  बड़ा  है  भौर  कोन  छोटा  ?

 क्री  अनिल  बसु
 :  उस  समय  वसंत  साठे  जी  ऊर्जा  मंत्री  नहीं  थे  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  जब  मैं  देखता  हु  कि  हम  में  अभी  भी  कई  तरह  की  भावनाएं  हैं  और  हम
 सभी  पर  दुनियादारी  के  दोष  लगाने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  मैं  माननीय  सदस्यों  को  याद  दिलाना
 चाहता  हुं  फि  ऊर्जा  फे  इस  प्रश्त  पर  सही  परिप्रेक्ष्य  में  विबार  किया  जाना  चाहि९  |  यहो  मेरा
 लक्ष्य  है  ।

 ऊर्नाज्रोतों  मैं  सर्वप्रथम  कोयने  को  लू  गा  जो  हमारी  जातकारो  में  ऊर्जा  का  एक  प्रमुख  स्रोत  इस
 देश  में  कोयले  के  अपार  भण्डार  एक  क्षत्र  विशेष--बिंहा  मध्य  प्रदेश  ओर  आःन्ध्र
 प्रदेश  के  कुछ  हिस्सों  मे  यह  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  तमिनाहु  और  राजस्थान  में  लिग्नाइट  पाया  जाता

 पिछले  संकड़ों  वर्षों  से  हम  इन  स्रोतों  का  इस्तेमाल  करने  का  भ्वयास  कर  रहे  परन्तु  यह
 जानकर  आश्चये  होता  है  कि आजादो  के  बाद  भी  वर्ष  1972-74  में  कोपले  का  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने

 अधिकतम  उत्पादन  बेवल  70  मिलियन  टन  कई  लोग  हमारे  देश  की  उपलब्धियों  का

 न्पनांकलन  करते  हैं  और  टीका-टिप्पणी  करते  कभी-कभी  हम  स्वयं  भी  ऐसा  करते  परंतु  यदि  हम
 .  कुछ  बुनियादी  आंकड़ों  को  देखें  तो  उससे  प्रत्येक  देशभक्त  भा  तीय  गयव॑  नह॒सूस  करेगा  ।  राष्ट्रीयकरण  के

 उपरान्त  उत्पादन  में  बुद्धि  तो  देश्विए  ।  इस  देश  के  सभी  प्रगतिवादी  तथा  समाजवादी  लोगों  की  मांग
 थो  कि  हमें  इस  बुनियादी  क्षेत्र  अर्थात्‌  कोयले  का  राष्ट्रीयकरण  करना  इस  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति
 को  देखिए  ।  वर्ष  1973  के  बाद  से  अब  तक  हनने  कोयला  उत्पादन  में  10  मिल्चियन  टन  से  अधिक
 की  बुद्धि  की  है  जोकि  1973  में  १0  मिलियम  टन  था  ।  क्या  यह  उपलब्धि  नहीं  है  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रंश्डो  :  केवल  एक  मिनट  ।

 ]

 श्री  बसंत  साठ  :  आते  ही  प्वांइट  ऑॉफ  आडेर  ।

 ]
 भरी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  एक  समय  था  जब  भापने  राष्ट्रीयकरण  की  मालोचना  की  थी  |  मप्ते

 यह  देखकर  बहुत  खुशी  है  कि  अब  आप  इसकी  प्रशंसा  कर  रहे  हैं  ।  हु
 थ्रो  बसंत  साठे  :  अब  सुनिए  ।  त्रिसने  अलोचना  की  थी  ।  से  आपका  क्‍या  अभिप्राय

 मैंते  कभो  भी  राष्ट्रीयक्रण  की  आलोचना  नहों  की  ।  मैं  इस  बात  को  साफ  करू गा  ।  आज भी  मैं  कहू  गा
 कि  राष्ट्रोवकरण  की  आलोचना  का  लक्ष्य  केवज  तभी  प्राप्त  हो  सकता  है  जब  हमारे  राष्ट्रीयक्ृत  उपक्रम
 कुशलतापूर्वक  कार्ये  मुझे  बस  यद्वी  कहना  क्या  आपको  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  है  ?
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 प्रो०  मघु  बंडबते  :  इन्हें  अम  आप  केवल  संसदी०  प्रणाली  की  आलोचना
 करते  हैं  ।  वि

 श्री  बसत  साठे  :  क्‍या  वह  संप्तदोय  प्रणाली  से  भौ  भ्रमित  मैं  मुख्य  विषय  से  भटकता  नहों
 चाहता  |  कोयले  पर  ही  विचार  किया  जाए  ।

 मेगावाट  की  अधिष्ठायिल  क्षमता  मेगावाट  की  अधिष्ठापित
 क्षमता  प्राप्त  3000  गांग्रों  के  विधुतिऋरण  से  शुरू  होकर  भटक  गांबवोंका

 बिद्य  तिकरण  25,000  पम्पसेटों  क्री  तुलना  में  67  लाख  पम्पसेट  लगाना--जोकि  हमारी
 हरित  क्रान्ति  का  आधार  है--क्या  यह  कोई  उपलब्धि  नहीं  यह  ऐसी  उपलब्धि  है  जिस  पर  सभो
 को  गय॑  होना

 परन्तु  मैं  उन  व्यक्तियों  में  से  हु  जो  निरस्तर  यह  कहते  रहे  हैं  कि  हमें  मभी  बहुत  कूछ  कदना
 जब  हृत  विश्व  के  दूधरे  देशों  के साथ  अपनी  तुलना  करते३३हैं  तो  हमारी  स्थिति  क्‍या  जब

 हम  तुलना  करते  हैं  हम  महसूस  करते  हैं  कि  हमें  अभी  कितनी  मजिले  तय  करनी  इसीलिए  हमें  विश्व
 स्याप्त  धास्विकताओं  का  सामना  करने  के  लिए  स्वयं  को  तैयार  करना  है  ।

 मैंने  प्रायः  यह  कहा  है  ओर  में  फिर  कहू गा  कि  जहां  तक  विद्यू.त  का  प्रश्न  ऊर्जा  के  रूप  में

 बिजलो  ही  समस्त  चाहें  वह  कृषि  के  क्षेत्र  में  हो  या  ओद्योगिक  या  भाधिक  क्षेत्र  का  भाधार
 विश्वभर  में  यह  एक  मानदंड  है  कि  किसी  देश  विशेष  में  बिजनो  के  रूप  में  प्रति  ढ्यक्ति  ॥कृतनी

 ऊर्जा  उपलब्ध  है  ।  जहां  तक  विश्व  के  विकतित  देशों  का  सस््रत्ध  वहां  प्रति  व्यक्ति  7000  के०

 हब्ल्य  ०एच०  ऊर्जा  उपतब्ध  अमरीका  में  यह  मात्रा  में  के०इब्ल्य  ०एच०  स्वोंडन

 भौर  कुछ  अन्य  देशों  में  यह  विश्व के  के०३०प्यू  ०एच०  से  भी  अधिक  कई  अन्य  विकासशील  द्वेशों
 में  भी  यह  ऊर्जा  के०डब्ल्यू  ०एच०  से  अधिए  परन्तु  भारत  में  हमारी  उन  उपलब्धियों  के

 जिनका  मैंने  अभी  जिक्र  किया  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  200  के०हब्ल्पू०एच०  है  ।  जरा  गोर  को

 यदि  हम  अपने  देश  का  औद्योगीकरण  करना  चाहते  शौर  विश्व  के  दूसरे  देशों  के  बराबर  आना

 चाहते  हैं  तो  हमें  अभी  बहुत  कुठ  करना  मानव  को  शक्ति  सहित  इस  देश  की  समस्त  शक्ति  केवल

 इसी  कार्य  पर  लगानी  है  ।  हम  अयनती  शक्ति  घरेलूछझाड़ों  में  व्यर्थ  नहीं  गंत्रा  सकते  ।  मैं  प्रायः  यही
 विनम्र  निवेदन  करता  हूं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  कोन-पती  शक्ति  ?

 श्री  बसंत  साढे  :  जर  मैंने  आध्यात्मिक  शक्ति  का  जिक्र  जो  सभी  शक्ष्तियों  में  श्रेष्ठ

 उस  समय  आप  यहां  तहों  थे  ।  आप  इसका  समयंत  नहीं  करेंगे  ।  श्री  आपका  कुछ  अर्य

 से  कुछ  सम्बन्ध  है  ।

 भी  एस०  जगपाल  मैं  सुलझा  टुआ  आदमी  हूं  ।

 को  वसंत  साठे  :  अतः  मेरा  निवेदन  है  हि  जहाँ  तक  कोयले  सम्बन्ध  यदि  हम  पूरी

 स्थिति  को  देखें  तो  आज  इसमें  मुख्य  बाधा  कोयले  की
 उत्पादकता  में

 सुधार  करने
 को  है  ।  कृपया  हसे

 महत्व  दीजिए  ।  यहां  तक  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  महू  मुश्किल  बनो
 ६

 है  ।
 आज  उत्पादकता

 को  एक  ही  तरोफ़े  से  भर्थात्‌  आउटपुट-मैन*  शिफ्ट  से  मापा  जाता  है  |
 भूमिगत  खदानों

 के  मामले  में

 आउटपुट-मेन  शिफ्ट  पर  अलग  से  विचार  होगा  क्योंकि  आउटपुट-मैन-शिफ्ट  में  अन्तर  होता  है  ।

 खुले  मुहाने  वानी  खदानों  मशीनी  उ।#रणों  के  कारण  ऐसा  यहां  तक  कि  अब  भूमिगत  खदामों
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 बनना में भो आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, किग्तु राष्ट्रीयकरण के बाद भी हमें जिस  ger अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें

 मे  भो  आधनिक  मशीनें  लग।ई  जा  रही  किन्तु  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  हमें  जिस  मृझ्य  घटक  को

 ध्यान  में  रखना  है  बह  यह  है  कि  यश्षपि  हमने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  उहू  श्यों  को  देखते

 हु  हम  किसी  की  छटनी  नहों  करेंगे  अपितु  जहां  भी  स+्भव  होगा  हम  रोजग।र  के  अधिक  अवसर

 पैदा  करने  की  कोशिश  लेकिन  उस  प्रक्रिया  में  क्‍या  हुआ  ?  कोल  इडिया  राष्ट्रीयकरण  के

 समय  श्रमिकों  की  संख्या  पांच  लाख  से  कम  अकेले  कोल  इब्डिया  में  6.  लाख  श्रमिक

 सिंगरेनी  में  करोब  डेढ़  लाख  से  2  लाख  तक  श्रमिक  कृपया  इस  पर  बिचार  कोजिए  कि  सभी  देशों

 में  जहां  आउटपट-मैन-शिफ्ट  है  भूमिगत  खादानों  में  प्रतिदिन  प्रति  श्रमिक  2  टन  से  अधिक  कोयला

 निकाला  भाता  धीन  में  भी  ऐपता  ही  मैं  यह  उदाहरण  अपने  कई  ऐसे  भित्रों  को  दे  रहा  हूं  जो

 यह  सोचते  हैं  कि  चोत  हर  तरह  से  आदर्श  है  ।  ठोर  तब  इसकी  जांच  कीजिए  ।  भूमिगत  खदानों
 के  मामले  में  खोन  में  ओ०एम०एस०  2  टन  से  अश्विक  है  ओर  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  आज  तक  भारत

 में  भूमिगत  खादानों  में  ओो०एम०एस०  आधे  टन  से  भी  कम  है  ।

 श्ोमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्‍यों  ?

 भो  वसंत  साठ  :  देख  लीजिए  ।  मैं  यही  कह  रहा  हू  ।  हम  एक  दुसरे  के  साथ  लड़ाई  नहीं  कर

 रहे  हम  देखते  ऐसा  क्यों  है  ।

 झ्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  बेहतर  होगा  कि  आप  मुह  पर

 श्री  बसंत  साठ  ;  गीता  बथा  करना  चाहिए  ?

 जब  तक  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  का  निर्णय  नहीं  इसकी  जिम्मेदारी  श्रमिकों  तथा
 ब्रबंधकों  को  होना  चाहिए  ।  इसका  कोई  फायदा  नहीं  है  कि  प्रअन्धक  श्रमिकों  पर  आरोप  लगाएं  और

 श्रमिक  प्रबन्धकों  पर  ।

 मैं  यहां  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  पिछले  3-4  वर्षों  के  हमने  इसमें  सुधार  लाते  का
 प्रयाप्त  किया  और  हम  ओऔद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  लाने  में  काफी  हृद  तक  सफल  भी  हुए
 श्रमिकों  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  इतना  सुधार

 श्न
 है  कि  आज  श्रम  दिवसों  की  द्वानि  न्यूनतम  रह

 गई  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  हमारे  मित्रों  द्वारा  कराई  गई  राजनैतिक  हृड़तालों  को  प्रबंधकों
 और  श्रमिकों  के  बोच  किसी  विवाद  के  कारण  शायद  ही  कोई  हड़ताल  हुई  हो  |  मेरे  मित्र  श्री  भाधव

 रेड्डी  और  सम्भवतः  श्री  जयपाल  रेड्डी  भी  जानते  हैं  कि  सिगरेनी  में  1984  से  309  दिनों  में

 500  वार  हड़ताल  हुई  ।  वहां  न्‍्यूनाधिक  रूप  से  अराजकतापूर्ण  स्थिति  थी  ।  उत्पादन  [4  मिलियन
 टन  पर  स्थिर  हो  गया  था  ।  दस्में  कोई  वृद्धि  नहीं  हो  रही  मात्र  वार्तालाप  से  |  इसका  कारण  यह
 भी  हो  सकता  है  कि  मुझे  श्रमिक  संध  का  अनु भव  जब  हम  वहां  गए  ओर  हमने  सभी  श्रमिक  संघों
 उनके  प्रतिनिधिरों  को  बुतापा  भौर  एक  साथ  बठकर  यह  निर्णव  लिया  कि  यहां  हम  एक  संयुक्त
 दाज्नी  तंत्र  बनाएंगे  और  आपस  में  बातचीत  त  कर  पाने  के  कारण  विवाद  बना  रहे  ऐसा  नहीं  होना
 बाहिए--पूरी  स्थिति  ही  बदल  गई  ।  अतः  उसके  बाद  से  राजनोति  से  प्रेरित  दंगों  के  एक-दो  ही  उदाहरण

 किस्तु  कूल  मिजाकर  मैं  यही  कहू गा
 कि  विंगरेनो  में  पूरी  श्थिति  में  इतना  परिव्तत  आया  है  कि

 उत्पादन  बढ़कर  18  मिलियन  टन  हो  गया  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  लक्ष्य  20  मिलीयन  टन  रखा  गया  जो  पूरा  नहीं  किया  जा

 सका  ।  जैसाकि  मैंने  कहा  कि  इसके  अलावा  और  भी  कई  कारण  हैं  ।
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 जहां  तक  सामान्य  औद्योगिक  सम्बन्धों  का  सम्बन्ध  वे  अच्छे  रहे  हैं  ओर  इसके
 स्वरूप  उत्रादन  अधिक  हुआ  उत्पादकता  में  धार  आया  है  और  इसी  के  फलस्वरूप  इस  वर्ष  194
 मिलीयन  टन  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  किन्तु  हमें  उपभोक्ता  की  संतुष्टि  से  स्वयं  को  परखना
 होगा  ।  अन्ततः  उत्पादन  ही  सब  क्‌छ  नहीं  मुख्य  बात  है  उपभोगता  की  मुझे  याद  जब
 मैंने  इस  मन्त्रालय  में  पदभार  संभाला  था  तब  इस  सदन  तथा  हर  कोयले  का  कम  मात्रा  में  प्रयोग
 करने  वालों  ईट  भट्ठे  वालों  चूड़ी  उच्चोग  द्वारा  ओर  लघु  उद्योगों  द्वारा  शिकायतें  को
 जाती  थीं  |  किन्तु  हमने  जो  नीति  वह  यह  थी  कि  हमने  उनके  प्रतिनिधियों  को  उनके
 साथ  बातचोत  की  तथा  उनके  उद्योगों  के  आस-पास  ही  डिपो  बना  दिए  और  इसका  ध्यान  रखा  कि  उन्हें
 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  मिले  ।  पिछले  5-4  वर्षों  से  हमें  उनकी  ओर  से  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 सॉफ्ट  कोक  भी  एक  महत्वपूर्ण  घटक  है  जिसका  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  से  भ्रत्यधिक  सम्बन्ध

 मुझे  एक  सुझाव  देना  हमने  सॉफ्ट  कोक  का  मूल्य  पिछले  8  वर्षों  से  175  रुपए  टन  पर  स्थिर
 रखा  हुआ  यद्यपि  इसकी  कीमत  में  निरन्तर  वृद्धि  हुई  है  जिसके  परिण।मस्वरूप  व्यापारियों  और
 अन्य  द  लालों  द्वारा  बेचा  जाते  वाला  कोयला  उपभोक्ता  को  600  रुपए  टन  से  भी  अधिक  पर  मिलता
 है  ।  हम  इसे  175  रुपए  टन  की  कीमत  पर  बेच  रहे  इस  ढोच  का  फायदा  कौन  छठा  रहा
 इसका  फायदा  विचौलियों  को  हो  २हा  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  एक  योजना  बनाने  पर  विचार  कर

 रहे  हम  उन्हें  स्टीम  कोयला  देंगे  ।  इसे  भाव  अथबा  जहां  इसकी  उपभोक्ता  को  सीधे  सप्लाई
 की  जाती  लोगों  द्वाराया  उपभोक्ता  द्वाधा  सॉफ्ट  कोक  में  परिवर्तित  क्या  जा  सबता  है  हम  इसे

 मुफ्त  कर  सकते  हम  इस  पर  से  नियंत्रण  हटा  सकते  जहां  तबः  सॉफ्ट  कोक  4]  सम्बन्ध  यदि  ऐसा
 किया  जाता  है  तो  आप  पाएंगे  कि  विद्ौलियों  द्वारा  विया  जाने  वाला  शोषण  बन्द  हो  जाएगा  और

 जमता  उपभोक्ता  को  बहुत  कम  मूल्य  पर  साँपट  कोब  उपलब्ध  हो  आज  ऐसे  निहित  स्वार्थ
 पैदा  हो  गए  हैं  जो  कोयले  के  उपभोक्ताओं  का  तथा  उत्पादकों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  इसी  कारण  सॉफ्ट
 कोक  का  उत्पादन  कम  हो  रहा  है  ।  मैं  आपके  समक्ष  यही  एक  पहलू  रख्ना  चाहता  था  ।

 जहां  तक  कम्याण  सबिधाओं  का  सम्बन्ध  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  कोयला  क्षेत्र

 एक  ऐसा  क्षत्र  है  जिसने  कोयला  खदानों  के  राष्ट्रीयकग्ण  के  बाद  उत्लेक्ननीय  प्रगति  थी  है  ।  श्री  अनिल

 श्री  दामोदर  पाण्डे  और  श्री  शाम  प्यारे  पतिका  जैसे  माननीय  सदस्यों  ने  विशेषरूप  से  कल्याण

 गतिविधियों  के  बारे  मे  कहा  ।  मैं  इस  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हु  कि  कोयला  दानों  के

 करण  के  आद  से  हमने  वल  कोल  इडिया  के  कमंचारियों  को  जल  बिकित्सा  भौर

 अन्य  कल्याण  सुविधाएं  उपलब्ध  कशाने  के  लिए  1240  करोड़  रुपये  खच  किये  हैं  ।

 3.00  प्र०  प०

 1984-85  में  उन्हें  98  करोड़  रुपये  दिए  गए  जबकि  1975-70  में  उन्हें  ।2  करोड़  रुपए

 दिये  गए  थे  और  अब  यह  राशि  12  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  से  बढ़फर  236  करोड़  रुपए  प्रतिकर्ष  हो  गई

 कोयला  कंपनियां  इन  गतिविधियों  पर  300  करोड़  रुपए  से  अधिक  खर्च  कर  सकती

 शो  दामोबर  पांडे  :  आपने  तोन  बर्ष  की  अवधि  के  आंकड़े  दिए  किन्तु  तीन

 वर्षों  के  दौरान  क्या  स्थिति  चुकि  इसके
 लिए  बजट  में  आवंटन  कम

 इंघलिए  इसमें
 कितनी  कटौती  की  गई  इन  तीन  वर्षों

 के  आंकड़े  आप  स्वयं  देख  लीजिए  ।  आपने  यही  आंकड़े

 दिए
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 श्री  बसंत  साठे  :  मैंने  मापफो  पिछले  1987-88  से  आंकड़े  दिए  कोयला  कम्पानयों  ने

 236  करोड़  रुपये  खर्च  किए  |  कोयला  कम्पतियां  300  करोड़  रुपए से  अधिक  राशि  ख्च  कर  सकती

 हैं  ।  दामोदर  1988-89  में
 यह

 खर्च  कम  नहीं  हुआ  ।

 श्री  अनिल  बस  :  आप  अपने  अधिकारियों  द्वारा  दिए  आंकड़े  पर  ही  भरोसा  कर  रहे  किन्तु
 हम  इसी  क्षेत्र  में  हैं  ओर  हम  जानते  हैं  कि  कौन-सी  कल्वाण  ग्रतिविधियां  चल  रही  अतः  कृपया
 हमें  भी  विश्वास  में  लीजिए  ।

 थ्रो  बसंत  साठ  :  ठोक  है  ।

 श्रीमती  गोतरा  मुश्षर्जो  :  समझोता  हुआ

 श्री  बसत  साठे  :  मैंने  जो  आंकड़े  नोट  किए  वे  मैं  आपको  दे  सकता  हूं  ।

 मैं  ईमानदारी  से  कह  सकता  हू  कि  मै  इस  बात  से  संतुष्ट  नहीं  हु  कि  हमने  उनके  पूरे  कल्याण
 का  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिया  मैं  स्वयं  ऐसा  कह  रहा  हू  ।  लेकिन  हमें  तुलडा  करके  देखना  चाहिए
 कि  हम  कहां  थे  ओर  अब  कहां  पहुंच  गए  हैं  |  हमें  इसमें  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  उदाहरण
 के  जहां  तक  आवास  का  पसम्बन्ध  राष्ट्रीयकरण  के  समय  1,18,366  मकान  उपलब्ध  भव
 पह  सख्या  करीब  3  लाख  है  ओर  इसे  ओर  आगे  बढ़ाना  है  तथा  हमारा  उद्देश्य  इस  शताब्दी  के  अम्त
 तक  70  प्रांतेशत  लक्ष्य  पूरा  करना  मैं  ईमानदारी  से  कहृता  कि  यह  सम्भव  नहीं  है  कि आप
 रातों-रात  उन्हें  मकान  ओर  अन्य  सब  उपलब्ध  करा  दें  ।  यह  सम्भव  नहीं  आप  ऐसा  नहीं  कर
 सकते  ।  एक  तरफ  तो  आपको  हानि  कोयला  क्षेत्र  को  घटा  हो  रहा  है  और  दूसरी  तरफ  आप  उनके
 कल्याण  पर  अधिक  राशि  खर्च  नहीं  कर  सकते  ।  आप--चोर  को  कह  चोरी  कर  और  साध  को  कह्‌
 जागता  रह--ऐप्ता  नहों  कर  सकते  ।  )

 उपाध्यक्ष  भह्ोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालिए  ।

 हिम्दो ]
 श्रो  दामोदर  पांडे  :  आपने  तोन  पाल  में  तीन  हजार  मकान  बनाये  और  तीन  लाख  से  अधिक

 मकान  आपको  बनाने  हैं  |  कितो  दिन  में  यह  काम  पूरा  होगा  ?

 श्रो  बसंत  साठे  :  जब  आपकी  प्रोफेब्लिटी  तब  लेकिन  मैं  आपमे  कहना  चाहता

 ]

 एक  सासननोय  अवस्य  :  इसे  उत्पादकता  से  जोड़िये  ।

 भ्रो  बसंत  जी  :,  यही  मैं  करना  चाहता

 उसके  लिए  कोयला  क्षेत्र  और  हमारे  सभो  मुख्य  सरकारी  क्षंत्र  को  हकाइयों  को
 अपने  आप  में  सक्षम  और  अपने  लिए  स्वयं  संसाधन  उत्पन्न  करने  वाला  होना  चाहिए  ।  केवल  तभी  हम
 कल्याण  कार्यों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  धन  अच  फ़रने  में  समर्थ  होंगे  ।

 यही  मृद्द  मर  उठाना  चाहता
 हूं  ।  लेकिन  जहां  तक  जन  आपूर्ति  का  सम्बन्ध  है  यह  कहना  पर्याप्त  है  कि  ध्ट्रोययरण  के  समय  केवल
 2,27,300  जनसंलया  को  पीने  के  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  थी  आज  हम  लगभग  20  लाख  लोगों  को
 पीने  का  पानी  मुहैय्या  करा  रहे  हैं  ।  इसमें  निराशा  की  कोई  वात  नहीं  है  ।
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 पहली  अनिल  असु  :  छः  लाख  लोगों  को  पीने  के  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  है  अगर  आप  प्रति

 परिवार  के  हिसाब  से  पांच  व्यक्तियों  को  लें  तो  30  लाख  लाग  हो  जाते  हैं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  जी  20  लाख  लोगों  को  हमने  पीने  के  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  करायी

 है  मौर  दस  लाख  लोगों  को  पीने  का  पनी  भोर  उपलब्ध  कराना

 क्री  अमिल  बसु  :  राष्ट्रीयकरण  के  13  वर्षों  पश्चात्‌  भी  आप  श्रमिकों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध

 नहीं  करा  सके

 को  बसंत  साठे  :  हम  पोने  का  पानी  कितने  लोगों  को  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  ?
 हमने  2  लाख

 से  20  लाख  तक  की  वृद्धि  की  है  ।

 श्री  अनिल  बस  :  उस  आंकड़  पर  आप  विश्वास  कर  रहे  हैंਂ  लेकिन  किस  आधार  पर  ?
 श्री  बसंत  साठ  :  :  आप  किस  पर  विश्वास  करेंगे  ?  मैं  केवल  भांकड़ों  पर  भरोसा  कर  सकता  हू

 जो  मैंने  अपनी  कम्पनियों  से  प्राप्त  किये  अगर  आपके  पास  अन्य  कोई  आंकड़े  हैं  तो  आप  मुझे  दे

 दीजिए  ।

 उपाध्  महोवय  :  आप  उन्हें  अपने  बरंकड़ं  दीजिए  उन्हें  उन  आंकड़ों  को  सत्यापित  करने
 दीजिए  ।

 क्री  बसंत  साठे  :  वहां  एक  जे०्बी०ती०सी  ०आई०  हम  हमेशा  इन  मामलों  १९  अपने  केन्द्रीय

 मजदूर  संघ  के  नेताओं  से  चर्चा  करते  रह्ते  हैं  भर  इरके  लिए  एक  स्थायों  संगठन  हम  उनसे  चर्चा

 करते  रहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  कोई  ब्यवधान  न  डालिए  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  जेसाकि  मैं  कह  रहा  ज७  तक  कोयला  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  यश्षपि

 हमने  पर्याप्त  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  फिर  भी  कीमतें  ऊची  हैं  आज  यहु  लगभग  250  रुपये  प्रति

 टन  लेकिन  अधिकांश  े  ।
 झी  सो०  माधव  रेडडो  :  आपने  243  रुपये  कहा  था'*'(व्यवधान)

 क्री  बसंत  साठे  :  वर्तमान  नई  वद्धि  से  यह  249/-  रुपये  हो  जायेगा  ।

 जहां  तक  कोयले  के  अम्त्त  उत्ताद  के  वास्तविक  मृल्य  का  सम्दन्ध  है  भापको  उपकर

 बीच  में  जोड़ना  होगा  |  पहले  यह  केवल  रायल्टी  थी  |  अब  बिहार  ओर  पश्चिम  बंगाल  ने  इस  उत्पादन  में

 इतना  अधिक  उपकर  जोड़  दिया  है  जिससे  लागत  काफी  बढ़  जाती  है--केवल  उपकर  जोड़ने  से  जो

 लगभग  40  प्रतिशत  इसके  पश्चात्‌  आप  भाड़ा  जोड़ते  हैं  ।  ब्रिजलीधर  या  कोई  भी  उपभोक्ता

 क्यों  न  जब  तक  यहां  पहुंचता  है  तो  कीमत  600  रुपये  से  अधिक  हो  जाती

 को  सो  ०  माधव  रेडडो  :  केवल  भाड़ा  जोड़ਂ  जाता  है  लेक्नि  लागत  में  उपफर  शामिल  होता

 हैਂ

 श्री  बसंत  साठे  :  जी  जहां  तक  कोयला  कम्पनी  का  सम्बन्ध  है  मुहानों  पर  कीमत  में

 उपकर  शामिल  नहीं
 बिक्री

 कर
 और  अन्य  कर  इसमें  बाद  में  जोड़े

 हैं'**
 लोगतो  गोता  भुकजों  :  इसमें  भाड़ा  समकरण
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 श्री  बसंत  साढे
 :  भाड़ा  हम  कोयले  में  ऐसा  नहीं  इसमें  हमें  नुकसान

 होगा  गीता  क्या  आप  भाड़ा  समकरण  का  समथ्थेन  कर  रही  हैं  ?  कोयले  में  कोई

 भाड़ा  समकरण  नहीं  है  ।  ऐसा  केवल  स्टील  में  राष्ट्रीयकरण  से  पहले  गह  हमने  ऐसा  नहीं
 किया  ।  अभ्यथा  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  को  सबसे  अधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता*** है

 मैं  उत्पादकता  के  बारे  में  बात  कर  रहा  था  ।  मैं  निवेदन  करता  हु  कि  पिछले  दो

 वर्षों  नें  भ्रौ०एम०एस०»  में  थोड़ा  सूघार  हुआ  लेकिन  मैं  सम्तुष्ट  नहीं  हु  ।  यह  देश  ओर  यहां  के

 लोग  संतुष्ट  नहीं  हो  सकते  क्‍योंकि  जब  हमें  विश्व  में  बाहर  प्रतियोगिता  करनी  पड़ती  है  तो  जेसाकि

 मैंने  कठा  भमिगत  उत्पादन  प्रति  व्यक्ति  शिफ्ट  कम  से  कम  दो  टन  तक  करना  चाहिए  ।  इसके  लिए
 हमें  प्रबन्ध  श्रमिकों  और  प्रत्येक  स्यक्ति  को  संगठित  करना  होगा  और  जैस।|कि  मैंने  कहा  था
 कि  मैं  एक  भी  व्यक्ति  की  छंटनी  करने  में  विश्वांस  नहीं  करता  हू  ।  वास्तव  में  जहां  तक  छनकों  का
 सम्बन्ध  जो  भूमिगत  कार्य  करते  हैं  समर्थ  और  योग्य  होना  चाहिए  जो  इसे  काये  को  जानते  हों  ।
 अब  हम  सेवानिवृत्ति  लाभ  योजनाਂ  को  शुरू  कर  रहे  मुझे  यह  थोषणा  करते  हुए
 प्रसन्‍नता  है  कि  हाल  ही  में  किए  गए  समझौते  में  सभो  केन्द्रीय  मजद्र  संधों  ने समझौते  पर  मित्रभाव
 से  हस्ताक्षर  किये  थे  जिसमें  लाभ  योजनाਂ  भी  शामिल  है  या  जिसे  योजनाਂ  कहा
 गया  है'*'(व्यवधान  )

 थ्रो  तम्पन  धामस  :  यह  तो  उन्हें  पैसा  देकर  निकालना  ही  हुआ  ।

 भरी  वसंत  घाठे  :  हम  निकालना  नहीं  चाहते  ।  हम  किसी  को  भी  बाहर  करना  नहीं
 लेकिन  जो  लोग  वृद्ध  हो  गए  हैं  ओर  भूमिगत  का  नहीं  फर  सकते  वहां  हम  एक  योजना  शुरू

 कर  रहे  हैं  जहां  उनके  आश्रित  या  उनके  प्रतिनिधि  जो  युवा  हैं  और  उनके  स्थान  पर  कायें  कर  सकते  हैं
 और  यह  व्यक्तित  अच्छे  पारिश्रमिक  और  राशि  प्राप्त  करके  जा  सकता

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  वह  सांसदों  पर  भो  लागू  होगा  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  मुझे  विश्वास  है  ऐसा  धीरे-धीरे  ।  लेकिन  जैसाकि  माननीय  सदस्यों  ने
 कहा  वे  लोग  जो  खानों  में  काम  नहीं  कर  रहे  वे  लोप  जो  भूभिगत  परिश्रम  नहीं  कर  रहे  हैं
 लेकिन  जो  मेहनत  का  काम  नहीं  करते  उनकी  संशया  में  बद्धि  हो  रही  है  अन्ततः  सका
 एस०»  पर  प्रभाव  पड़ता  है  और  इसमें  फमी  होती  है  ।  अगर  आपका  उत्गदन  या  उत्पादकता  सबसे  कम
 है  ओर  उत्पादन  लागत  अधिकतम  है  तो  क्‍या  आप  प्रतियोगी  विश्व  में  बने  रह  सकते  हैं  ।  थाहे  यह

 विद्युत  या  कोई  अन्य  क्षेत्र  हो  विशेषतया  बुनियादी  क्षेत्र  में  क्या  हुम  ऐसा  कर  सकते
 आप  अतियोगी  कं  ते  बन  सकते  हैं  ?  ६सीलिए  हमें  उन  प्रगतिशील  देशों  जैसे  आदिसे  स्वयं

 की  तुलना  करनी  उम्होंने  भूमिगत  खानों  में  97  प्रतिशत  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया
 है  उनका  प्रति  व्यक्ति  न्यूनतम  उत्पादन  2.1  टन  है  ।  हमें  2  नहीं  तो  कम  से  कम  1.5  तक  का  लक्ष्य  तो
 प्राप्त  करना  ही  चाहिए  |  लेकिन  यहां  हम  एक  दूसरे  पर  आरोप  लगाते  प्रबन्ध  भ्यवस्था  श्रमिकों
 पर  आरोप  ल  श्रमिक  प्रबन्ध  पर  आरोप  लगाएंगे  मंत्री  विपक्ष  पर  आरोप  लगाएगा  और  विपक्ष
 मंत्री  पर  आरोप  लगाएगा  और  परिणामस्वरूप  हमारा  उत्पादन  0,54  टन  पर  स्थिर  हो  जाएगा  और

 हमारी  उत्पादन  लागत  लगातार  बढ़ती  जाएगी  ।  ऐसे  नहीं  चलेगा  ।  हम  सबको  मिलकर  एक  कार्यवाही
 का  समन  करना  चाहिए  |  जबकि  एक  तरफ  हम  अपने  श्रमिकों  के  साथ  पूरा  स्याय  करना  चाहते
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 श्रमिकों  को  भी  सभी  स्तरों  पर  पूरा  हिस्सा  लेना  इसके  यह  संसद  और  इस  देश  के
 लोग  बुनियादी  वस्तुओं  के  उत्पादकों  उत्पादन  में  सर्वोत्तम  लागत  लाभ  अनुपात  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने
 को  आशा  करते  उसके  लिए  मैं  निवेदन  हूं  कि  हमें  भूमिगत  खानों  में  अपनी  उत्पादकता  में

 सुधार  करना  चाहिए  ।  अब  हम  मशीनीकृत  वालਂ  प्रक्रिया  शुरू  कर  रहे  हम  इस  उपकरण
 पर  काफी  निवेश  कर  रहे  अगर  हम  इसका  उचित  इस्तेमाल  नहीं  करते  तो  पू  जीगत  लागत  बढ़
 जाएगी  ओर  सफलता  नहीं  यह  भूमिगत  खानों  के  बारे  में

 मैं  यहां  यह  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  क्योंकि  विशेषतया  यहू  पश्चिम  बंगाल  से  सम्बन्धित
 हम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयला  खानों  के  विकास  में  990  करोड़  रुपए  अच  करेंगे  लेकिन

 मुझे  सबसे  अधिक  भिन्‍ता  इस  बात  की  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  भूमि  अजित  करने  में  हमारी
 सहायता  नहीं  कर  रही  अगर  आपके  पास  भूमि  नहीं  है  तो  कोयला  कहां  से  मिलेगा  ?

 क्री  अभिल  बस  :  आप  भूपषि  अजित  किए  बिता  कोयला  निकाल  रहे

 श्री  बसंत  साठे  :  क्या  आप  कोई  उदाहरण  देंगे  ?  अगर  आप  देंगे  तो  मैं  उसे  ढृढ़ने  का  प्रयास

 करू गा  ओर  आपको  बताऊंगा  ।

 श्री  अनिल  बस  :  मैं  आपको  अवश्य  भेजू गा
 ।

 श्री  वसंत  साठ  :  उस  क्षेत्र  के  बारे  में  मैं  नं  जानता  ।  आपको  काफी  खुकसान  हो  रहा  है

 बयोंकि  आप  कोयला  खनन  का  कार  शरू  नहीं  कर  रहे  आपको  नृकसान  हो  रहा  है  क्योंकि  आपको

 कोयले  पर  उपकर  ओर  रायलटी  नहीं  मिल  रही  आप  इस  बात  को  महसूस  नहों  करते
 बजारी  के  बारे  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  अनिल  बसु  और  गीता  जी  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  मैंते

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  और  अन्य  मंत्रियों  से  भूमि  लेने  के  बारे  में  लगातार  बातचीत  की

 लेकिन  वे  भमि  अजित  करने  में  समर्थ  नहीं  हुए  हम  कया  कर  सकते  हैं  ।

 श्लो  सो०  माधव  रेडडो  :  क्या  आप  वन  भूमि  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  से  मंजूरो  प्राध्त  कर  रहे

 हैं  !

 श्री  बसंत  साठे  :  यहां  वन  सम्बन्धी  कोई  समस्या  नहीं  है  यहां  अन्य  सभी  मंजूरियां  मिल  गई

 वे  सहमत  नहीं  हो  रहे  हैं  क्योंकि  वे  चाहते  हैं  कि  भूमि  से  बेदखल  किए  गए  प्रति  भ्यक्ति  को  खान  में

 नौकरी  दी  जाए  ।
 वि  त

 फाम'ला  था
 भरी  नारायण  चोबे  :  यही  आपका  भी  फामू  ना

 भ्री  बश्ंत  साठे  :  भाप  आ  चुके  हैं  ।

 थ्ो  नारायण  चोबे  :  जी  हां  ।

 को  बसंत  साठ  :  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 परी  फाम  ला  परम्तु  अब  आप  अपने  ही  फाम ूले  से  फिर
 श्री  नारायण  चोबे  :  यह  आपका  भ

 हा
 भरी  दसंत  साठ  :  हम  अपने  फाम ूले

 से  फिर  नहीं  रहे  हैं  मुझें  यह  कहना  चाहिए  |  खान

 के  लिए  आवश्यक  अंग  अर्थात  कमें  बारियों  को  अपेक्षित  संध्या  संगत  मसला  है  ।  उदाहरणतया  यदि

 िफो  विशेष  जाल  में  कार  काएरम्म  किया
 जाता  है  और  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  ओर  मशीनी#हरण  से  बहा
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 10  लाछ  टन  कोयला  निकलता  और  मान  लीजिए  उस  खान  के  लिए  आपको  लमभग  300  श्रमिकों

 की  आवश्यकता  है--मैं  प्रेद्धान्तिक  रूप  से  एक  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  में  ऐसा  होता  जिस

 समय  भ-स्वामी  को  यह  पता  लगता  है  कि  कोयले  के  लिए  उनकी  भूमि  का  अधिप्रहण  किया  जाने  वाला

 है  तो  वे  उसे  बेच  देते  हैं  अथबा  उसे  खंडों  भीर  उपखंडों  मे  बांट  देते  हैं  यदि  3  एकड़  भूमि  है  तो  उसे

 भाषे-आघे  एकड़  में  बांटा  जाता  है  अयबा  एक  एकड़  भूमि  को  ही  चार  व्यक्तियों  में  बांदा  जात  ह ै।

 क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि  भूमि  से  बेब  नल  प्रत्येक  बै्यक्ति  को  रोजगार  देगा  पड़ेगा  क्योंकि  नीति  ऐ  प्ली  ही

 थी  ।  अब  होता  यड़ू  है  मान  लीजिए  भूमि  से  बेदखल  व्यक्ति  800  हैं  और  यदि  यह  भाग्रह  किया  जाता

 है  कि  आपको  800  व्यक्तियों  को  क़राम  पर  लगाना  है  तो  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  आरम्भ  से

 ही  वहू  खान  अलाभकारी  बत  जाएगी  ।  आप  उस  खान  में  कभी  भी  मितथ्ययतापवेक  कार्य  नहीं  कर

 सकते

 श्री  अनिल  बसु  :  एक  महोदय  ।  मुक्ष्य  समस्या  यह

 भरी  क्संत  साठ  :  श्री  अनिल  कृपया  मेरी  पूरी  बात  सुनिए  |  मैं  आपके  हित  में  कुछ  बात

 कह  रहा  हु  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  अपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  क्योंकि  हमारे  पास  समय  बहुत  कम

 है  ।

 श्री  वश्चंत  साठ  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मेरे  भाषण  में  बोच-बीच
 में  हस्तक्ष  प  करने  को  दजाय  पहले  मेरी  पूरी  बात  सुनें  और  उसके  बाद  भाषण  के  अन्त  में  वे  मुझसे
 कोई  भी  प्रश्त  पूछ  सकते  हैं  और  मैं  उन  प्रश्नों  का  उच्चर  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  दू  कि  हग्यरी
 योजना  यह  है  कि  भूमि  से  बेदखल  व्यक्तियों  के  दित  में  हम  उनके  साथ  अनुबित  ध्यवहार  नहीं  करना
 चाहते  ।  वे  जो  भो  प्रस्ताव  रखते  हैं  हम  यही  कहते  हैं  कि  भूमि  से  ढबेदखल  होने  वाले
 प्रत्येक  व्यक्ति  को  पहले  हम  बाजार  दर  पर  मुआवजा  देते  हैं  अर्थाथ्‌  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  के
 अंतगगंत  निर्धारित  दर  पर  मुआवजा  देते  हैं  और  राज्य  राजस्व  रिकार्ड  अधिकारियों  से

 उम्त  भूमि  से  उस  परिवार  अथवा  उस  व्यक्ति  को  होने  वाली  आय  को  हम  स्वीकार  कर  लेते
 हैं  और  उस  आय  के  अलावा  हम  उसे  100  रुपए  प्रतिमाह  अधिक  धनराज्लषि  देते  मान  लोजिए
 उसकी  एक  अथवा  दो  एकड़  भूमि  से  उसे  200  रुपए  अथवा  300  रुपए  की  प्रतिमाह  आय  है  तो  हम
 उस  राशि  में  100  रुपए  और  जोड़कर  उसे  उस  भूमि  से  अपत्ती  आजीविक्रा  छिन  जाने  के  कारण

 मुआवजे  के  रूप  में  प्रतिमाह  आजीवन  अदायगो  करते  केवल  यही  नहीं  हम  उसे  घर  के  लिए  जमीन
 खरीदने  ओर  मकान  बनाने  के  लिए  भी  घन  देने  को  तैयार  इसके  अतिरिक्त  हम  उसे  अपना  कोई
 अन्य  व्यवसाय  अयवा  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  कोई  उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रशिक्षण  देमे  के  मामले
 में  सहायता  करने  के  लिए  भी  तंयार  हैं  ।  संक्षप  में  माववता  के  आधार  पर  हम  उच्च  व्यक्ति  को  प्रो
 सहायता  करने  के  लिए  तैयार  परन्त  भगवान  के  लिए  हमें  ऐसा  नहीं  कहना  अ्यहिए  कि  कोयला
 खनन  को  अलाभकारी  बनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  ऐसा  करने  से  इस  देश  इसकी  उत्पादकता
 ओऔर  उत्पादन  में  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यह  माਂ  निवेदन  है  ।

 इसके  साथ  ही  अब  खुले  खनन  की  बात  आती  है  ।  आजकल  हमारा  60  प्रतिशल  कोयला  झुली
 खानों  से  उत्तादित  किया  जाता  है  ।  हमने  पृ  जीगत  उपक्रणों--बेलथों  इम्पर  दृश्यादि  के
 कप  में  भारी  मात्रा  राशि  तिवेश  की  इस  क्षेत्र  में  हक।रों  करोड़  रुपए  निवेश  किए  जा  चुके
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 परन्तु  जब  ता  इन  उकरणों  का  प्री  क्षमता  से  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  उनका
 रखाव  उचित  प्रकार  से  नहीं  किया  जाता  ओर  जब  तक  हम  यह  आग्रह  नहीं  करते  कि  उत्पादन  सभी
 कादानों  और  पू  जी  तथा  श्रम  लागत  के  अनरूप  होना  चाहिए  तब  तक  हमें  कोई  फ्त  प्राप्त  नहीं  होषा
 क्योंकि  प्रत्येक  उपकरण  का  अपना  उत्पादन-मानक  है  ।  ठीक  अम्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  अबवा  उस  देश
 में  जहां  उपकरण  को  लाया  गया  है  यदि  उप्त  उपकरण  मे  16  टन  कोयला  प्रतिदिन  निकाला  जा  रहां
 था  तो  आप  कह  सकतें  हैं  कि  भारत  में  गम  जलवायु  और  अश्य  कारणों  से  इसे  घढाकर  14  टन  अथवा
 12  टन  किया  जा  सकता  मैं  यह  तो  समशन्न  सकता  हूं  ।  परन्तु  यदि  हम  खुली  द्वान  से  6  अथवा  7?

 टन  से  कम  कोयला  निकालतें  हैं  तो  हम  न्याय  नद्ीीं  रहे  मैं  निवेदन  करता  हैं  कि  मेरा  मुख्य
 निवेदन  पुतः  यही  है  कि  यदि  हम  इस  विछ्त्र  में  आना  अस्तित्व  बनाये  रखना  चाहते  हैं  तो  हमें
 स्पर्धा  होगी  ओर  सभी  मूलभूत  ढांचों  में  हम  काफी  पीछे  हैं  ओर  लागत  के  आधार  पर  अपने

 आपक्नो  स्पर्धा  से  बाहर  निकाल  रहे  ऊंचो  लागत  का  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  हमने  मूलभूत  ढांचे
 को  बहुत  महंगा  और  |निषेंधात्मक  बता  दिया  है  ।  ऊंची  लागत  $  कारण  आज  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू
 का  सपना  जिसका  उल्लेख  उन्होंने  बर्ष  19.6  के  ओशोगिक  नीति  प्रत्तावब  में  किया  आजकल
 निरथंक  लगता  है  ।  हमने  यहु  सोचा  था  कि  सामाजिक  उहूृ  श्यों  के  नाम  पर  हम  अतिरिक्त  उत्पादन  कर
 लेंगे  और  तत्पश्चात्‌  उसका  उपयोग  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  परन्तु  यदि  भाप  यह  कहते  हैं
 कि  हम  अतिरिक्त  उत्पादन  नहीं  समाजवाद  के  नाम  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  की  बश्रावश्यकता

 नहीं  है  तो  यह  समाजवाद  को  नकारना  यह  समाजवाद  बिल्कुल  नहीं  आपको  यह॒पता
 चलेगा  कि  हमारे  सभी  प्रमुख  मूलभूत  ढांचों  में  गतिरोध्र  की  स्थिति  है  जिसमें  हमारी  लागत  बहुत
 अधिक  है  और  इसीलिए  यदि  कोयला  महंगा  हो  जाता  है  तो  एक  मूल  आदान  आद।न  महंगा  हो  जाता

 है  तो  बिजली  महंगी  हो  जाती  है  '  यदि  बिजली  महंगी  हो  जाती  है  दो  कृषि  आदानों  में  राजसहायता
 देनी  पड़ती  उद्योग  में  आदान  महंगा  हो  जाता  है  और  इस  एक  प्रकार  के  कुचश  में  प्रत्येक  वस्तु
 महंगी  हो  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ध्षाठे  क्‍या  आप  अपने  भाषण  को  5  मिनट  में  समाप्त  कर  देंगे  अथवा
 आप  अधिक  समय  लेंगे'*ਂ

 थी  वसम्त  साठे  :  मैं  विद्युत  के  मामलों  को  नहीं  निपटा  रहा  हूਂ  क्योंकि  मेरी  सहयोगी

 कल  विद्य  त  के  मामलों  को  विस्तारप्वंक  निपटा  चके  परन्तु  मैं  एक  बात  चाहता  हु  ओर

 मैं  5  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दू  गा  ।  इस  सदन  में  मरे  सभो  मिन्रों  मोर  क्षहयोथियों

 अपने  राज्य  से  सम्बन्धित  कछ  परियोजनाओं  के  बारे  में  मुद्दों  को  उठाया  है  ओर  मैं  उन्हें  भ्यक्तिगत

 रूप  से  लिखित  उत्तर  दगा  क्योंकि  मैं  उन्हें  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हू  कि  हम  उन  परियोजनाओं

 के  बारे  में  ईमानदारीपूर्वक  कार्य  कर  रहे  यदि  समय  उपलब्ध  होगा  तो  मैं  उन  मुद्दों  के  बारे  में

 स्पष्टीकरण  दमा  जिसका  उर्होंने  उल्लेख  किया  है  ।

 क्षो  लारापण  चोबे  :  एन०पी०सी०सी०  श्रमिकों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  आपने  दो  बे

 पहले  उदारतापर्वेक  विवादों  को  निपटा  दिया  अब  आप  उनके  बारे  में  ध्यान  नहीं  दे  रहे  क्‍या

 आप  उन  पर  छ्यान  देने  से  डरते  हैं  ?

 भी  बसम्त  साठ  :  यह  कहने  के  लिए  आपका  बहुत  घस्पवाद  कि  मैंने  उनकी  समस्याक्षों  को

 निफ्टा  दिया  आप  प्र"रघकों  के  साथ  अपने  सम्बस्धों  में  मुझे  विश्वास  है  कि

 आपके  सहयोग  से  समस्या  का  समाधान  हो  जाएगा  ।  श्री  चौथे  आपके  सहयोग  से  हम  ऐसा  करने  का

 प्रवास
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 रब  न  --  --+-+

 श्रो  भारामण  चोबे  :  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 भरी  बसंत  साठ  :  जहां  तक  बिजली  का  सम्बन्ध  है  मैं  इस  सदन  को  यह
 आ-वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  पन-बिजली  तथा  तापीय  बिजनी  के  उत्तादन  के  बोच  फिर  से

 मेल  स्थापित  करना  चाहते  जहां  तक  ताप  बिजली  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  हम  खानों  के  मुह  नों  से

 कोयले  को  ढलाई  बेहतर  बनाने  पर  बल  दे  रहे  जहां  तक  सपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  सम्बन्ध  है
 दक्षिण  में  कर्नाटक  में  केरल  में  कनटिक  में  रायचूर  आर्मप्न  तथा  तमिलनाडु

 सभी  क्षेत्रों  में  हम  विभिनत  ,  परियोजनाएं  लगा  रहे  हमारा  विज्ञार  आठवीं

 वर्षीय  योजना  में  38  हजार  मेगाबाट  बिजली  का  उत्पादन  करना  है  जिसमें  से  9१00  मेगावाट  बिजली

 पनबिजलो  क्षंत्र  में  700  मेगावाट  आणविक  क्षेत्र  में  तथा  तापीय  विद्युत  क्षंत्र  में  पैदा  TY

 यह  हमारी  योजना  हम  देश  में  बिजली  उत्पादन  के  लिए  भारी  मात्रा  में  निवेश  करने  जा  रहे  हैं  ।

 परन्तु  जहां  तक  निवेश  का  सम्बन्ध  हमें  इस  बात  पर  विचार  कशना  होगा  कि  बिजली

 परियोजनाएं  महंगी  होती  जा  रही  आजकल  एक  हजार  मेगावाट  क्षमता  वाले  एक  सुपर  विद्युत
 संयंत्र  को  स्थापित  करने  में  मोटे  तौर  पर  कम  से  कम  1500  करोड़  रुपये  लागत  आयेगी  ।

 एक  सानसोय  सदस्य  :  गत  वर्ष  यह  एक  हजार  करोड़  रुपये  थी  ।

 श्री  साठ  :  गत  वर्ष  लागत  एक  हजार  करोड़  रुपये  से  कुछ  अधिक  परन्तु  लागत  में

 बद्धि  हुई  सामान्य  मुद्रास्फोति  से  यह्‌  लागत  अगले  कूछ  वर्षों  में  बढ़कर  2000  करोड़  रुपये  हो
 जायेगी  ।  अपने  सीमित  ससाधनों  से  कोई  भी  राज्य  इतना  अधिक  निवेश  नहीं  कर  सकता  ।  देश  के
 किसी  भी  भाग  में  ताप  विद्यु,त्त  अथवा  पन  विद्युत  संयत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सम्पू्ण  राष्ट्र  के

 संसाधनों  को  लगाना  पड़ता  यह  वास्तविकता  मेरे  माननीय  मित्र  इस  बात  पर  विचार  करेंगे
 कि  हम  इन  परियोजनाओं  को  एक  राज्य  के  दुष्टिकोण  से  विचार  नही  कर  सकते  ।  इस  बारे  में  प्रादेशिक

 उस  भाग  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  के  लाभ  और  संसाधन  जुटाने  के  बारे  में  भी  विचार  करना  पड़ता
 है  ।

 बकरेश्वर  परियोजना  की  बात  करते  हुए  मैं  यह  कहू  गा  कि  इस  बारे  में  काफी

 फहुमी  पैदा  की  गई  है  |  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हु  कि  मैं  इसे  एक  राजनैतिक  बुहा  नहीं  बनाना
 चाहता  ।

 एक  सासनोय  सदस्य  :  फिर  आप  क्‍या  कर  रहे

 थो  बसंत  साठ  :  मैं  आपको  बताऊंगा  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  गया  था  मैंने  बहां
 यह  कहा  था  और  आज  भी  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दूਂ  कि  पहले  इस  परियोजना  के  बारे  में  किसी
 स्तर  पर  एक  केन्द्रीय  परियोजना  के  रूप  में  विचार  नहीं  किया  यह  राज्य  की  परियोजना
 थी  ।  राज्य  सरकार  ने  कहा  था  कि  वे  इसके  लिए  संसाधन  एकत्रित  करेंगे  ।  हमने  और  योजना  आयोग

 ने  इसे  मंजूरी  दे
 दी  परन्तु  राज्य  के

 ने  स्वयं  आकर  मुझे  बताया  कि  राज्य  द्वारा
 संसाधन  जुटाना  सम्भव  नहीं  उस  समय  इस  परियोजना  की  क्षमता  63;;  मेगावाट  इससे  राज्य
 सरकार  पर  काफी  बोझ  पड़ता  ।  उन्हें  कम  से  कम  लगभग  850  करोड़  रुपये  के  साधन  जुटाने
 मुख्यमत्रो  ने  मझसे  कहा  जी  भरसक  प्रयास  करने  पर  भो  हम  इतने  संसाधन  नहीं  जुटा  सकते  ।””

 सम्पूर्ण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उन्होंने  विद्च  त  उत्पादन  के  लिए  127  करोड़  रुपए  का  आबंटन
 किया  अब  उन्होंने  यह  कह  है  कि  देखिए  यहु  प्रावधान  केवल  बकरेश्वर  के  लिए  नहीं  हम
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 वन  े  न  महस्‍अहउसकककसकससचइस्‍वै:ँ  सिर  तिल  वर्ष की अवधि में  छा

 इतने  अध्क  संसाधन  नहीं  जूटा  सकते  ।  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  हम  भरसक  प्रयास  करने  पर  भी
 लगभग  400  करोड़  रुपए  जुटां  सकते  उन्होंने  यह  आग्रह  किया  कि  क्‍या  हम  इस  परियोजना
 के  लिए  विदेशों  से  धनराशि  प्राप्त  कर  सकते  एक  वाणिज्यक  प्रस्ताव  के  तौर  पर  हम  पहले  भो  यह
 कह  शुके  हैं  ओर  मुझे  इस  बात  को  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि  यदि  कोई  राज्य  परियोजना
 बहुदेद्‌शीय  गथवा  वाणि  ज्यक  है  तो  उसके  लिए  विदेशों  से  ऋण  लेने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  ।

 थ्रो  संफुरदोम  चोधरो  :  आप  धनराशि  लें  और  राज्य  को  दे  इसमें  कया  समस्या
 है  ?  )

 भी  ८संत  साठ  :  कृपया  सुनिए  ।  मैं  उरहें  सुत  रहा  मैं  उनसे  क्षगड़ा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 देखिए  चाहे  यह  विश्व  बैंक  या  ए०ड०ए०  अथवा  अम्य  एजेंसी
 सभी  राज्यों  में  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  इन  एजेंसियों  द्वारा  सभी  ४00  मेगावाट  की  परियोजनाओं  को
 घनराशि  दो  जा  रही  है  ।  हम  इस  पर  आपत्ति  नहीं  कर  लेकिन  जब  परस्पर  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  को  ऋण  का  होता  तो  हमें  देश  में  एक  नीति  बनानी  होती  है  और  हम  मारे  देश  के
 लिए  एक  समान  नीति  अपना  रहे  हैं  ओर  आप  इसकी  सराहना  करेंगे  कि  ट्ट्मने  के
 उड़ीसा  आदि  सभी  राज्यों  पर  यही  नीति  लाग  की  यह  नीति  क्‍या  है  ?  हम  कहते  हैं  कि
 एक  राज्य  से  दसरे  राज्य  को  ऋण  का  उपयोग  उन्हीं  परियोजनाओं  में  होगा  जो  केम्द्रीय  क्षेत्र  के
 अन्तगंत  चलाई  जानी  इस  कारण  से  एन०टी०पी०पी०  और  सही  वजह  है  कि  जब  रूस  से  ऋण
 का  प्रस्ताव  आया

 भो  अनिल  बसु  :  आपने  कब  निर्णय  लिया  ?

 क्रो  बसंत  साठ  :  इस  बारे  में  काफी  समय  पहले  निर्णय  लिया  गया  और  राज्य  को  बता  दिया
 गया  हमने  अपनी  परियोजना  बकरेश्वर  के  लिए  विशेष  रूप  से  सोवियत  सरकार  को  सहायता  देने  के

 लिए  कहा  ।  वे  इस  पर  सहमत  हो  गए  ।  हमने  कहा  कि  हम  यह  कारयें  एन०टी०पी०सी०  की  परियोजना
 के  रूप  में  मैं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  आन्तरिक  राजनेतिक[दबाव  के  बारे  में  तो  नहीं  जानता
 लेकिन  इस  स्थिति  में  शाज्य  सरकार  ने  आप  यह  केन्द्रीय  परियोजदा  के  रूप  में  नहीं  कर
 सकते  ;  हम  यह  राज्य  परियोजना  के  रूप  में  करना  चाहते  हैं  ओर  आप  परस्पर  सहयोग  में  मिले  इस
 सारे  ऋण  को  हमें  दे  दें  ।”'

 मैंने  बहुत  अफसोस

 भो  अनिल  बलु  :  यह  सारी  घनराशि  नहीं  बल्कि  स्वीकृत  |

 श्री  बसंत  साठ  :  सम्पर्ण  से  अभिप्राय  है  जो  कुछ  भी  स्वीकायं  लेकिन  परस्पर  सहयोग  के

 मामले  में  एक  नीति  के  रूप  में  हुम  ऐसा  नहीं  कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  आप  कितना  समय  लेंगे  ?

 भरी  बसंत  सांठे  :  5  मिनट  और  लूगा  |

 उपाध्यक्ष  प्रहोदय  :  क्‍या  सभा  5  मिनट  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  है  ?
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 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विश्वेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति  1  1989
 $$

 प्रो०  सधु  बंश्बते  :
 आप  पूर्ण  कैसे  करेंगे

 ?  आप  अभी  विश्व  त  पर  तो  बोले  ही  नहीं  हैं  ।

 पी  अनिल  बसु  :  आपको  गैर-परम्पराणत  विद्य॒त के  बारे  में  अभी  बोलना  5  मिनट

 में  यह  पूर्ण  करना  संभव  नहीं  है  ।

 उवाध्यक्ष  महोबय  :  यदि  वह  भाषण  जारी  रखना  चाहते  हैं  तो  मुझे  इसमें  कोई  नहीं
 है  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  वह  5  मिनट  में  प्री  बात  नहीं  कह  सकते  ।

 साठे  यह  होगा  आप  सोमबार  को  बोलिए  |

 प्रो०  सघ्‌  बंडबते  :
 जहां  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  का  सम्बन्ध  उन्हें  सरकरी

 मत  कीजिए  ।  वह  अगली  बार  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 थी  बसंत  साठ  :  ठोक  है|  मैं  सोमबार  को  अपना  भाषण  भारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  आप  अपना  भाषण  क्षोमवार  को  जारी  रखें  ।

 32  भ०  प०

 सवध्य  द्वारा  त्यावपत्र

 शपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  सूबित  करता  हूंਂ  कि  अध्यक्ष  को  आन्क्र  प्रदेश  के  नेल्लौर
 निर्वाचन-क्षेत्र  से सप्ता  के  लिए  निर्वाचित  सदस्य  श्री  पी०  पेंचालेया  का  इस  आणय  पत्र  आज
 प्राप्त  हुआ  है  कि  उन्होंने  लोक  समा  में  अपने  स्थान  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  है  ।  अध्यक्ष  ने  उनका
 पत्र  7  !989  से  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 3,33  म०  १०

 गर-सरकारी  सदस्थों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  स  अंधो  समिति

 प्रतिबेक्टट

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  को  विधायी  कार्य  ।
 श्रीमती  सुन्दरवती  नवल  प्रभाकर  बोलें  ।

 झोमतो  सुन्दरबतोी  नथल  प्रभाकर  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करतो  हूं  :
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 .
 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संझल्पों  संबंधी  समिति  के  5

 1989  को  समा  में  प्रस्तुत  किए  गए  तिरेसठर्वे  प्रतिवेदन  से  सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  यह  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 संबधी  समिति  के  5  1989  को  प्रस्तुत  किए  मए  तिरेसठवें  प्रतिबेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  वो  कुत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोरय  :  भब  पुर:स्थापित  किए  जाने  के  लिए  विश्ेषक  रखें  ।

 3.34  स०  १०

 सविधान  विधेयक*

 316  में

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मैं  ब्रस्‍्ताव  करता  हू  कि  भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विध्वेषक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विश्वेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्ृषत  हुप्रा  ।

 प्री  बो०  एस०  कृष्णा  अय्यर  :  मैं  विध पक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.34  1/2  स०  १०

 हविधान  विधेयक *
 316  में

 कृष्ण  अम्यर  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  कि  भारत  के  सविधान श्री  बो०  एस०
 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  १ुर:स्थापित  करने  कर  अनुमति  दी  जाये  ।

 उवाध्यक्ष  भहोवय  :  प्रश्न  गए  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  फरने  की  अनुमति  दी  जाए  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्री  घो०  एस०  कृष्ण  भय्यर  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हु  ।

 अमन  जा

 7-4-1989  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रसाशित  ।
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 अश्विल  भारतीय  सेवा  विधेयक  7  1989

 3.35  स०  प०

 स  बिधान  विध  यक*

 198  में

 शो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के

 संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  वी०  एस०  कुष्ज  अय्यर  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।
 3.35  1/2  म०  प०

 हि  व्ान  विधेयक  *

 123  तथा  213  में

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  ;  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के
 संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 £'कि  भारत  के  संविधान  ने  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की
 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्पर  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू  ।

 3.36  भ०  प०

 प्रलिल  भारतीय  सवा  विधेयक Mo मधु दंडबते

 घारा  से  का

 प्रो०  मधु  दंडबते  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  कि  अखिल  भारतीय  सेवा
 1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 बब्िल  भारतीय  सेवा  1951  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 प्रो०  मध  दंडबते  :  मैं  विधेयक  प्रःस्थापित  करता  हूਂ  ।

 ह

 3.36  1/2  भ०  प०

 भारतोय  चिकित्सा  केस्रोय  परिषद  विभेयक *
 2  आहि  में

 प्रो०  सथु  बंडबले  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूਂ  कि  भारतीय  चिकित्सा  केस्ट्रीय
 परिषद  1970  में  और  संशोधन  करने  वाले  विश्ेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी

 उपाध्यक्ष  महोरुय  :  प्रश्न  यह

 भारतीय  चिकित्सा  केख्रीय  परिषद  1970  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विषोयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू  ।

 3,37  भ०  १०
 कि बंड  प्रक्रिया  स  हिता  विधेयक  *

 107  तथा  109  का

 प्रो०  दण्डकर्ले  :  मैं  प्रस्ताव  कर्ता  हू  कि  दण्ड  प्रक्रिया

 1973  में  और  संशोधन  करने  काले  विप्लेयक  को  पृर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दंड  प्रक्रिया  1973  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 प्रो०  मधु  दच्छबतें  :  मैं  विधेयक  प्रःश्यापित  करता  हू  ।

 3.37  1/2  म०  १०  ु  कर्ज

 इंद  विधि,स  शोधन
 विश यक  *

 प्रो०  मध  दण्डवते  हु  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि
 गा  विधि

 संशोधन

 1932  का  विरसन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  की  अनुमति  दी

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह
 ।  िधेषक दंड  विधि  संशोधन  1932  का  सिरसन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 पाप
 रू  क्वत्त  के  रजपत्र  असराधारण--भाग  2,  खब्द  2,  में  भकाशित  ।

 7-4-1989  के  भ
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 प्रो०  दब्डवले  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता
 हू  ।..

 ५  ~TK  ३४  रि उपाध्यक्ष  महोदय  :  भरी  हरुभाई(मेहत)॥  अनुपस्थित  ।

 श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिंह  :  अनुपस्थित  ।  श्री  एस»  ए२०  अनुपस्थित  ९

 5,938  स०  प०

 स  विधान

 अनुच्छेद  3।  कला

 क्री  दारव  विधे  उत्तर  :  मैं  प्रस्ताव  कश्ता  हू  कि  भारत  के  संविधान  में

 ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 ह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।”

 क्री  शरद  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुंआ  ।

 3.38  1/2  स०  प०  वे
 झस  गठित  भ्रमिक  कल्यारग  निधि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  ६म  श्री  बालासाहिब  विश्वे  पाटिल  द्वारा  25  1988  को

 प्रस्तुत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विद्वार  करेंगे  :

 असंगठित  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  एक  निधि  स्थापित  करने  के  लिए  उपकन्ध  करने
 वाले  विधेयक  पर  विभार  किया  ्ि
 श्री  मनोज  पांडे  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।  अनुपस्थित  ।

 की  सोमनाथ  रथ  ।

 भरी  सोमनाप  रथ  हालाँकि  मैं  जेसंगठित  अंजिकोंके  लिए  विधेयक  लाने  के  पीछे
 जो  भावना  उसका  स्वागत  करता  किन्तु  इस  विधेयक  में  उल्लिखित  उद्दृश्यों  की  प्राप्ति  क्रे  लिए
 असंगठित  श्रमिकों  की  सहायता  हेतु  इसमें  प्रतिपादित  तस्प्रों  का  मैं  समर्थन  नहीं  करता  ।

 90  प्रतिशत  श्रमिक  असंगठित  क्षंत्र  में  श्रम  संगठन  में  ख़बसे  पहले  हमारे
 प्रिय  प्रधान  मत्री  ने  यह  मुद्दा  अन्तर्राष्ट्रीय  निकाय  के  समक्ष  उठाया  और  उन्होंने  वहां  भी  कहा  कि  चू  कि
 हमारे  90  प्रतिशत  श्रमिक  अ्संगठित  क्षेत्र  में  यह  एक  विश्व-आ्य।पी  समस्या  इसलिए  उनकी  दशा
 में  सुधार  हेतु  कदप  उठाए  जाने  चाहिए  |  हमारे  मंत्रालय  ने  भी  अप्तंगठित  श्रमिकों  के  मसले  पर  नए
 सिरे  से  विचार  किय्य  है  और  वास्तव  में  श्रम  मंत्रालय  की  परामशुंदाब्नी  सम्रिति  मे  कृषि  एवं  गैर  कृषि

 *दितांक  7-5-1989  के  भारत  के  राजपन्न  असाधारण  छंढ  2,  में  प्रसाशित  ।
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 क्षत्र  में
 परनाित

 श्रमिकों  की
 समस्थाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  दो  उप-समितियाँ  नियुक्त  की गई  उन्होंने  अपना  प्रतिवेदन  श्रम  मंत्रालय  को  दे  दिया  इस्र  मसले  पर  विशेषकर  कृषि  क्षंत्र  में

 कार्यरत  अप्तगठित  श्रमिको  के  बारे  में  चर्चा  हुई  बेशक  इस  संबंध  में  अभी  कोई  निष्कषं  नहों
 निकाला  गया  आवश्यकता  इस  बात  की  नहीं  है  कि  हम  असंगठित  श्र'मक्षों  के  संरक्षण  के  लिए
 अन्य  बहुत  से  कानून  बनायें  ।  सवाल  इस  बात  का  है  कि  नेण्  एवं  राज्यों  के  स्तर  पर  मोजुदा
 कानूनों  को  किस  प्रकार  बेहतर  ढंग  से  कार्यान्वित  करते

 वर्ष  1983  में  अप्रवास  अधिनियल  बिदेश  जाने  वाले  श्रमिकों  को  दशा  सुधारने  तथा
 आप्रवासियों  की  वापसी  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  बनाया  गया  किन्तु  मेरा  कथन  यह  है  कि
 यह  वांछित  स्तर  का  नहीं  है  ।  आज  भी  विदेश  जाने  वाले  हमारे  मजदूरों  का  शोषण  किया  जाता
 विदेशों  में  जाने  वाले  श्रमिकों  के  लिए  वहां  जाने  के  दो  रास्ते  एक  यह  कि  विदेशों  को  भारत  से
 मजदूरों  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  दूसरा  यह  कि  विशेषफर  दिल्‍ली  तथा  बस्थई  की  भवन
 निर्माण  कम्पनियों  को  विदेशों  में  निमण  काय॑  के  लिए  श्रमिकों  की  आवश्कता  होती  है  तो  वे  उन्हें  वहां
 भेजते  अधिनियम  कहा  गया  हैं  कि  जिन  श्रमिकों  को  बाहर  भेजा  जाता  है  उनसे  एक  भी  पैसा  नहीं
 लिया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  पास  पंजीकृत  ठेकेदार  भी  हैं  थे  मजदूरों  को  विदेश  भेज  सकते  हैं  ओर  वे
 1500  रुपए  तक  के  लगभग  वसूल  कर  सकते  हैं  किन्तु  वास्तव  में  इन  निर्माण  कम्पनियों  जो  अपने

 ठेके  के  कार्यों  में  मजदूरों  को  भारत  से  विदेश  भेज  रही  देश  में  पंजाव  आवि  विभिर्न  भागों
 में  निर्माण  काये  अपने  द्वाथ  में  ले  रखा  वे  कुछ  अजीब-सी  बात  करतें  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनेक
 अपने  उप-ठेकेदार  हैं  |  वे  मजदूरों  को  दिल्ली  लाते  हूँ  और  यहां  से  उन्हें  उन  विभिन्न  स्थानों  पर  भेजा
 जाता  है  जहां  उनका  निर्माण  कार्य  चल  रहा  होता  जब  वे  मजदूरों  को  यहां  लाते  हैं  तो  उन्हें  यह
 झांसा  दिया  जाता  है  कि  उन्हें  विदेश  भेजा  उनसे  हजारों  रुपए  बसूल  किए  जाते  लगभग

 दो  दिन  इस  संबंध  में  एक  प्रश्न  भी  हुआ  सदमों  के  दोनों  पक्षों  के  सभी  सदस्यों  ने  शिकायत

 की  थो  इनका  शोषण  किया  जा  रहा  उतसे  10000-15000  रुपए  वसूले  जा  रहे  हैं  ।  उन्हें
 दिल्ली  भादि  स्थानों  पर  लाते  वाले  उप-ठेकेदार  भारत  में  इस  मुख्य  निर्माण  कम्प्ियों  के  ठेंकेदारी  के

 कार्य  में  लगे  होते  हैं  और  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  भो  नहों  दी  जाती  ।  उन्हें  केवल  यही  झ्षांसा

 दिया  जाता  है  कि  उन्हें  एक  न  एक  दिन  विदेश  भेजा  जाएगा  |  ये  मजदूर  अपनो  भूमि  और  सम्पत्ति

 बेच  कर  उप-ठेकेदार  को  10000-15000  रुपए  विदेश  जाने  के  लिए  बेते  वे  अस्वास्थ्यकर

 स्थितियों  में  काम  करते  हैं  ।  हम  नहीं  जानते  मजदूरों  का  क्या  होता  है  ।
 विशेषकर

 उड़ीता  से  ऐसी

 अनेक  शिकापतें  मिली  माननीय  मंत्री  इट  बारे  पें  भलीभांति  जानते  हैं  मैने  भी
 कि

 ध्यान

 आकर्षित  किया  वहां  मजदूर  मर  भी  गए  वे
 वहां  परेशान  कितु  नाम  $  लिए  भी  कोई

 ढोक्ष  कार्येवाही  नहीं  की  गई  और  दिल्ली  की  सड़कों  पर  हजारों  ऐसे  मजदूर  धूम  रहे  हैं,जिनसे

 बड़ी  रकम  हृथिया  ली  गई  है  और  उन्हें  विदेश  नहीं  भेजा  गया
 ।  कुछ  माह  पू्ष॑  ऐसा  ही  हुआ  था  भर

 मामला  श्रम  मंत्री  की  जानकारी  में  लाया  गैयां  था  ।  नोएडा  में  उड़ीसा  स ेलगभग  700  मजदूर  लाए

 गए  थे  और  डनसे  7000  रुपए  इकट्ठे  किए  गए  थे  ।  उन्हें  ब्राजील  भेजने  के  लिए  आश्रम  में  रखा  गया

 था  किम्त  उन्हें  वहां  नहीं  भेजा  गया  |  बाद  में  इसरे  साथ  मार-पोट  की
 गई

 तथा
 उम्हें  वहां  से  कहर

 फेंक  दिया  गया  ।  भ्रम  मत्रालय  कोन  केबव  कानून  ही  बनाने  चाहिए  बल्कि  उन्हें  यह  भी

 श्थित  क  हिए  कि  शिकायतों  का  संतोष  जतक  ढंग  ते  निपटान  हो  ।  जब  भी  कोई
 शिकायत

 करता

 के
 था  कप  है  कानन  बना  विया  है  ओर  अब  भाप  शिकायत  करते  ऐसा  रवंपा  नहों

 होश  चाहिए  व  इस  ईमानदारी  से  इन  बेबस  मजबूरों  सहायता  करना  हैं  तो  हमें

 219



 असंगठित  क्रत्तिक  कल्याण  निधि  विधेयक--(जारी  )  7  1989  .

 ही  ज्ज+ः  न्नज+  न्ज्  _  भा  पथ अनुरूप काम करना चाहिए ओर af केवल शिकायत करने के लिए ही नहीं छोड़

 इसके  अनुरूप  काम  करना  चाहिए  ओर  बन्हें  केवल  शिकायत  करने  के  लिए  ही  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  ।

 वे  किसके  पास  शिकायत  करें  ?  उनकी  शिकायत  कौन  सुनेंगा  ?  श्रम  विभाग  में  एक  व्यक्तित  श्री  €ंढर

 तोन  बर्ष  पहले  उन्होंने  इन  श्रमिकों  के  लिए  काम  करना  शुरू  किया  ।  श्रम  विभाग  ने  स्वयं  ही

 राधियों  को  पकड़ा  ।  मैं  जानता  हूं  कि  उड़ोसा  से  दो-तीन  मजदूर  सरदारों  को  गिरफ्त/र  किया  गया

 और  उन  ब्यक्तियों  से  सेकड़ों  पारपत्र  बरामद  किए  गए  और  मुकदमें  शुरू  हुए  |  बाद  में  एक  मामला

 बांपिस  ले  लिया  गया  ।  यह  अत्यंत  दुःखद  बात  मजदूरों  का  शोषण  करने  वाले  अ्यक्ति  फिर  से

 सिर  उठा  रहे  वे  अब  दिल्ली  में  भी  काफी  सक्रिय  हैं  ।

 एक  अन्य  बात  जिसको  ओर  मैं  आपके  माध्पम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 वह  कान्‍्टीनेन्टल  निर्माण  कम्पनियों  के  बारे  में  जिन्होंने  मजदूरों  से  धन  हथिया  लिया  है  तथा

 अपने  गै  र-कानूनी  कार्यकलापों  को  छुपाने  का  अन्य  ढंग  अपनाया  वे  कुछ  मजदूरों  को  भेज  रहे  हैं  ।

 ये  उप-ठेकेदार  संसद  सदस्यों  के  माध्यम  से  शोबित  मजदूरों  के  नाम  ले  लेते  हैं  और  सीधे  निर्माण

 नियों  को  पत्र  लिखते  हैं  कि  उन्हें  विदेश  भेजें  ।”  वास्तव  में  इन  मजबूरों  से  ब्वफी  धन  हथिया

 लिया  गया  है  ।  मजदूर  एंसद  सदस्यों  के  पास  आते  हैं  क्योंकि  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिए  कहा  जाता  है|
 उन्हें  बताया  जाता  एक  पत्र  देने  दीजिए  ओर  मैं'आपको  विदेश  भेज  दू  मेरे  पास  संसद

 सदस्यों  एवं  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  द्वारा  इन  कम्पनियों  को  भेजे  गए  ऐसे  पत्रों  की  अनेक  प्रतियां  है  और

 कम्पनियां  इन  पत्रों  का  सहारा  ले  लेती  हैं  और  वे  कहते  कि  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?””  हन

 स्थितियों  मे  न  केवल  श्रमिकों  का  शोषण  होता  है  बल्कि  हमें  ओकि  लोगों  के  प्रतिनिधि

 नामी  मिलती  है  ।  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  को  सुझाव  देता  हूं  कि  दिल्ली  में  इन  सभी

 कॉन्‍्टीनेंटल  निर्माण  कम्पनियों  को  एक  परिपत  भेजां  जाए  कि  वे  कोई  भी  पत्र  स्वीकार  न  करें  उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  आवंटित  समय  पहले  ही  समाध्त  हो  चुका
 यदि  सभा  सहमत  हो  तो  हम  ओर  दो  घंटे  के  लिए  समय  बढ़ा  सकते  यदि  आप  सब  सहमत

 हैं  तो  मैं  दो  घन्हें  का
 समय  बढ़ा  देता  हूं  ।

 क्षछ  माननोय  सदस्य  :  जी  महोदय  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  श्रम  मंत्रालय  से  इन  निर्माण  कम्पनियों  को  एक  परिपत्र  भ्रेजा  जाए  कि  वे

 विदेश  भेजे  जाने  के  लिए  किसी  श्रमिक  के  नाम  की  सिफारिश  करने  वाले  किसी  गेर-सरकारी  पत्र  पर

 कार्यवाही  न  करें  ।

 वूसरी  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यदि  संसद  सदस्यों  को  अपने  चुनाव  क्षंत्रों  की  ओर  से  कुछ
 सिफा  रिंशें  करनी  हैं  तो  वे  सोधे  माननीय  मन्त्रियों  अथवा  मंत्रालय  से  ऐसा  कर  सकते  मैं  यह  भी

 मांग  करता  हू  कि  इस  बात  की  जांच  की  जानो  चाहिए  कि  इन  श्रप्तिकों  का  शोषण  किंसने  किया

 अब  भो  इस  माप  में  वे  अपने  सम्बन्धियों  को  लगाते  हैं  और  ये  शिकमी  ठेकेदार  और  विचौलिए  धन

 ऐंट्ले  मानतीय  मंत्री  को  यह  जांच  करातो  चाहिए  यदि  यह  वास्तव  में  इस  बात  के  इच्छुक  हैं  कि

 अश्लंगठित  श्रमिकों  का  बचाव  केवल  प्रवासी  अधितियम  क्षयवा  दूसरे  अधिनियम  पारित  करके  तथा  उन्हें

 खसहाय  छोड़  देने  से  ही  नहीं  किया  जाना  आाहिए  ।

 कई  घटनाएं  हुई  एक  मामले  यहां  दिल्ली  में  «४7स्टीनेस्टल  कंस्ट्रक्शन  कम्पज़ी  ने  भारी

 220



 17  1911  असंचठित  श्रमिक  कल्याण  निधि

 हाल

 धनराशि  ऐंठी  जब  श्रमिकों  का  परिश्रमिक  भारत  में  उनके  रिश्तेदारों  को  देने  के  लिए  इन
 नियों  के  जरिए  यहां  आया  तो  उत्तमें  से  10%,  कटोती  कर  ली  गई  ।  श्रम  मंत्रालय  ने  श्री  टंडन  के
 नेतृत्व  में  उस  गिरोह  को  धर  दबोचा  ओर  7  लाख  रुपये  जब्त  किए  गए  ओर  सीधे  उन  श्रमिकों  के
 रिश्तेदारों  को  भेज  दिये  गये  ।  उस  जांच  का  क्या  हुआ  ?

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इन  मामलों  की  जांच  १राई  जायेगी  और  जिम्मेदार  लोगों  के
 विरुद्ध  कायंवाही  की  जायेगी  ।  ये  निर्माण  कम्पनियों  तथा  शझिकमो  ठेकेदार  श्रम  काननों  का  उल्लधन
 करते  उनके  विरुद्ध  आयकर  कानून  के  तहत  मकदमा  चलाया  जाना  चाहिए  बयोंकि  इन  श्रमिकों
 की  मजदूरी  के  करोड़ों  दपए  इन  बिचोलियों  ने  हड़प  कर  लिए  यह  एक  विशेष  प्रश्न  हैं  जो  मैं  प्छ
 रहा  हूं  ।  यदि  माननीय  मंत्री  ऐसा  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  पूरो  जानकारी  उपलब्ध  कराऊंगा  अथवा  उसे
 सभा  पटल  पर  रख  दू  गा  ।  दस्तावेजों  से  यह  श्ञात  हो  जायेगा  कि  ये  लोग  क्वाम  कर  रहे  हैं  और
 किनके  साथ  उनकी  सांठ-गांठ  है  ।  मेरे  विचार  में  मंत्री  महोदय  जबाब  देते  समय  महझे  इस  विषय  में
 जानकारी  देंगे  ।

 यह  ऐसा  विषय  है  जिससे  पूरा  देश  चिम्तित  दूसरे  उदाहरण  के  तौर  १२  कोरि
 सीन  दत्यादि  के  श्रमिक  जो  खाड़ी  देशों  को  जा  रहे  वे भारतीय  ध्रमिकों  से  प्रतिस्पर्धा  कर  रहे  हैं  ।
 यदि  हम  अवसर  का  लाभ  नहीं  उठाते  हैं  और  इन  के  साथ  स्पर्धा  नहीं  करते  हैं  तो  हत  जो  विदेशी
 मुद्रा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  हमें  वह  नहीं  मिलेगी  ।  आंकड़ों  से  जो  श्रम  मंत्रालय  ने  दिए  निःसदेह  यह  ज्ञात
 होता  है  कि  बाहर  जाने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  परन्तु  हमें  इससे  संतुष्ट  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनशक्ति  निगम  केन्द्र  में  भो  एक
 जनशक्ति  निगम  होना  इन  सभी  श्रमिकों  को  राज्यों  के  जनशक्ति  निगमों  के  माध्यम  से  तथा
 केन्द्र  सरकार  के  माध्यम  से  भेजा  जाना  चाहिए  ताकि  वे  बिचोलियों  के  हाथों  शिकार  न  जे।सकि
 मैंने  कद्दा  हमें  विदेशों  में  अधिक  श्रमिक  भेजने  विशेषतौर  पर  खाड़ी  देशो  में  ताकि  हमें

 विदेशी  मुद्दा  और  रोजगार  इस  महत्वपूर्ण  तध्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रम  मंत्रालय  को  यह
 देखना  चाहिए  कि  श्रमिकों  का  यहु  शोषण  न  हो  भौर  अधिक  श्रमिक  विदेश

 बाल  श्रमिक  एक  विश्वव्यापी  तथ्य  अन्तर्राष्ट्रीय  भ्रम  संगठन  के  अनुसार  इनको  सक्या
 52.58  मिलियन  है  परम्तु  वास्तव  में  इनकी  संख्या  अधिक  अस्तरष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  अनुसार
 कुल  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  का  एक  तिहाई  भाग  भारत  में  भसंगठित  श्रमिक  शक्ति  में  15  बषं  से
 कम  आय  के  बाल  श्रमिक  11  प्रतिशत  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य
 में  बाल  भ्रमिकों  की  संख्या  सर्वाधिक  है  हालांकि  अन्य  राज्यों  में  भी  बाल  अमभिकों  कीं  बहुत
 अधिक  यदि  बच्चों  को  अधिक  सं्या  में  पाठशालाओं  में  भेजा  जाये  तो  बाल  श्रमिक  भमस्था  कम

 हो  जाएगी  ।  तत्कालीन  अम  मंत्री  भी  संगमा  की  अध्यक्षता  बाली  एक  समिति  ने  फंजाबाद  का  दौरा
 किया  डन्होंने  पाया  कि  किस  प्रकार  बाल  श्रमिकों  का  शोषण  किया  जा  रहा  है  और  उन्हें  तंग
 किया  जा  रहा  है  ।  वे  अस्वास्थ्यकर  दशाओं  में  का  करते  हमें  इस  बात  की  आवश्यकता  है
 कि  हम  उन्हें  शिक्षित  करें  और  उनके  मां-बाप  को  नौकरियां  प्रदान  जब्र  तक  उनके  माता-पिता

 को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  भथवा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  तथा  अन्य

 योजनाओं  के  अन्तगंस  नौकरियां  तथा  आय  के  साधन  प्रदान  नहीं  किए  जाते  तब  तक  माता-पिता  अपने
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 बच्चों  को  जोविक्रोपार्जन  के  लिए  काम  पर  भेजने  के  लिए  बाध्य  अतः  यह  समस्या  देश  की

 सामाजिक-आर्थिक  समस्या  के  साथ  जुड़ी  हुई  है  ।

 अब  मैं  महिला  श्रमिकों  पर  आता  हु  ।  दिल्ली  में  भवन  निर्माण  काये  में  कोई  भी  यह  देख

 सकता  है  कं॑से  वे  अपने  छोटे-छोटे  बच्चों  के साथ  काम  पर  आती  हैं  और  उन्हें  लगभग  सात  रुपये

 दिन  मिलता  हैं  ।  ये  क्षंत्र  हैं  जहां  श्रम  मंत्री  को  असंगठित  श्रमिकों  के  बारे  में  सोचना

 श्रम  मंत्रालय  ने  बोड़ी  बनाते  वाली  फैक्ट्रियों  पर अधिक  बल  दिया  है  ओर  उन्होंने  वहां  सामूहिरु
 आवास  अस्पतालों  इत्यादि  के  रूप  में  किये  जाने  वाले  कार्यों  की  एक  सूची  दी  है
 परनन्‍्त  बीड़ी  बनाने  वालो  फैकिट्रयां  बेवल  कुछ  कस्बों  तथा  अधे-शहरो  क्षंत्रों  में  ही  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  जाना  ग्रामीण  क्षत्रों  में  तेंदू  के  पत्त  आदिवासी  तथा  हरिजन  महिलायें  तोड़ती  हैं  ओर  उन्हें
 अभी  तक  कोई  सु  रक्षा  प्रदान  नहीं  कीं  गई  इसलिए  हमें  केवल  कुछ  कस्यों  में  जहां  बीड़ी  बनाने
 का  कार्य  किया  जाता  शुरक्षा  प्रदान  नहीं  करती  चाहिए  अपितु  हमें  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  भी  सुरक्षा
 प्रदात  करनो  म  त्री  को  राश्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  करके  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  लाखों  श्रमिक्रों  को  जो  तेंदू  पत्त  तोड़ने  का  काम  करते  सुरक्षा  जब  तक  उन्हें
 संरक्षण  नहीं  दविपरा  जाता  तब  तक  उप  पूरे  क्षेत्र  में  असंगठित  श्रमिकों  को  संरक्षण  नहीं  मिलेगा  ।

 ये  कुछ  उदाहरण  हैं  जो  मैंने  दिए  हैं  और  मुझें  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  उनकी  ओर  ध्यान
 देंगे  :  हमारा  उदय  असंगठित  श्रमिकों  को  संगठित  क्षेत्र  में  लाना  होना  चाहिए  ताकि  उनमें  सौदेवाजीं
 की  क्षमता  हो  ।  संगठित  क्षंत्र  सौदेबाजी  कर  सकता  है  क्योंकि  उनके  संगठन  हैं  जबकि  बाल  श्रमिकों  तथा
 महिला  श्रमिकों  ओर  दुधरे  श्रमिकों  के  पास  सौदेबाजी  की  क्षमता  नहीं  होती  है  क्योंकि  उनके  पास  कोई
 संगठन  नहीं  अतः  संगठित  क्षेत्र  की  अपेक्षा  इस  क्षत्र  को  अधिक  संरक्षण  तथा  अधिक  ध्यात  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थत  नहों  करता  हुਂ  क्योंकि  इसमें  केवल  इस  बात  पर  ज़िचार  किया  बया
 है  कि  हमारे  पास  कुछ  घनराशि  होनी  थाहिए  ओर  कछ  परिक्रमिक  इस  घनराशि  में  से  दिया  जाता

 इससे  समस्या  का  समाधान  नहीं  मूलभूत  सिद्धाग्त  प्रतिपादित  किया  जाना  बाहिए
 ओर  विशेष  कार्यवाही  कौ  जानी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 4.00  म०  १०

 ]

 भरी  राम  बहादुर  लिह  :  असंगठित  मजदूरों  की  दुर्गति  की  कोई  सीमा  नहीं
 है  ।  दितमर  मेहनत  मशक्कत  करते  के  खून-पश्तीता  एक  करने  के  बाद  उनके  परिवार  को
 रोटी  नहीं  मैं  यह  कहू  कि  लाज  ढकने  के  लिए  वल्त्र  भी  महीं  मिलते  तो  अतिशयोकित  नहीं
 होगी  ।  इनकी  स्थिति  को  देखते  के  लिए  कहीं  दूरज  ने  की  आवश्यकता  महीं  इनकी  दुरदंशा  दिल्ली
 में  हो  देखो  जा  सकती  है  ।

 4.01  म०  प०

 क्षोमनाथ  रण  पीठासीन

 यहाँ  पर  झ्ुग्णियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  स्थिति  देडी  जा  पकती  दिनमर  मेहतत  के  रनेके
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 बाद  भी  इनकी  यह  स्थिति  चाहे  ठेकेदार  के  मजदूर  मकान  बनाने  वाले  मजदर  गठरिबों
 ढोने  ठेला  खींचने  रिक्‍्शे  खींचने  वाते  या  छोटे-छोटे  कल  कारखातों  में  काम  करने  वाले
 लोग  दिनभर  काम  करने  के  बाद  शाम  को  जाकर  छोटी-छोटी  झुध्णियों  में  भेड़  बकरियों  की  तरह  रहते

 उनके  पास  दवादारू  का  कोई  प्रबंध  नहीं  ऐसी
 स्थिति  का  खामियाजा  बिहार  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  भोगना  पड़  रहा
 बिहार  ओर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  भूख  की  ज्वाला  शांत  करने  के  रोजी  रोटी
 की  खोज  में  दिल्‍ली  आना  पड़ता  दिल्ली  मं  वे  कल  कारखानों  में  2.,0-250-300-350
 रुपये  महीने  को  नोकरी  करते  हैं  और  अपना  किसो  तरह  से  पेट  पालते  इसके  बावजूद  सश्रसे  ज्यादा
 लेदजनक  बात  यह  है  कि  उनको  हिकारत  की  नजर  से  देखा  जाता  जिन  लोगों  का  देश  के
 विकास  में  इतना  योगदान  जिन्होंने  अपना  खुन-प्सीमा  अपने  पेट  को  बांधकर  इतना
 काम  किया  उतको  अगर  हिकारत  की  नजर  से  देश्षा  जाए  तो  यह  बड़ी  खेदजनक  स्थिति  यह
 केवल  दिल्‍ली  में  पंजाब  और  हरियाणा  की  हरिताली  जो  दिश्वाई  पड़तो  उसके  पीछे  भी  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  के  मजदूरों  का  हाथ  लेकिन  उनका  किस  तरह  से  शोषण  होता  इसकी
 तफसील  में  न  जाकर  में  इतना  हो  कहू गा  कि  8  घंटे  के  बजाए  16-16  भंटे  वे  काम  करते  मैंगे  यह
 भी  सुना  है  कि  उनकी  चाय  में  अफीम  की  मात्रा  डाल  द्वी  जाती  है  ताकि  वे  नशे  में  ज्यादा  समय  काम
 करते  रहें  ओर  जब  वे  उधर  से  घर  लोटते  हैं  तब  उनकी  जेब  खाली  रहती  यह  बात  एक  जगह  के

 असंगठित  मजदूरों  की  नहीं  बल्कि  देश  में  जितने  भी  असंगठित  मजदूर  हैं  उनको  यह  स्थिति  आज

 ऐसे  मजदूरों  की  संख्या  80  प्रतिशत  है  और  इसमें  80  प्रतिशत  खेतिहर  मजदूर  बिहार  में  350-
 400  करोड़  लोग  यरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  इसमें  75-80  प्रतिशत  हरिजन  और  गिरिजन  हैं  ।

 ये  रब  लोग  मजदरी  करके  अपना  जीवन  चलाते  उतका  कोई  संगठन  नहीं  है  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि

 कृषि  मजदूर  का  जीवन  कूषि  से  बंधा  हुआ  इसलिए  जब  तक  कृषि  का  विकास  नहीं  होगा  तब  तक

 उनका  जोवन  खुशहाल  नहीं  हो  सकता  ।  कृषि  के  विकास  से  मेरा  यह  मतलब  नहीं  है  कि  कृषि  के  लिए
 समय  से  उन्नत  बीज  उन्नत  खाद  या  खेती  करने  वालों  को  फसल  का  लाभकारों  दाम  दिया

 बल्कि  मेरा  मतलब  यह  है  कि  जब  तक  भू्ति  सुधार  का  काप  नहीं  होगा  तब  तक  खेती  की  समस्या  का

 समाधान  नहीं  होगा  ।  आजादी  के  जमाने  में  भूमि  सुधार  आंदोलन  का  नारा  लगता  था  कि

 जमीन  उसको  दी  जाए  जो  जोतेगा  और  आज  भी  वही  नारा  है|  मैं  चाह ूगा  कि
 जमीन  जो  जोते  उसी

 को  मिलनी  बिहू।र  में  ढाई  एकड़  से  कम  जोतने  डालों  की  संक्या  सौ  में
 से

 63  है  ओर  उनके  पास

 जो  कूल  जमीन  है  खेती  करने  वाली  उसका  प्रतिशत  है  ।  जिनके  पास  पन्द्रह  एकड़  से  ज्यादा  जमीन

 है  उनकी  संख्या  तीन  प्रतिशत  है  और  उमके  पास  कूल  जप्रीन  का  26  प्रतिशत  विचित्र

 जो  जोतनेबाला  है  उसके  पास  जमीन  नहीं  है  और  जो  जोतने  वाला  नहीं  है  उनके  पास  जमीन  है  ।  जिस

 जमीन  से  हम  सोना  ले  सकते  जिस  जमीन  से  हम  विकास  कर  सकते  वह  जमीन  ऐसे  लोगों  के

 हाथ  में  है  जिनको  जमीन  से  इतना  ही  मतलब  है  कि  उनका  मालिकाना  हक  जमीन  पर  रहे  |
 खेती  में

 उनकी  रुचि  नहीं  ने  मालते  हैं  कि  लेती  का  काम  लाभकारी  नहीं  है  इसलिए  वे  ज्यादा
 से  ज्यादा

 अपनी  प॑  जी  दसरे  कामों  में  लगाते  अगर  कोई  जमीन  वाला  खेती  करता  भी  है  तो  वह  छोटे  से  दायरे

 में  सचन  खेती  करने  की  कोशिश  है  और  बाकी  जमीन  बटाईवारी  में  दे  देता  खेतीहर  मजदूरों
 में  एक  तवका  बंधुआ  मजदूरों  का  भी  मैं  जिम्मेदारी  से  निवेदन  करना  चाहता  हु  कि

 अके
 ले  बिहार

 में  आज  भी  32  प्रतिशत  बंघआ  मजदूर  उनकी  हिम्मत  नहीं  है  कि  वे  अपनी  मरजो  से  मालिक  के

 खिलाफ  कहीं  चले  जाएं  ।  जसके  मन  में  भय  रहता  है  कि  जो  बमीत  उसके  परिवार  को  मासिक  ने  दी
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 है  वह  न  छीन  अगर  वह  दूसरी  जगह  जाएगा  तो  विपत्ति  का  पहाड़  उत्त  पर  गिर  ऐसा
 भय  उसे  मालिक  का  रहता  इसी  वजह  से  वह  मालिक  के  कर्ज  में  पुस्त  दर  पुस्त  दवा  रहता  है  ।

 जो  दूसरे  की  जमीन  में  खेती  करता  फसल  उगाता  उसके  बावजूद  भी  उसके  चर  में  वह  फसल  नहीं
 जाती  है  वर्यों  कि मालिक  का  जो  फर्ज  द्वोता  उसको  चुकाने  में  हो  उसकी  सारी  फलल  चली  जाती  है
 क्लोर  भविष्य  के  लिए  कजं  हेतु  उसे  मालिक  के  सामने  हाथ  पसारना  पड़ता  जब  तक  भूमि  सूधार  का

 काम  नहीं  भूमि  का  पुनवितरण  नहीं  होगा  तब  तक  खेतीहर  मजदूरों  की  दशा  सुधर  सकती

 है  ।  असंगठित  मजदूरों  की  संख्या  सौ  में  अस्सी  है  |  मैं  निवेदन  करूगा  कि  असंगति  मजदूरों
 के  जीवन  में  सुधार  लाने  के  उनको  अपने  पैरों  खड़ा  होने  का  अवसर  देने  के  लिए
 सरकार  को  भूमि  सुधार  का  कानून  मुस्तैदी  से  लागू  करना  सरकार  यह  कह  सकती  है
 कि  खेतोहर  मजदूरों  तथा  गांव  में  रहने  वाले  मजदूरों  को  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होने  के  लिए  कई  तरह  की

 योजनाएं  चालू  की  हैं  |  जेसे  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  में  मैं  मानता  हू
 कार  का  बहुत  पैसा  खर्च  होता  लेकिन  आपके  यहां  आंकड़'ं  जो  भी  आए  झ्ब  आप  मूल्यांकन  करेंगे

 तो  पायेंगे  कि  परिणाम  बड़ा  निराशाजनक  है  |  इसमें  जो  सबसे  बड़ा  घपला  हो  रहा  है  वह  यह  है  कि  आम

 तौर  से  किसी  मजद्र  को  जो  आप  गेहू  देते  हैं  वह  मजदूरी  में  नहीं  दिया  जाता  है  ।  इसलिए  नहीं  दिया
 जाता  है  कि  गेहूं  की  कीमत  बाजार  में  ज्यादा  जो  काम  कराने  वाले  लोग  वे  सरकार  के  गोदापों
 से  गेहਂ  उठाकर  उसे  बाजार  में  बेच  देते  हैं  और  मजदूर  को  पैसा  और  गल्ला  दोनों  नहीं  केवल

 पैसा  देते  हैं  ।  यह  भेदभाव  गांवों  में  भी  चल  रहा  वहां  पश्  जो  भी  अपने  यहां  मजदूर  को  रखते  हैं
 वे  कोशिश  करते  हैं  कि  उसे  गल्‍ला  न  देना  पड़े  ।  इस  स्थिति  से  आपको  वाकिफ  रहना  पड़ेगा  कि

 मजदूर  को  केवल  पैसा  ही  बल्कि  साथ-साथ  गलला  भी  मजदूरी  में  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करने  से  पहले  इस  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  जो  माननीय  सदस्य  हैं  उनसे  निवेदन  करूँगा  कि  मैं  आपकी
 मंशा  से  सोलह  आने  सहमत  लेकिन  आपकी  जो  मंशा  है  उसकी  पूति  इस  विधेयक  से  नहीं  हो
 सकती  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करूगा  कि  आप  इस  विधेयक  को  वापिस  लेकर  काफी

 धसो>-विचार  करने  के  बाद  एक  ऐसा  व्यापक  विधेयक  लायें  जिसमें  सारी  समस्याओं  के  समाधन  के
 उपाय  निहित  हों  ।  सरकार  को  भी  चाहिए  कि  इन  तमाम  स्थितियों  का  जायजा  लेने  के  बाद  वह  एक
 ऐसा  विधेयक  लाये  कि  सारे  देश  में  जो  असंगठित  मजबूर  हैं  उनको  उनकी  दुगंति  से  मुक्ति  मिल
 सके  ।

 श्री  अजीज  क्रेझो  माननीय  सभापति  श्री  पाटिल  द्वारा  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  गया  है  मैं  उससे  सहमत  हू  ,  लेकिन  साथ  ही  बह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हुਂ  कि  उनका
 जो  प्रस्ताव  है  वह  काफी  नहीं  शासन  को  उसकी  बुनियाद  पर  मुकम्मल  कानून  बनाना  चाहिए  तभी
 जाकर  हमारे  उद्दे श्य  की  पूति  हो  सकती  असंगठित  मजदूरों  की  जब  हम  बात  करते  हैं  तो  मेरे
 दिमाग  में  आता  है  उन  बेहाल  मजदूरों  का  यान  जो  इस  देक्ष  की  बोड़ो  इंडस्ट्री  से

 जुड़  हुए  हैं  ओर  जिनकी  तरफ  कोई  देखते  वाला  नहीं  असंबठित  मजदुरों  को  जब  हम  बातें  करते

 हैं  तो  मेरा  दिमाग  जाता  है  चूने  और  भट॒टों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  जिनका

 चूस  कर  उन  भटटों  के  मालिक  अपनी  तिजोरियां  भर  रहे  हैं  और  जिनकी  तरफ  कोई  देखने  वाला  नहों
 है  ।  कभी-कभ्मी  लगता  है  कि  न  कोई  कासून  है  और  न  कोई  शासन  न  ही  कोई  विभाग  केवल

 जंगल  का  कानून  है  जहां  भेड़ियों  को  हस्सान  का  खून  चूसने  को  छूट  दे  दी  गई  असंगठित  मजदूरों
 की  जब  हम  बात  करते  हैं  तो  मेरा  दिमाग  जाता  है  श्र  लौर  लग्जा  के  साव  उस  पहिलिक  अशहरटेकिर्स
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 की  तरफ  जहां  पर  मैंनेजमैंट  ने  ठेकेदारों  की  प्रथा  को  लागू  कर  रखा  हालांकि  ये  भारत  सरकार  की
 संस्थाएं  यह  हमारा  सौभाग्य  है  कि  श्रम  मंत्रालय  में  हमारे  दुबे  थ्रो  जैसे  वरिष्ठ  और

 अनुभवी  मंत्री  मौजूद  जिनका  सारा  जीवन  मजदूरों  के  उद्धार  में  काम  करते  हुए  गुजरा
 है  ।  उनका  साथ  देने  के  लिए  हमारे  भंत्रालय  में  मंत्री  क्री  आर०  के०  मालवीय  जी  जिनकी  कांमें
 करने  की  दिलचस्पी  ओर  तिष्ठा  से  मैं  प्री  तरह  परिचित  हूं  |  ये  दोनों  बधाई  के  पात्र  हैं  और  ये  भाहतें
 हैं  कि  वे  अपने  मंत्रालय  को  एक  नई  दिशा  दें  |  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इनके  मंजालंय  में  काम
 करने  धाले  अधिकारी  जब  फील्ड  में  जाते  जिंसकां  काम  आपकी  नीतियों  को  सही  रूप  से  साथ्‌
 कराना  वे  अपने  काम  करने  में  पूरो  तरह  से  अश्रफल  ईमानदार  नहीं  उनमें  गम्भीरतां  और
 निष्ठा  नहीं  हैਂ  *  इस  बात  को  मैं  पूरे  सबत  के  साथ  सदन  के  सामने  रक्षना  चाहुती  हुँ  ।  अभी  मैंने
 आपसे  बीही  मजदूरों  की  तमस्थाओं  के  बारे  में  बात  की  ।  मैं  यहां  सतना  पालियामैंटरी  कांस्टीटऐेंशी  से

 चुनकर  भ्राता  हु  और  मेरे  जिले  के  आसपास  सीक्षी  जादि  मध्य  क्रदेश  का  बहुत  बढ़ा
 इलाका  ऐमा  है  जहां  तेंदू  पत्ता  तोड़ा  जाता  अभी  पिछली  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने
 उसका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जिसके  लिये  बह  बधाई  की  पात्र  है  क्योंकि  राष्ट्रीयकरण
 हो  जाने  से  हमें  उम्मीद  हो  गयी  है  कि  अब  मजदूरों  का  खून  चूसना  बहुत  हेर  तक  रुक

 यदि  उस  नीति  को  ईमानदारो  के  प्ञाथ  लागू  किया  पालत  किया  गया  ओर  थहीं  किसी  प्रकार  की

 राजनीति  उसके  अंदर  नहीं  आयी  ।  लेकिन  जब  तक  तेंदृपत्त  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  हुआ  था  तो  कोई  वहां
 देखने  वाला  नहीं  था  कि  तेंदूपत्ता  तोड़ने  वाले  बीड़ी  बनाने  वाले  मजदूरों  को  क्या  दृर्देशा

 किस  तरह  वे  रहते  उप्हें  कितनी  मजबूरी  मिलती  क्‍या  उनकी  हालत  समाज  में

 उनका  कया  स्थान  किसी  ने  उनके  उतेके  परिवार  या  उनके  बच्चों  को  तरफ  कभी

 ध्यान  नहीं  देखने  की  तकलीफ  नहीं  उठायो  ।  आज  भी  बदकिस्मती  के  थे  उसी  कहानी  के

 शिकार  हैं  ।

 अभी  मैंने  यहां  चूना  भटूठों  में  काम  करने  वाले  और  सोमेंट  फेक्टरियों  में  काम  करने  बाले

 बात  की  ।  सोभाग्य  से  या  दुर्भाग्य  से  मेरे  क्षध्र  में  इन  मजदूरों  को  संख्या  भी  बहुत

 सीमेंट  के  जिस  कारखाने  का  लाइसेंस  भारत  सरकार  ने

 वहां  अश्॑गठित  मजदूर  किस  प्रकार  आ  वहां

 ।  इसे  बदकिस्मती  को  दास्तान  ही  कहां  जायेगा  कि  भारत
 के  लिए  जो  स्यूनतम

 मजदूरों  के  बारे  में

 बड़ी  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  मेरे  यहां
 दिया  जद़ां  अपनी  लेबर  यूनियन  मौजूद
 आर्गेनाइज्ड  लेखर  किस  तरह  हो  सकती  है  '
 सरकार  के  कानून  के  द्वारा  सीमेंट  फैक्टरियों  में  काम  करने  वाले  प्रस्पेक  मजदूर

 रे  कि  ढ  सिब  भी  है ४  ः  वेजेज  फिक्स  किये  गए  जो  काफी  हद  तक  मुनाधिब  ;
 मजदूरी  मुकरंर  की  गयी  मिनिमम

 ते  कि  हा  गत  कपना  जीवन  कर  आराम  हे
 यदि  उतमी  मजदरी  हर  मश्दूर  को  गिल  न  ३
 साथ  गृुजार  सकते  हे  शांधव  दुर्भागप  की  बात  यह  है  कि  हर  कारखाने  में  कुछ

 hk  पर
 या

 शासकीय  रूप  से  कारखाने  की  लिस्ट  पर  हीते  जिनका  सम्बन्ध
 सेबर  यू

 Tabs
 अंदर

 ह

 होता  है
 उनके  अलावा  बहुत  बड़ी  संछुया  में  वे  मजबूर  होते  हैं  जो  कारखान

 है
 लस्‍्टेड

 नहीं
 होते

 बल्कि  किसी  ठेकेदार  द्वारा  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ।  यदि
 विकम  हे  हा  नर  पे

 ने  5  रुपया  ।  ।
 दार

 मजद्‌  तो  चाल  ॥  नया  $  दपए  दिए  जाहे  हैं  और  बाकी  राशि  ठेकेदार  भौर
 मैनेज

 ट मो  |
 हे

 इतना  ही  इशणसे
 दोनों  मिश्लकर  खा  रहे  हैं  और  मजदूरों  का  इस  तरह  छून  हु  जा

 रा  हे
 ।
 गा  ही  इक

 भो  ज्यादा  लख्जा  और  शर्त  को  वात  है  कि  भारत  के  स्टोल  ऐ

 ॥  ॥
 जय  रे

 रे  स्या  मैंट
 क्षत्र  में  हैं  +  जे  हा  का  पत्वर
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 हब

 बोकारो  प्लांट  के  लिए  इस्तेमाल  होता  और  मैं  चार  साल  ते  बरावर  क्वश्बन  के  भाषणों  के
 सवालों  के  जरिये  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करता  रहा  हू  परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  न

 हस्ारा  स्टील  मंत्रालय  ओर  न  लेबर  मंत्रालय  इस  ओर  कोई  ध्यान  देना  चाहता  किसी  ने  उस  ओर

 देखने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  भारत  के  उस  बोकारो  स्टील  प्लांट  में  दो  प्रकार  के  मजदूर  कैसे  एगेज

 किए  जा  रहे  हैं  ।  वहां  कुछ  मजदूर  तो  ऐसे  हैं  जिन्हें  मेनेजमैंट  के  हवरा  नियुक्त  किया  गया  उन्हें  तो

 वही  मजदूरी  मिलती  जो  आपने  मुकरंर  की  है  लेकिन  दूसरे  बड़ी  संक्ष्या  में  वे  श्रजद्र  हैं  जो
 किस्मती  से  किसी  ठेकेदार  द्वारा  भारत  सरकार  के  उस  पब्लिक  अंडरटेकिंग  में  लाये  गये  हैं  ओर  उन्हें  आधी

 मजबूरी  भी  नहीं  दी  जाती  ।  जब  मैंने  लोकसभा  में  इससे  सम्बन्धित  प्रश्न  किया  तो  उसका  ऐसा  धं
 भरा  जवाब  दे  दिया  जिससे  उसका  सही  मकसद  खत्म  हो  बल्कि  उल्दा  जबाब  देने  की  यहां
 कोशिश  की  गयी  ।  मैंने  यहां  भाषण  में  डिमांड्स  में  बालले  हुए  लेकिन  आज  तक  थोका रो
 स्टील  प्लांट  की  पत्थर  की  थ्वामों  में  जो  मजदूर  काम  करते  मझे  शर्म  भाती  जब  लोग  मुझसे
 पूछते  आखिर  यह  क्‍या  कारण  आशिश  इस  अत्याचार  अम्याय  को  दूर  नहीं  करा  तो
 मेरे  पास  उनके  लिए  कोई  जवःब  महीं  होता  ।  यही  हाल  हमारे  यहां  जो  बिड़ला  के  सीमेंट  के

 कारखाने  उनमें  जो  मजदूर  कम  करते  उनकी  हालत  थदि  आप  बहां  पर  उन  मजदूरों  को
 जाकर  रहन-सहन  को  हालत  को  उनके  जीवतयापन  को  तो  कोई  नहीं  कह  सकता

 है  कि  वे  आजाद  मुल्क  के  आजाद  नागरिक  जिनको  पूरे  सम्मान  के  साथ  जीवन  बिताने  का
 अधिकार  दिया  हुआ  है  ।  बहुत  से  ऐसे  आरोप  हैं  कि  पत्थर  की  खानों  में  काम  करते-करते  मजदूर
 दबकर  मर  जाते  कि  लेक्लि  उनकी  लाश  तक  निकालने  की  कोशिश  नहीं  क्री  जातो  उनकी  लाश
 दबा  दी  जाती  इसलिए  कि  यदि  लाश  पाई  जाती  तो  क्लेम  मेनेजमैंट  के  ऊपर  मुकदमा

 उनके  जो  वारिश  परिवार  में  बच्चे  वे  क्लेम  इसलिए  लाश  को  पत्थरों  में  दबा
 दिया  जाता  है  |  यह  आज  1989  में  हो  रहा  यह  हम  सब  के  लिए  शर्म  की  बात  है  ।  मैं  चाहू गा
 कि  इस  पर  बे  खासतोर  से  ध्यान  दें  और  निष्ठावान  आफीसर  वहां  भेजकर  इस  अन्याय  इस
 जार  को  समाप्त  कराने  को  कोशिश  वरना  भविष्प  में  जब  भी  इस  बारे  में  पूछा  तो  यही
 कहा  जाएगा  कि दुबे  जैसा  मिष्ठावान  मंत्री  इस  मन्त्रालय  में  बैठा  हुआ  तब  वह  प्रशासन  चल  रहा
 था  और  तथ  भी  यह  यह  अन्याय  बंद  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  मेरा  अपसे  खाप्ततोर  से  निवेदन

 है  कि  इस  तरह  आप  गंभीरता  से  ध्यान  दें  ।

 सभापति  इसी  प्रहार  से  अभो  बात  की  गई  उन  मबदूरों  जिनको  विदेश  में  काम
 करने  के  लिए  हमारे  रिक्रूटिंग  एजेंट  बाहर  भेजते  जितने  मजदूरों  के  हित  ओर  वोगस  रिक्ूटिंग
 फम्से  को  रोकने  के  नियंत्रण  करने  के  रोकथाम  करने  के  आपने  उपाय  उठाए  हैं  ओर
 कदप  उठ'ए  मैं  उनका  पूरा-प्रा  समर्थन  करता  हूਂ  |  लेकिन  सभापति  एक  महत्वपूर्ण  बात  आपके
 माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी तक  और  प्रशासन  तक  पहुंचाना  चाहता  हूਂ  कि  अब  से  3-4  साल

 पहले  की  यह  बात  है  कि  चाहे  वह  ईराक  या  कुशल  स्टेट्स  या  कुबंत  हो  या  सउदी  अरेडिया

 यहां  मजदूरों  में  काम  करने  वालों  की  सबसे  अधिक  पर्या  भारत  के  रहने  वालों  की  थी  |  भारतीय

 नागरिकों  की  लेकिन  5  साल  के  बाद  आज  आप  वहां  का  इतिहास  तो  भ्रारतबासी  आज  वहां
 तीक्षरे  और  चौथे  नंबर  पर  आ  गए  हैं  ।  अथ  वहां  पाकिस्तान  अंवलादेश  के  लोग  आ  मए  पहां
 फिलोपीभ्स  के  शोग  भ्रा  गए  हैं  और  यहां  तक  है  कि  अत  तो  चायना  ते  भी  निर्णय  लिया  कि  चायता
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 अपनी  अपने  मजदूर  एन  कंट्रीथ  को  एक्सपोर्ट  करमे  बाला  है।तो  मैं  आपसे  पूछना  बाहूगा  कि
 देश्ष  मैं  इतनी  अयंकर  गरीबी  जिनको  आप  पूरा  काम  नहीं  दे  जिनको  आप  अछता

 पेरच/सर  नहीं  दे  तो  उनको  कस  से  कम  कहाँ  तो  से  ज्यादा  तादात  में  जाने  दें  !  »बर
 आजपके  नियमों  में  ऐसा  परिवत्रेग  करें  और  आपकी  जो  ब्यूरोक्रेसी  मौकरशाही  इनको  जहां

 मिलता  उन  नियमों  का  अपने  हित  में  हस्तेमाल  करते  जहां  इनका  इंटरेस्ट  होता  बहां
 इस्तेमाल  करते  इनको  अलग  हटाते  हुए  आप  कोई  ऐसा  राह्शा  निकालें  भो  वास्तव  में
 लोग  जाने  थाले  उनको  जाने  का  मौका  ताकि  आपके  देश  में  गरीबी  और  बेरोजगारी  दूर
 हो  और  साथ-साथ  भारत  फो  यहुत  बड़ी  संझ्या  में  फ़ान  एक्सचेंज  मिलता  विदेशी  सरमाया  प्री

 देश  में  आता  रहे  ।  मैं  चाहूंगा  मंत्री  णी-हस  तोर  ध्यात  दें  ।
 अभी  दो  हफ्ते  सभापति  मुसे  दाम्बे  जामे  का  अवसर  मिला  और  मैंने  गहां

 दो-चार  सौ-दो  सौ  हजारों  लोग  अपनों  सम्पत्ति  प्रापर्टी  लमीय
 अकात  वम्बई  के  अन्दर  पड़े  हुए  हैं।.हजासें  तोग  बिहार  मध्य  प्रदेश  य्ू०  पौ०  से

 पास  पासपोर्ट  एनें०  ओ०  सी०  बीजा  और  जाने  के  सारे  डाक्थुग/ैंट्स  होते  के  बावजूद
 भी  वह  विदेश  नेद्रीं  जा  प्रा  रहे  ईराक  सऊदी  इसलिए  कि  लेबर  मित्तिस्ट्री  ने  थापसी  का
 टिकठ  मांगा  है  उत  लोगों  से  जो  उनको  एम्पत्नाय  करने  याले  नौकरों  देने  वाले  हैं  ।  मैं  आपकी
 बालिसी  से  पूरी  तरह  सहमत्त  हूं  सेकिन  मैं  चाहृंगा  कि  जो  लोग  अपना  सब  कुछ  बेचकर  अम्बई  हैं

 मौजूद  उनको  आप  आत्महत्या  करने  का  अवसर  न  कोई  टैम्परेरी  आपका  एफछन  आप

 कोई  रास्ता  निकालें  ताकि  ओ  बम्बई  में  पड़े  हुए  उकको  जाले  का  अवसर  मिश्र  जाए  क्योंकि  यह
 सम्पत्ति  सब  कुछ  बेचकर  वहां  घले  गए  अगर  उनकी  तरफ  ध्याम  पहीं  किया  तो  केवल

 समुद्र  में  झवने  के  अलाबा  ओर  कोई  जारा  उनके  लिए  नहीं  रहेगो  ।  भाप  अपनी  यकलिसी  में

 कारी  परिवर्ततन  लाएं  और  ऐसे  हालात  पैदा  करें  कि  सही  जंन्यित  लोगों  हारा  ख्रोग  रिक्रट  हों  भौर
 भारत  सरकार  कोई  सह्दी  एजेन्सी  बताकर  हस  काम  को  अपने  हाथ  में  भापका  निरीक्षण  का

 आफिस  जो  भारत  में  उस  यहां  नहीं  बल्कि  विदेश  के  किसी  शहर  में  रखें  चाहे  जद्दे  दुबई  में  या

 छूई॑त  ताकि  वहां  पर  वह  हमारे  मज्यूरों  कौ  हासत  का  अध्ययन  कर  सके  और  णो

 अत्याचार  भौर  बेईमएमी  विदेशों  मे  लोग  करते  बह  उसकी  रोकथाम  कर,सके  ओर  लिलाक

 माही  कर  सके  ।  तभी  हुफ  इस  देश  से  ग़रोबी  को  दूर  कर  सकते  रू
 मैं  शापकः  आभारी  हूं  कि  आपने  समय  दिया  और  में  बँती  जी  से  चाहूंगा  कि  हभारी

 सरकपरीो  जिस  तरह  ठेकेदारी  की  प्रया  साभू  इत  तरह  चल  रहे  इस  पर  वह  ध्यान

 गौर  करेंगी  ओर  सस्छी  के  साथ  ऐसे  कदम  उठएंयी  कि  सालों  का  फैला  हुआ  यह  अत्याबार
 और  अन्याय  समाप्त  हो  जाए  भौर  मजदूरों  को  सुख  की  फिजा  में  जिदमी  दिताते  का  सौका  «

 अदर  यह  गहीं  होगा  तो  मजदूर  अधिक-हन्तजार  गहीं  करेगा  ।  जो  शांति  वह  चाहते  काहण-«

 नियम और अहिंसा के द्वारा उनको अपना अधिरार मिस संरक्षण हो जाए लेकिन बहुत दिनों तफ यह अहिंसा भर कोई उतकोे रोकने शाला बाकी बहाँ रहेगा और उसके बाद पूरी कांटि होगी । मैं ऐशे ब़त न आने दे और ऐसे कदम उठाएं कि इस काजूनो माहौल में उनके मधिसा पक आाड गो प्रा संरक्षण हो भौर विरक्षा भौर दुकरे पूजीपति जो उनका खून चूस रहे उनसे उसका बचाव हो सके । 92% क्रਂ करा
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 थी  हरीश  रावत  सभापति  असंबठित  ध्यूम  मंत्रालन  और

 अुनियन  के  क्षेत्र  मे ंकाम  करने  बाले  दोभों  वर्गों
 क ेलिए  चुनौती  का  विषय  जितने  संगठित  क्षेत्र

 में  मजदूर  बह  कुले  मर्जदूरों  का  10  प्रतिशत  उन  10  प्रतिशत  की  वकालत  करने  और  उसके

 हितों  की  देखभाल  करने  के  लिए  बहुत  सादे  ल्लु[ग  ट्रेड  गुनिएन  के  कार्यकर्ता  भी  सरकार  की

 अपनी  मशीनरी  भी  लेकिन  जो  असंगठित  मजदूर  जिनकी  संझूषए  करोड़ों  में  करीब  19

 क  रोड़  के  समभग  हमारे  देश  में  असंगठ्ति  मजदूर  उनके  कल्याण  की  बात  करने  के  लिए  कोई

 ऐसी  मशीनरो  हम  डढेवलप  नहीं  कर  पाए  ऐसा  कोई  मैकेनिज्म  ढेवलप  नहीं  कर  पाए  हैं  जिससे  हम
 कह  सकें  कि  सुथ्यवस्थित  तरीके  से  के  द्वारा  जितने  कानून  फसਂ  किए  गए  खित्नी

 व्यवस्थाएं  साभू  की  गई  जितने  उपलश्य  किए  गए  वह  सव  उन  तक  पहुंच  पाए  हैं  ।

 मैं  यह  सहों  कटूृंगा  कि  श्रम  मंत्रालय  था  उसमें  बैठते  वाले  लोगों  का  ध्यांत
 असंगठित  मज़्दूरों  की  तरफ  नहीं  गया  उनका  ध्याग  गया  है  और  बहुत  सारे

 कानसूंस  भी  पास  हुए  अगर  हम  उतने  सब  कानूनों  को  ईपानदारी  से  प्रे  तरीके  से  लागू
 कर  पाते  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आज  जो  र्थिति  उससे  बिल्कुल  भिसन  रिषिति  होती  ।

 ममर  दुःख  का  विषय  यह  है  कि  कानूमस  बनाने  का  काम  आपके  पास  कार्यास्वयत  के

 लिए  कोई  आपके  पास  ऐसी  मशीनरी  या  एजेंसी  नहीं  यदि  आप  कोई  एजेंसी  बनाता  भी  भाहें
 तो  बह  सारे  देश  के  अन्दर  इतनी  अधिक  फैली  हुई  है  जिसको  आप  कर  नहीं  सकते  ।  आप  तो  केवल
 मानिटरिंग  का  ही  काम  कर  सकते  हैं  मस्ती  एक  गाईड  और  फिलॉसफर  का  ही  काम  कर  सकते

 2384
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 हैं  ।  द्ध्ख  की  बात  है  कि  राज्यों  की  मशीनरी  जो  इस  काम  में  लगो  हुई  है  वह  ठोक  से  काम  नहीं कर  पाती है  ।

 मैं  अपनी  बात  जल्दी  समाप्त  कर  दू  गा  क्योंकि  हमारे  मित्र  श्री  सैफुद्दीन  चोधरी  जो  बैठे
 हैं  और  उन्होंने  अपना  बिल  आज  यहां  पेश  करना  है  ।  हमारे  मित्रों  ने  विस्तार  से  इस  बात  को  कहा  कि
 असंगठित  मजदूर  किन-किन  क्षंत्रों  में  मैं  2.3  क्षेत्रों  की  तरफ  ही  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता
 हैं  |  एक  तो  घरेलू  मजदूर  हैं  ।  इन  घरेलू  मजदूरों  को  सख्या  बहुत  बड़ी  ध्सो  दिहली  के  अन्दर
 लगभग  70  हजार  के  करीब  घरेलू  मजदूर  पुलिस  वेरिफिकेशन  मालिक  करवाता
 अगर  किसी  के  घर  में  छोटी  सी  वारदात  जाये  तो  उनको  पक्रड़  लिया  जाता  है  लेकिन  मालिक
 उसको  क्या  दे  रहा  उसकी  भलाई  के  बारे  में  क्ष्या  सोच  रहा  |है  इसको  वेखने  वाला  कोई
 महीं  है  |  ग्ड़-बड़  जो  फाइव  स्टार  होटल  हैं-जैसे  कि  मौर्या  और  ताज  ।  वहां  होटल
 के  मालिक  उन  लोगों  को  एक्सप्लायट  करते  हैं  और  बहुत  बुरे  तरोके  से  एक्सप्लायट  कर

 रहे  हैं  । जब  वह  संगठित  होकर  कुछ  करने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  उनको  निकाल  विया  जाता  है  ।
 छोटे  छोटलों  में  तो  उनकी  दशा  बहुत  खराब  रात-रात  भर  उनसे  काम  करवाते  आप  हलवा  हइयों
 की  दुकानों  में  चले  आपको  पता  लग  जायेगा  कि  वहू  किस  प्रकार  उनसे  बुरा  वर्ताव  करते  हैं  ।
 उनके  ऐसे  व्यवहार  को  देखकर  दिल  दहक  जाता  है  |  जो  बड़ी  सिटोज  हैं  वहां  तो  आपको  कोई  तरीका

 निकालना  चाहिये  जिससे  कि  इस  वर्ग  के  मजदूरों  को  आइडेंटिफाई  किया  जा  सके  ।  कंस्ट्रक्शन  में  लगे

 मजद्रों  और  हाऊस  बिल्डिंग  व  रोड  कस्ट्रक्शन  ४  काम  में  लगे  मजदूरों  की  दशा  तो  बहुत  बुरो
 उनको  अगर  चोट  लग  जाये  या  कीं  उ  गली  कट  जायें  तो  उसको  देखने  वाला  कोई  नहीं  होता  है  ।

 कोई  जिम्मेदारी  किसी  के  ऊपर  नहीं  सौंगी  हुई  है  ।  अगर  इस  दिशा  में  आपका  कोई  है  तो

 वह  इतना  महंगा  और  इतना  अधिक  समय  लेने  वाला  है  कि  उसका  न्याय  मिलते  ही  वह  असहाय

 हो  जाता  आपकी  इस  क्षंत्र  में  जो कौंसिल  बनी  हुई  हैं  उनके  पास  कम  अधिकार  हैं  कि  उससे

 कोई  काम  नहीं  बन  पाता  है  ।  अगर  आप  उन  कॉसिलों  में  क्रिसी  सक्षम  अधिकारी  को  भी  बैठा  दे  तो  बह

 भी  वहां  सफल  साबित  नहीं  हो  पायेगा  ।  उनके  पास  अधिकार  बहुत  कम  वह  मालिक
 को  फोर्स  नहीं

 कर  सकते  हैं  ।  कहने  का  मतलथ  यह  है  कि  उत्के  पास  वेधानिक  अधिकार  नहीं  हैं  जिसके  जरिए  बह

 मान्तिक  को  दवाव  में  डाल  सकें।|मालिक  के  पास  सबसे  बड़ी  ताकत  पैसे  की  है  और  उस  पैसे  की  ताकत  के

 सामने  सब  असहाय  हो  जाते  हैं  ।

 माननीय  पाटिल  साहब  ने  एक  अच्छा  सुझाव  यह  दिया  कि  जितनी  भी  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रोज दि
 उनके  पैसे  पर  सैस  लगा  कर  कुछ  पैस्ता  जमा  कर  सके  तो  वह  पैसा  इन

 ।  जां  सकता  है  |  जिन  मजदूरों  को  दिया  जाता  है  या

 के  लायक  नहीं  होतें  वह  पैसा  उनके  काम  में  भी  सगाया  जा

 हैं  या  पब्लिक  सैक्टर  हैं  यदि

 मजदरों  की  भलाई  के  काम  में  लगाय

 जो  बढ़ापा  आने  के  बाद  काम  करने

 सकता  है  ।
 । दर  लेबर  कॉौंसिलें  बरतनी  चाहिए  |  इस  फौंसिल  में  पब्लिक  रिप्रेजेंटेटिब  होंया

 हर  जिले  के  असर
 क्र

 फिर  उनमें  में  सरकारी  अधिकारी  हों  जोकि  सर्वेक्षण  करामे  का
 काम

 आट  यह  काम  रेबेम्यू  डिपार्टमेंट

 से  भी  करवा  सकते  इससे  जितने  भी  अप्तंगठित  मजदूर  बीड़ो
 कालीन  बनाने  के  चूड़ि यां

 बनाने  के  काम  या  दूसरे  छोटे-मोटे  कामों  में  लगे  हुए  हैं  उनका  मासानी  से  लगाया  जा
 सकैगा

 ।

 9  डे
 कह  हंमारै  पाम  रहेंगे  तो  उसके  आधार  पर  हम  देख  मकते  हैंकि  किसेशी

 अगर  इस  सब  के  आंकड़  हम  ९
 थ  ज्यादती  तो  नहीं  कर  रहा  मजदूरी  उनका

 दारो  है  या  कौन  उसका  मालिक  है  और  कोई  उनके  सा
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 मालिक  दे  रहा  है  या  या  फिर  दूरी  कोई  गलती  कर  रहा  है  तो  उसमें  उसका  पकड़ा  जा  सकेगा  ।  जिस
 प्रकार  से  आपने  उपभोक्ता  कौंसिलें  बनायी  हुईं  हैं  यदि  इसी  लेवल  पर  यह  कौंसिलें  अन  जाए  तो  अवेयरन॑स
 पैदा  होगा  ।  आज  सबसे  बड़ी  जरूरत  अवेयरनैस  पैदा  करने  की  यदि  ट्रंड  यूनियन  का  कोई  कार्यकर्शा
 उनमें  काम  करता  है  और  वह  बिल्डिंग  में  और  भट्टे  में  काम  करने  वाले  मजदुरों  को  जब  इकट्ठा
 करता  है  तो  कुछ  समय  बाद  यह  पता  लगता  है  कि  वह  6  महीने  के  बाद  किसी  दुसरो  जगह
 बला  गया  है  ।  इस  पर  हम  समझते  हैं  कि  जो  हमें  राजनोतिक  उपलब्धि  होनी  है
 या  फिर  हमारी  पार्टी  को  कोई  उपलब्धि  होनी  है  वह  नहीं  हो  पा  रही  इतना  ही
 नहीं  हमारे  कम्युनिस्ट  भाई  चाहे  लेबर  के  लिए  कितनी  ही  बात  करें  लेकिन  वह  भी  इस  काय॑  में  सफल
 साबित  नहीं  हुए  दूसरे  और  कोई  ट्रंड  यूनियन  के  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  लोग  नहों  कर  पा  रहे
 इसलिए  कि  नैंट  आउटपुट  आदमी  को  निल  नजर  आ  रही  है  इसलिए  वट  नहीं  कर  पा  रहे  तो  मैं  इसलिए
 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  इसमें  वालेण्टरी  एजेंसी  को  शामिल  करके  डिस्ट्रिक्ट  लेबिल  पर

 कुछ  ऐसी  काउ  सिल  स्टेट  लेबिल  पर  काउ  सिल  बनाइए  जो  वालेण्टरी  तरीके  से  मोनीटर  करने
 का  काम  देखने  का  काम  करें  ओर  साथ-साथ  आपके  जो  लेबर  आर्गेनाइजेशंस  जिनकी  यह
 जिस्मेदारी  है  कि  ऐसे  मामले  वे  उनको  कोई  ऐसा  दण्डात्मक  अधिकार  दीजिए  कि  वे  उन
 लोगों  को  दण्ड  दे  पेनेलाइज  कर  सकें  ।

 मैं  इसी  निवेदन  के  साथ  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भो  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  यह  जो  बिल  भाया  इसका  मैं  स्वागत
 करता  हू  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  यह  बिल  लाकर  इसको  चर्चा  का  विषय  बनाया  गया  है  और  लोक
 सभा  में  बराबर  यह  चर्चा  होती  रहती  है  लेकिन  चर्चा  के  बाद  इसमें  कोई  कायंवाही  नहीं  होती  है  औौर
 स्थिति  जैसे  को  तंसे  रह  जाती  है  ।

 हमारे  देश  के  अन्दर  असंगठित  श्रमिकों  की  तादाद  बहुत  ज्यादा  आज  80  प्रतिशत  श्रमिक
 असंगठित  हैं  और  80  में  से  60  प्रतिशत  ख्वेतिहर  मजदूर  हैं  और  20  प्रतिशत  क्रेशर  और  भट्टों  पर  काम
 करने  बाले  ओर  बाल  श्रमिक  संगठित  श्रमिक  तो  अपनी  मांगें  संघर्ष  के  अपनी  यूनियन  के
 जरिये  मनवा  लेते  हैं  लेकिन  अस्ंगठित  मजदूरों  का  बेचारों  का  शोषण  हो  रहा  है  ।  इस  बारे  में  मंत्री  जी
 जानते  हैं  ओर  वह  तीन  साल  तक  विहार  के  मुरुप  मंत्री  रह  चुके  असंगठित  श्रमिकों  की  स्थिति  से  वह

 पूर्ण  अवगत  हैं  ओर  आज  वे  मजदूरों  के  मंत्री  बने  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एक  कानून  जो
 आपने  बाल  श्रमिकों  के  लिए  बनाया  वह  कानून  विवालिएपन  का  उस  कानून  से  क्या  बाल  श्रमिकों
 को  कोई  लाभ  आपने  कानून  बनाया  था  कि  मजदूर  बच्चों  से  जो आदमी  काम  उसको  पनिश  किया

 उसको  सजा  दी  जाएगी  लेकिन  आज  वह  कामून  कहां  आज  हिन्दुस्तान  के  सारे  लोग  समझते

 हैं  और  मजदूर  भो  समझते  हैं  कि  यह  लोक  सभा  कानून  बनाने  वाली  एक  संस्था  बनो  हुई  है  लेकिन  यह

 कानून  को  लागू  नहीं  करा  सकती  यह  कितना  मोल  हो  रहा  मैंने  उस  वक्‍त  भी  यह  कहा  था
 कि  यह  कासून  तभी  लागू  जब  छोटे-छोटे  बच्चों  के  जो  5  वर्ष  की  उम्र  में  ही  पेट  भरने
 के  लिए  उनको  किसी  किसान  के  किसी  दुकान  में  या  कालीन  बुनने  वालों  को  दे  देते  वेसे  बच्चों
 का  सरबबे  कराया  जाय  और  उनकी  जवाबदेडी  सरकार  ले  ओर  उनकी  कपड़े  को

 व्यवस्था  करे  तो  जो  मजदूरों  को  बात  हम  करते  २हते  उसमें  से अधिकांश  बातें  समाप्त  हो  जायेंगी
 और  भह  बच्चा  मजदूर  म  होकर  देश  का  एक  अक्ष्छा  नागरिक  बस  सकता  है  लेकिन  सरकार  को  कोई
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 बिता  नहीं  सरश्ार  यह  कहती  है  कि  हम  समाजवादी  व्यवस्था  लायेंगे  तो  क्या  यही  समाजवादी
 व्यवस्था  है  कि  आज  एक  मानव  के  बच्चे  के  साथ  दुकान  में  क्‍या  सुलूक  हो  रहा  है
 बहुत  सी  महिलायें  भटटों  पर  काम  करती  महिल।यें  जो  भट्टों  पर  काम  करती  उनके  साथ  कया
 अ्रत्याचार  होता  यह  बात  अभो-अभी  अखबारों  में  आई  जहानाबाद  में  छः  महिलाओं  के  साथ

 सामूहिक  बलात्कार  किया  गया  ओर  आज  वह  होस्पिटल|  एज्ड  उनको  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  ।
 अगर  आज  उनकी  यूनियन  होती  तो  सरकार  को  चने  अबा  लेकिन  उसकी  यूनियन  न  रहने  के
 कारण  कोई  बोलने  वाला  नहों  यहो  स्थिति  जहानाबाद  की  है  और  वहां  परहुँभट्टे  पर  काम  करने
 वालो  महिलाओं  के  साथ  तीन  कांड  हुए  साभूहिक  बलात्कार  किया  गया  कहां  है  आपका

 कानून  ?  अगर  आपका  कानून  होता  तो  यह  स्थिति  न  होती  ।  जिसका  जो  मन  चाहता  वही  करता
 मैं  पिछले  चार  बरसों  से  देख  रहा  हूं  कि  सरकार  द्वारा  कोई  कदम  नहों  उठाया  जा  रहा  कहां

 कानून  लागू  करते  कहीं  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यही  हालत  खेतिहूर  मजदूरों  की  खेतीहर  मजबूर
 बहुत  तादाद  में  बाहर  जा  रहे  हरियाणा  ओर  जगहों  पर  जा  रहे  क्‍यों  जा  रहे
 क्योंकि  तनका  शोषण  हो  रहा  भ्राज  वे  अपना  पेट  भरने  के  लिए  जा  रहे  गांवों  में  आज

 लेतिहर  मजदूर  खेतों  में  काम  नहीं  करना  चाहरो  आखिर  इस  बारे  में  आपको  सोथना  भाहिए  ।

 बिहार  ,  में  जो  जमीन  वह  अलाभ  कर  वहां  जो  जमीन  वह  फ़ायदा  देने  वालो  जमीस

 नहीं  है  ।  बहां  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  मिल  पाती  इतने  बरसों  में  आपने

 कृषि  के  अम्दर  क्‍या  उन्नति  की  यदि  आपने  कृषि  के  अन्दर  उस्तति  की  जेती  कि  पआब  और

 हरियाणा  के  मख्यमंत्रियों  ने  की  तो  बाहर  जाने  वाले  लाखों  की  तादाद  में  खेतीहर  मअदूर  नहों  जाते

 और  हमारा  बिहार  भी  सबसे  उच्च  कोटि  पर  रहता  ।  लेकिन  बिद्वार  में  ऐसा  कुछ  नहीं  बहाँ  तो  सिफं

 कर्सी  को  लड़ाई  रहती  है  ।

 दसरी  बांत  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  आपने  सामाजिक  और  आध्िक  आधार  हम

 सामाजिक  और  आर्थिक  आधार  को  ठोक  नहीं  कर  सकते  हैं  और  यहां  पर  बहस  चला  सकते  अनवरत

 चला  प्तकते  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि
 यह

 जो  कानून  माननीय  सदस्य  द्वारा  लाथा  कया

 उसको  आपको  मान  लेना  चाहिए  |  मानकर  हत  लोगों  के  फायदे  क ेलिए  और  भी  जो  काम  करना

 वह  अ।पको  करना  ताकि  इनका  शोषण  न  हो  सके  ओर  आपके  कानून  का  जो  उहूं श्य  उसकी

 पति  हो  सके  ।  आपने  वेखा  बहुत  से  लोग  क्रशर  पर  काम  करते  जो  लोग  ऋ्शर  पर  काम  करते

 है  उनका  शोषण  हो  रहा  क्रशर  पर  काम  करते-करते
 न

 का
 स्वास्थ्य

 छराब  हो  जाता  मिट्टी

 उनके  शरीर  के  अन्दर  सांस  द्वारा  चली  जाती  है  ओर  चन्द  ही  दिलों
 में  बे

 कर

 मर  जाते  हर  जबह  ऋशर

 चल  रहे  लेकिन  आप  उनका  पता  नहीं  लगा  सकते  वे  ६  सान  नहीं  हैवानों  की  तरह  से  उनसे

 काम  लेते  आप  दिल्ली  में  बंठ  कर  बहुत  लम्बी-लम्बी  बातें  करते  दिल्ली  में  माप  देखें

 लाख  मजदूर  देहात  से  आकर  तीन at  और  250  रुपए  तक  काम  कर  रहे  क्या  यह
 शोषण  नहीं

 बया  किसी  की  भ्रीविका  तीन  सौ  रुपए  में  चल  सकती  ये  सारी  धीजू  आपके  आंखों  के  सामने  हो

 रहो  और  हम  बहस  का  मुद्दा  बनाए  हुए  हैं  ।
 वि

 मैं  आपसे  यहो  कह ूगा  कि  भाप  इन  चीजों  को  देखें
 मौर

 जओ  विधेयक
 आज

 सदस्य  द्वारा  अस्तुठ

 किया  गया  उप्तको  सर्वेप्तृस्मिति  से  पाप्त  कर  डिखते
 कि

 कर
 सधप

 का  बल  कु  खिस्दनो  में
 सुधार  हो  ।  इस  शोषण  से  इन  लोगों  को  मुक्ति  दिलाई  यहां  कह  कर

 में
 अपनी  धात  समाप्त

 करना चाहता हू । हु 237
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 *हो  लक्ष्मण  सलिक  सभापति  मैं  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल

 द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  का  समर्थन  करतामामनीय  सदस्य  श्री  पा  ्टिलद्वारा  अस्तुत  विधेयक  में  देश
 में  अखंगठित  भ्रमिकों  के  लिए  एक  कल्याण  निधि  बनाने  की  मांग  को  एयई  यह  एक  उपयोगी
 विधेयक  इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  स्वाग्रत  करता  हुं  ।  इस  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेते
 समय  कई  माननीय  सदस्पों  ने  अपने  विचार  व्यक्षत  किए  हैं  |  मैं  भी  इस  विधेयक  पर  कुछ  शब्द  बोलता

 चाहता  हू  ।

 ऑअ महोदय, एक अनुमान के अनुसार Meat में लगभग

 एक  अनुमान  के  अनुसार  देकभर  में  लगभग  2740  लाख  असंगठित  श्रमिक  विभिन्‍न

 कार्थों  में  लगे  हुए  उनमें  से  कुछ  कृषि  फार्मों  में  लगे  हुए  हैं  कुछ  उद्योगों  में  लगे  हुए  कुछ

 योजवा  स्थलों  पर  लगे  हुए  हैं  ओर  कुछ  निर्माण  कार्यों  में  लगे  हुए  वे  देश  में  कुल  शबरित  का  90%

 यह  ख्रेदजनक  बात  है  कि  इन  असंगठित  श्रमि+ों  को  एक  समान  दर  पर  पारिश्रमिक  नहीं  मिलता

 है  ।  पहु  अलग-अलग  स्थानों  पर  अलग-अलग  मान  लीजिए  एक  जो  दिल्ली  में  कार्यरत

 को  50  रुपये  प्रतिदिन  मिलते  यदि  वदह्दी  भ्रामक  कटक  या  भुवमेश्वर  में  कार्य  करता  है  तो  उसे

 20  रुपये  मिलेंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  छोटे  कस्बों  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  बड़  शहरों  में  कार्य  रत

 श्रमिकों  की  अपेक्षा  कम  पारिश्रमिक  मिलता  है  |  चाहे  यह  छोटा  फस्या  हो  या  अड़ा  कस्बा  हो  श्रमिकों  का

 हर  जगह  या  तो  ठेकेदारों  द्वारा  या  मालिकों  द्वारा  शोषण  हो  रहा  है  ।  उन्हें  पूरे  वर्ष  काम  नहीं  मिलता
 जब  उनके  पास  कोई  काये  नहीं  होता  है  तो  उन्हें  पारिक्षमिक  नहीं  मिलता  है  |  ऐसे  विनों  में  उन्हें

 पारिवार  का  पेट  भरने  के  लिए  कुछ  नहीं  मिलता  है  ।  अतः  इन  असंगठित  श्र  मेकों  को  र्यथा  शब्दों  में
 बयान  नहों  को  जा  सकती  है  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हुਂ  कि  बह  उन्हें  ध्वरक्षण  प्रदान  करे  ।  उन्हें
 उन  दिनों  में  भी  पारिश्रमिक  मिलना  चाहिए  जब  उनके  पास  कोई  काम  न  हो  ।

 मैं  कृषि  मजदुरों  के  संबंध  में  बात  कहना  चाहूंगा  ।  हनारों  ऐसे  श्रमिक  हैं  जो  खेतों  में

 काम  फरके  अपनी  जोबिका  चलाते  हैं  |  वे  संगठित  नहीं  अलग-अलग  राज्यों  में  कृषि  मजदूरी  में
 अग्तर  होता  भारत  सरकार  को  श्रमिकों  के  लिए  जाहें  वे  बिहार  अथवा  किसी  अन्य
 राण्व  में  काम  करें  एक  रामरूप  मजदूरी  दर  निश्चित  करनी  बड़े  जमींदारों  द्वारा
 उनका  शोबण  किया  जाता  उन्हें  प्रतिदिन  काम  नहों  मिलता  है  ।  अतः  बे  साहूकारों  से  ब्याज
 की  उच्च  दर  पर  ऋण  लेते  हैं  ।  अपनी  मजदरी  के  कारण  वे  ऋण  चुका  पाने  में  असफल

 रहते  अतः  वे  पूरे  वर्ष  तकलीफ  झेलतें  हैं  ।  जमींदारों  ओर  साहुकारों  से  उन्हें  बचाया  जाना

 बाहिए  ।

 पहाड़ी  क्षेत्र  में  सड़कें  बनायी  जाती  उन  क्षात्रों  में  काम  करने  वाले  लोग  साफ
 दिल  होते  हैं  ।  अतः  ठकेदार  हमेशा  उतका  शोषण  करते  ये  गिरीजन  भी  संगठित  नहों  ठेकेदारों
 के  शोषण  से  उनकी  रक्षा  को  जानी  चाहिए  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  अनेक  योजनायें  उनमें  से  कुछ  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  काये  क्रम  आदि  हैं  ।  केन्द्र  धरा  प्रायोजित
 इन  योजमाओं  के  अन्तगंत  काम  करने  थाले  श्रमिक  मूख्य  रूप  से  अनुसूबित  जाति  के  उनके  लिए
 निश्चित  की  गई  मजदूरी  उन्हें  नहीं  दी  आती  है|  अशविकारीगण  और  टठेंक्रेदार  उनसे  काम  करव।ते  हैं

 मूलतः  उड़िया  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनूबाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
 -——$<<<—<—<—_
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 ओर  बह्ी  खाते  में  जो  वे  मजदूरी  लिते  हैं  उससे  कम  मजदूरी  उन्हें  देते  यह  अव्यवस्था  अवश्य
 बन्द  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  असंगठोत  श्रमिक  गरीब  होते  हैं  भऔौर  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  होते

 हमारी  सरकार  आदिवासी  क्षेत्रों  में  अनेर  योजनायें  कार्यान्वित  कर  रही  जैसाकि  आप  जानते
 हैं  कि  दूरदराज  क्षेत्र  में  रहने  वाने  आदिवासो  अशिक्षित  होते  हैं  भोर  ठेकेदार  उनका  शोषण  करते

 उनमें  अ  पने  नियोजनों  के  विरुद्ध  एक  शब्द  कहने  का  भी  साहस  नहीं  होता  है  ।  इस  करण  ही  ये  साई  भोर
 भोले-भाले  असंगठित  आदिवासी  पीड़ा  श्षेलते  उन्हें  उचित  रूप  में  आश्रय  ओर  न्याय  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 हेस्तकरधा  श्रमिक  भी  असंगठित  श्रमिक  होते  लघु  उद्योग  और  कूटोर  उच्चोग  में  नज्गे  प्रमीण
 कारीगर  ओर  श्रमिक  भी  संगठित  नहीं  होते  उन्हें  पूरे  वर्ष  काम  नहीं  मिल  पाता  अधिकांश  दिनों
 मे  वे  घर  में  यूं  ही  रहते  इन  दिनों  वे  बहुत  परेशानी  में  रहते  असंगठित  श्रमिकों  को

 पूरे  बषं  काम  उपलब्ध  कराते  के  लिए  सरकार  को  कुछ  योज  नायें  कार्यान्वित  करनी  चाहिए  ।

 जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  रेलवे  स्टेशनों  पर  बहुत  से  लोग  असंगठित  तरीके  से  काम
 करते  रहते  उनमें  कम  आमदनी  वाले  वर्ग  को  कुछ  सहायता  दी  जानी  चाहिए  बे  अपनी  रोजी
 रोटी  कमाने  के  काबिल  हो  सके  ।

 मैंने  श्री  पाटिल  के  विधेयक  का  अध्ययन  किया  श्री  पाटिल  के  विधेयक  के  खण्ड  4  में

 कहा  गया  है  कि  उन  संगठित  जिनकी  आमदनी  एक  हजार  प्रति  माह  से  कम  नहों  को

 तनशवाह  में  से  एक  प्रतिशत  राशि  कम  कर  दी  जाए  ओर  उस  राशि  को  संगठीत  श्रमिक  कल्याण  कोब

 में  जमा  करां  दिया  जाना  चाहिए  ।  श्री  पाटिल  का  सुझाव  अच्छा  होते  हुए  भी  व्यवहारिक  नहीं

 प्रत्येक  व्यत्रित  द्वारा  इसे  स्वौकार  नहीं  किया  जा  सकता  अतः  इसे  अनिवायं  नहीं  कर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  श्रमिक  दल्छापूर्वक  वोष  में  दान  दे  सकता  इस  सन्दर्भ  में  मैं  यह  परामर्श  देना  चाहुंगा  कि

 कल्याण  कोष  में  केन्द्र  सरकार  को  ओर  राज्य  सरकारों  को
 बरगाबर-बराबर  सहायता  देनी  इस

 विधि  से  कल्याण  कोष  में  एक  अच्छी  रकम  जमा  हो  सकती  अपनी  जरूरत  के  असंगठित  श्रमिक

 इस  कल्याण  कोष  से  कछ  सहागता  ले  सकते  इस  तरीके  से  हम  असंगठित  श्रमिकों  की  मदद  कर

 सकते  हैं  ।

 यह  खुशी  की  बात  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  भांधी  असंगठित  श्रमिकों  के

 कल्पाण  के  मसले  पर  गंभी  रतापूबंक  विचार  कर  रहे  उन्होंने  देश  के  प्रत्येक  भाग  का  भ्रमण  किया  है  ।

 उन्होंने  अपने  भ्रमण  के  दौरान  दिए  गए  भाषपभों  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  असंगठित  श्रमिकों

 की  रक्षा  हर  कीमत  पर  की  जायेगी  ।  वह  चाहटो  हैं  हि  असग्रद्त  श्रमिकों  की  पूरे  वर्ष  आमदनी  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  स्थायी  तौर  १र  उपाय  किए  जाने  इस  सन्दर्भ  में  मैं  सरकार  को  एक  सुझाव

 देना  मेरे  विचार  में  नई  दिल्ली  में
 मुक्यमंत्रियों  कि

 एक  सम्मेलन  अयोजित  किया  जाना

 चाहिए  ।  उस  सम्मेलन  में  राज्य  श्रम  मंत्री  को  भी
 आमंत्रित

 किया  जाना  इस  विषय  उर

 विस्तत  चर्चा  कौ  जानी  चाहिए  ओर  इन  असंगठित  भ्रमिकों
 है

 रक्षा  के  लिए  कोई  रास्ता  निकाला  जाना

 चाहिए  ।  शोषण  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  जाने  चाहिए
 ।

 असंन  ठ्ति
 श्रमिकों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कुछ  ठोस  कदम  उठाने  शोषण  से  अस्तंगठित
 पर  उन्हें  काबनी  सहायता  के  लिए  उपबब्ध  करने  वाला

 श्रमिकों  की  रक्षा  करने  लिए  और  जह€रत  होने  प
 के

 एक  विस्तृत  विह्योयक  सश्कार  को  इस  सभा  में  लाना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हस  विधेयक
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 की  जन

 को  क्री  पाटिल  ने  नेक  ईरादे  से  पेश  किया  लेकिन  इस  प्रकार  का  गैर-सरकारी  विधेयक  लाखों  असंगठित

 श्रमिकों  को  स्थायी  सुरक्षा  नहीं  प्रदात  कर  सकता  इस  विषोयक  को  पेश  करने  वाले  के  नेक  इरादों

 की  मै  सराहना  करता  हू  ।  इसके  साथ  हो  मैं  श्री  पाटिन  से  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लेने  का  अनुरोध

 करता  हु  ।  मैं  सरकार  से  भी  जल्द  से  जल्द  एक  विस्तृत  विधेयक  लाने  के  लिए  अनुरोध  करना

 मुझे  इस  विषोयक  पर  घोलने  देने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपको  बहुत
 धन्यवाद  देता  हु  ओर  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 भी  मारायण  चोबे  :  सभापति  मैं  बड़ा  अभारी  हु  कि  आपने  मुझे  बोलने

 का  अवसर  दिया  ।  मैं  इस  बिन  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हु  ।  हमें  आशा  है  कि  सरकार

 एक  संपूर्ण  बिल  इस  पर  इस  प्रकार  का  आश्वासन  हमकी  चाहिए  ।

 असंगठित  मजदूरों  की  संख्या  आज  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  जेंसे-जेसे  हमारे  देश  में

 बेकारो  बढ़ती  जा  रही  है  बैसे-वंसे  असंगठित  मजदूरों  को  संक्या  भी  बढ़ती  जा  रही  आज  इस  देश
 में  पौने  दो  लाख  कारखाने  बंद  हर  साल  इनकी  घंक्पा  बढ़तो  जा  रही  आबादो  बढ़  रही  है  ओर  का

 खाने  बंद  हो  रहे  रोजगार  के  संस्थान  कम  होते  जा  रहे  भारत  सरकार  को  पालिसी  के  अनुसार

 रिक्रूटमेंटड  पर  बेन  पी०  एण्ड  बेंक  आदि  जगहों  में  रिक्रूटमेंट  बंद  यह  ठोक  है  कि
 लेबर  प्रोड+टीबिंटी  बढ़नी  अन्यथा  हमारा  देश  कंपीट  नहीं  कर  लेकिन  बेश  में  करोड़ों
 लोग  बेकार  दस  करोड़  लोग  बेकार  उस  देश  में  योरोप  और  अमरीका  जेसा  स्टेंडडं  अप्लाई  करेंगे

 तो  स्वंनाश  होगा  और  हो  रहा  आज  इस  देश  में  अश्वंगंठित  मजदूरों  की  संख्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती
 जा  रही  जो  लोग  रिटायर  हो  रहे  उनकी  जगह  पर  भी  भरती  नहीं  हो  रही  है  ।  भसंगठित

 मजदूरों  की  आज  हालत  बहुत  छराब  आज  रेल  पी०  एण्ड  कोल  इ  डिया  आदि
 पब्लिक  सेक्टर  में  काम  करने  वाले  आदमी  के  लिए  पूरे  देश  में  एक  वेतन-क्रम  लेकिन  अगर  कोई
 दिल्‍ली  मे  मिट्टी  काटता  है  तो  उत्तको  40  रुपए  भिनते  वही  मिट्टी  कोई  बनारस  में  काटता
 है  तो  उसको  25  रुपए  मिलते  पटना  में  20  *पए  मिलते  जबकि  सामान  का  भाव  एक  इसका
 कोई  प्रबंध  है  या  नहीं  है  ।  इसका  अवश्य  कोई  प्ररंध  होता  अ  भी  हमारे  साथियों  ने  कहा  कि

 कोल  इंडिया  आदि  पश्लिक  सेक्टर  में  काम  करते  आगेनाइजड  सेक्टर  में  काम  करने
 वाले  लोगों  का  सब  जगह  एक  सा  वेतन  है  तो  फिर  जो  पत्थर  खोदते  ईट  बनाते  उतके  लिए  सब
 जगह  मिनिमम  वेज  की  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  पूर्षी  उतर  प्रदेश  में  ज्यादा  होना  क्योंकि
 सामान  का  भाव  ज्यादा  लेकिन  यह  तो  नहीं  होना  चाहिए  कि  भिनिमम  वेज  कलकत्ता  में  20  रुपए
 हो  और  जमशेदपुर  में  15  रुपए  ६सका  कोई  प्रबंध  होगा  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  के  श्रम  मंत्रियों
 के  साथ  बेठकर  इसको  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 अभी  2-4  बातें  कही  गई  ,  अधंगठित  मजदूर  की  सबसे  अधिक  दुर्गति  ईट  भट्टों  में  सारा
 साल  वहां  काम  नहीं  बरसात  नहीं  होगी  तो  काम  बरसात  होगी  तो  काम  बंद  हो
 जाएगा  ।  इनके  शोषण  को  देखने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  गांवों  से  द्र-दूर  ये  लोग  काम  करते  लोकल
 लोगों  से  इनका  कोई  संबंध  नहीं  होता  ।  वहां  के  मजदूरों  से  कोई  संबंध  गहीं  १ोई  रांची  से  आता
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 कोई  गया  से  आता  इनकी  भाषा  भ्षी  बहां  के  लोग  नहों  समझते  ।  न  न  पार्टी  कोई

 इनको  देखने  वाला  नहीं  बस  जब  कभी  किसी  को  चन्दा  लेना  होता  है  तो  वह  भट्टा  मालिक  के
 पांस  आता  किसी  पार्टी  को  चन्दा  चाहिए  या  रामनवमी  आदि  त्योहारों  का  चंदा  चाहिए  ।  इस  तरह
 से  ये  लोग  मेबसीमम  सफर  कर  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि  भट्टा  मजदूरों  के  लिए  कुछ  विश्लेष  प्रबंध
 किया  जाना  यह  बहुत  जरूरी

 ह

 5.00  म०  १०

 एन०  बेंकठरत्नस  पीठासीन

 अगर  अ।रगेनाइज्ड  फैक्टरी  में  लेबर  सप्लाई  करना  बोकारो  में  और  सप्री  फैक्ट्रीज  में  ऐसा

 है  कि  उनको  कंजुअल  लेबर  कांट्रक्ट  पर  काम  करते  के  लिए  चाहिए  ।  यह  बताईए  कि  बया  वह  कांट्रेक्ट
 पर  कर  सकता  हैओर  जो  मजदूर  काम  करेगा  उसकी  नौकरी  तुरन्त  ही  पक्की  हो  ऐसा  मैं

 नहों  मातता  ।  थह  नहीं  हो  सकृता  और  ने  आकर  सहते  लेकिन  जो  मितिमम  वेज  बह
 उसको  क्यों  नहीं  मिल  सकती  ।  इसलिए  नहीं  होता  क्योंकि  मिलीभगत  होती  आप  बड़  अनुभवी

 ट्रेड  यूनियन  लीडर  आप  सब  कुछ  जानते  हैं  ।

 ]

 भारत  के  श्रमिक  संघ  के  अनुभवी  नेता  होने  के  बातरण  आप  इन  धीजों  को  जानते  हैं  ।  चर  के
 आप  इस  समय  इस  कार्य  को  कर  रहे  हूँ  आप  कृपया  उस  कारखाने  में  जहां  श्रमिक  लगाये  जाते  हैं

 न्यूनतम  म  दूरी  के  संबंध  में  कुछ  यह  धनराशि  अदक्ष  श्रमिकों  को  प्रतिमाह  मिलने  वाली  धनराशि

 से  कम  नहीं  होनो  चाहिए  और  इसकी  गणना  अनेक  का  दिवसों  से  की  जानी  चाहिए  ।  उन  कारक्षानों  में

 असंगठित  श्रमिकों  को  आसानीपूर्वक  कुछ  सविधायें  दी  जा  सकती  हैं  ।

 ]

 खाली  शोर  मचाने  से  कोई  फायदा  नहीं  है  लोग  भी  अन-आरगेनाइज्ड  लेबर  के  लिए

 बहुत  रोते  हैं  ।  लेकिन  एक  सर्मैस्या  है  ओर  वह  यह  कि  अलकोह  लिज्म  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  उसकी  कमाई

 का  एक  बढ़ा  हिस्म्ग  पीने  में  चला  जाता  है  ।  उसके  लिए  आप  संगठित  रूप  से  विभिन्न  पार्टियों  को  बोल

 सकते  हैं  कि  जो  कमाता  है  उसको  खाने  में  कम  से  कम  चावल  खरीदे  जिससे  कि  अश्कोहलिज्म

 के  खिलाफ  सड़ा  जा  सके  ।  इसके  लिए  विभिन्‍न  सश्याएं  विभिन्‍न  ट्रेंड  यूनियन  हैं  जैसे  एटक

 बो०  एम०  एस०  आदि  उनको  बोला  सकता  कि  हम  आपको  सहायता  के  लिए  तैयार

 अलको  हुलिज्म  की  वजहू  से  उसका  बहुत  नुकसान  होता  है  और  उसको  हुँल्‍थ  खराब  हो  जाती  कानून

 आप  बनाइए  लेकित  कानून  लागू  करते  का  भ्ौजार  भी  होता  चाहिए  जो  अन-भ्ारगेनाइज्ड  मालिक  है

 वह  भी  जानता  हैं  कि  दुबे  जो  का  कानून  रुछ  नहीं  कर  उसको  कराने  की  शक्ति  वुसरी  जगह जै९  .  *

 पर  हैं  ।

 एक  विवाद  को  पहले  समझोते

 वह  स्यायालय  में  जाता  आपको

 द्वारा  निपटाने  की  कोशिश  की  जातो  फिर  मुकदमा  और  तब

 विचार  करना  चाहिए  कि  क्‍या  विभाग  को  कुछ  अधिक
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 अधिकार  दिए  जा  सकते  वर्तमान  में  विवादों  के  निपटारे
 के  लिए  कोई  प्रभावकारी  मशीनरी  नहीं

 अभी  पहले  समझोते  की  कोशिश  की  जाती  फिर  मुकदमा  ओर  फिर  वह  न्यायाजय  में  जाता

 है  ।

 ]

 अन-आ  रगेना  इज्ड  लेबर  के  लिए  कोई  डिस्प्यूड  देने  जाएगा  तो  वह  मार  गं,डागर्दी
 होगी  और  खून  हो  जाएगा  ।  डिस्प्यूट  से  शुरू  करके  ट्रिब्यूनल  में  जाने  में  बहुत  समय  लगता  काम

 खत्म  तो  पैसा  हजम  ।  मजदूर  तो  कहीं  का  कहीं  चला  जाएगा  ।  लूटमार  करके  चले  कोई  देखने
 वाला  नहीं  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  इतना  आसान  नहीं  सोचिए  क्या  हो  सकता  अगर

 आप  हमारे  से  पूछेंगे  तो  मैं  भो  जवाब  नहों  दे  स+#ता  ।  यह  बहुत  बड़ो  समस्या  काम  खत्म  होने  पर

 कोई  नहीं  मिलेगा  ।  इसका  वया  इसको  जरा  देखें  कि  किस  फ्रेम  वर्क  के  अन्दर  हमारा  देश  चल

 रहा  है  ।  आप  जानते  हैं  नीम  का  पेड़  है  तो  उसमें  आम  नहीं  होगा  |  हम  लोग  एक  तो  पं  जीपति
 माहौल  की  सरकार  के  अन्दर  आप  चाहे  पसन्द  करें  या  न  करें  इसे  **

 श्री  बालासाहिब  दिखे  पाटिल  :  नीम  के  पेड़  में  कलम  लगाआओगे  तो  आम  हो
 जाएगा  ।

 श्री  नारायण  बोबे  :  अगर  नीम  के  पेड़  में  कलम  लगाओगे  तो  वह  भी  तीता  हो  जायेगा  ।  यह
 एक  मौलिक  प्रश्न  आपको  देखना  चाहिए  फि  हम  क्‍या  कर  सकते  इसके  लिए  आपको  गम्भीर

 होना  जाहिए  ।  मैं  आपको  हमारी  तरह  से  कह  सकता  हूਂ  कि  इस  दिशा  में  जो  भी  आप  करना  चाहेंगे
 हम  आपको  अपनी  सेवा  देंगे  और  आपका  साथ  जो  मेरे  साथी  बिल  लाये  हैं  वह  बच्छे  आदमो  हैं
 और  मजदूरों  के  हितों  के  रक्षक  मैं  उतका  साथ  दूं  लेकिन  आप  ठोस  बातें  बतायें  जिससे  हम
 हिचकिचायें  नहीं  और  आपका  हिम्मत  से  साथ  दे  सके  |

 थ्री  मोतोलाल  सिंह  सभापति  पाटिल  साहब  ने  अस्ंगठित  क्षत्र  के  मजदूरों
 के  लिए  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  है  मैं  उसका  समर्थन  करता  हु  |  आज  अत्तंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  की
 समस्या  वैसे  तो  पूरे  देश  मे  लेकिन  उत्तर  उड़ीसा  भौर  राजस्थान  में  असंगठित  मजदरों
 की  स्थिति  बहुत  दयनीय  है  |  अपंगठित  मजदूर  में  भी  किसानों  के  साथ  काम  करते  सड़कों  पर
 भी  काम  करते  वनों  में  भी  काम  करतें  हैंओर  भी  कई  क्षंत्रों  में  य ेलोग  काम  फरले
 हर  जगह  असगठित  मजदूर  पाए  जाते  लेकिन  जहां  ःक  उनकी  सुविधा  की  बात  उनको  कितनी

 मजदूरी  मिल  सकती  है  यद्द  कोई  निर्धारित  शाप्त्न  से  जो  न्यूनतम  मगदूरी  तय  हुई  है  बह  भी
 पर्याप्त  नहीं  है  |  यहां  तक  कि  राजरों  में  भी  अलग-अलग  मजदूरी  का  प्राबघान  किया  गया  एक
 मजदूर  के  लिए  किसी  राज्य  में  दस  रुपए  या  ग्यारह  हैं  तो  दूसरे  राज्य  में  पक्रहु  रुपए  या  सोलह  एपए

 यह  एक  विसंगति  शाप्तन  से  जो  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरों  है  वह  भी  उनको  प्राप्त  नहों  हो  रही
 है  ।  यही  कारण  है  कि  14  साल  से  कम  उम्र  के  भी  बाल  मजदूर  आपको  मिल  क्योंकि  एक
 मजदर  दस-ग्या  रह  रुपए  में  अपना  ओर  अपने  परिवार  का  पेट  नहीं  भर  जिसके  कारण  उसके
 बच्चों  शी  भी  मजदूरी  के  लिए  जाना  पड़ता  है  भोर  वे  स्कून  में  नहीं  जा  सकते  अपने  देश  में
 सामाजिक  और  आर्थिक  विप्तंगति  इसो  बजह  से  है  कि  जो  मजदूर  बर्ग  है  बहु  केवल  काम  क  है  और
 अपने  जोवन  मापत  के  लिए  हो  जुदा  रवृता  है  और  सामाजिक  तथा  आध्िक  छतर  को  लिए
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 आगे  कदम  नहीं  बढ़ाता  ।  आप  तो  असंगठित  और  ध्॑ंगठित  दोनों  मजदरों  के  बीच  में  रह  चुके  उनकी
 मुसीबतों  को  जानते  जो  संगठित  मजदूर  हैं  वे  अपनी  आवाज  अपनी  यूनियन  के  माध्यम  से  उखते  हैं

 ,  और  अपना  हक  प्राप्त  कर  लेते  लेकिन  असंगठित  मजदूरों  का  जहां  तक  सवाल  है  वह  इससे  अछूते
 रह  जाते  ठेक़ेदारी  प्रथा  में  मजदूरों  का  भरपूर  शोषण  किया  जाता  उनको  जिस  मजदूरी  पर
 लगाया  जाता  है  वह  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  दी  जाती  है  |  यहां-तक  कि  काम  करने  के  बाद
 उनको  वहूं  से  भग्रा  दिया  जाता  है  और  उनकी  मजदूरी  देता  तो  दूर  की  बात  यही  कारण  है  कि

 चूने  के  ईटों  के  भट्टों  में  सड़क  पर  जो  काम  करने  वाले  हैं  या  दूसरी  जगह  अपना  गांव  और
 राज्य  काम  करने  के  लिए  जाते  हैं  यह  सोचकर  जाते  हैं  कि  शायद  वहां  मजदूरी  ज्यादा  मिलेगी
 जिससे  हम  अपने  परिवार  का  पालन-पोषण  अच्छे  ढंग  से  कर  सकेंगे  *'लेकित  अशंगर्ठित  मजदूरों  की  स्थिति
 सब  जगह  एक  जैसी  चाहे  वे  मध्य  प्रदेश  से  उत्तर  प्रदेश  बिहार  से  पंजाब  जाएं  या  कहीं  और

 सब  जगह  उनका  शोषण  उनक्नी  स्थिति  वैसी  ही  रहती  हमारे  देश  में  आज  जितने
 भो  श्रेतिहर  रजदूर  सरकार  ते  वेते  उनके  लिए  न्यूनतम  मजबूरी  तय  कर  रख्ली  लेकिन  कहीं
 किसी  मजदूर  को  पूरी  मजदूरी  नहीं  आप  किसो  भी  प्रदेश  में  देख  हमारी  सरकार  ते
 काम  देने  के  लिए,उनकी  आर्थिक  दशा  सुधारने  के  लिए  उन्हें  ऊपर  उठाने  के  लिए  एन०  आर०  ई०  पी०

 जैप्ते  अनेकों  स्क्रोमें  चलायी  हुई  हैं  परम्तु  देखने  में  यह  आता  है  कि  इन  योजनाओं  से  उन  गरीबों  को  कोई
 फायदा  नहों  मिल  रहा  है  जो  गांवों  में  रहते  इस  सहायता  का  लाभ  कुछ  लोग  आपस  में  मिलजुल  कर

 उठा  रहे  हैं  |  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  विषय  को  ओर  तत्काल  ध्यान  दिया  जाएਂ
 और  कछ  ऐवे  दम  उठार  जाए  ताकि  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  मिल  और  शोषभਂ

 खूक  सके  ।

 मैं  जानता  हू  कि  श्रम्त  मंत्रालय  में  कूछ  समितियां  बनायी  भी  गयी  जिनके  माध्यम

 से  आप  सर्वेक्षण  करा  रहे  हैं  कि  मजदूरों  पर  होने  वाले  अत्याचार  कैसे  कम  किए  जा

 सकते  उतको  समस्याओं  को  कंसे  समाधान  किया  जा  सकते  लेकिन  इसके  लिए

 आपको  कुछ  कारंगर  कदम  उठाने  खेतिहर  मजद्र  चाहे  आज  किसी  भी  स्तर  पर

 काम  कर  रटा  वह  असंगठित  मजदूरों  की  श्रेणी  में  आता  असंगठित  मजदूरों
 है

 अाज  हमारे  देश

 में  बहुत  बुरी  दशा  उनके  बच्चों
 के  लिए  न  कहीं  शिक्षा  की  व्यवस्था  है  न  उनके  परित्रार  के  स्वास्थ्य

 रक्षा  का  कोई  इंतजाम  ।  आज  देश  के  हर  मजदूर  के  लिए  आव।सीय  व्यवस्था  करने  की  भी  आवश्यकता

 है  क्योंकि  उनकी  स्थिति  ऐसी  नहीं  होती  कि  वे  अपना  मकान  या  झोपड़ो  खद  बना  सकें  ।
 कप  डा

 की  मीति
 होते  हुए  भी  इन  लोगों  को  कहीं  मकान  या  आवासीय  प्लाट  नहीं  मिल  पाते  ।  कई  राज्यों  में

 गरीब  लोगों

 को  मकान  बनाने  के  लिए  जमौन  आबंटित  की  जातो  उनके  नाम  से
 मकात  बनाए  भी  जाते  हैं  लेकिन

 रसांत  आते  से  पहले  वे  मकान  ढह  जाते  हैं  ।  ये  गरोब  लोग  उन  मकानों  में
 जाकर  रह  नहीं  सकते  ।

 का
 ओं  की  स्थिति  यह  है  कि  जिन  गरीब  ओर  पिछड़े  वर्ग  के  कमजोर  लोगों  को  भागे

 बढ़ाने  के  ऊपर  उठाने  के  लिए  वे  बनायी  गपी
 उनसे

 किसी  गरीब  मजदूर  को  लाभ  नहीं  हो

 रहा  सरकार  को  सोचना  चाहिए  कि
 उसकी

 योजनाओं  को  लाभ  उन  गरीब
 मजदूर  को

 बयों  नहीं

 ल  रहा
 है  ।  इसके  लिए  ठोस  कार्यक्रम  अग्माने  की  आवश्यकता  है  ताकि  सरकार  के  बीस

 सूतरोय

 कार्यक्रम  और  दसरी  योजमनाओों  का  लाभ  बीडी  मजदूर  ओर  दूसरे  लोगों  को  मिल  जिगके  ज्िए  थे

 बनायी  गयी  हैं  |  बिता  कारगर  कदम  उठाए  यह  सम्भव  नहीं  कानून  बना  देने  से  ही  कुछ  होने  बाला

 नहीं  कानून  तो  यह  भी  है  कि  14  वर्ष  का  कोई  बालक  किसी  खदान  में  काम  नहीं  कर

 हमारे  शासन  की  योजना
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 लेकित  आज  स्थिति  यह  है  कि  अपने  भरच-पोषण  के  अपने  जोविकोपाजंन  के  लिए  14-15  साल
 के  अनेकों  लड़के  आपको  खदानों  में  काम  करते  हुए  मिल  जाए  गे  ।  उन्हें  मजबरोी  में  काम  करना  पड़ता

 मैं  समझता  हू  कि  मजदूर  ओर  गरीब  लोगों  की  स्थिति  सुधारने  के लिए  ठोस  कदम  नहीं  उठाए
 गए  कानून  बना  देने  से  उनका  उतता  फायदा  नहीं  मिल  उन  कानूनों  पर  सहृती  से  अमल
 करने  की  जरूरत  हमें  ध्यान  देना  होगा  कि  उन  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  जो  मीडिया
 या  मशोनरी  लगी  वे  अपना  कार्य  ठीक  ढंप  से  करें  ओर  हर  वर्ग  के मजदूर  ओर  गरीबों  को  योजनाओं
 के  जरिए  साभ  पहुझाने  की  व्यवस्था  मजदूरों  में  हर  वर्ग  के  मजदूर  हो  सकते

 पिछड़े  बगं  हर  कौम  के  मजदूर  हो  सकते  हैं  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि
 एक  तरफ  हम  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के  लोगों  को  विशेष  सुविधाएं  दिए  जाने  की  बात  करते

 लेकिन  गांवों  में  उनकी  स्थिति  में  कोई  सुधार  नजर  नहों  आता  ।  हमने  बैंकों  के  जरिये
 रोजगार  की  ब्ववस्था  को  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  है  त।कि  बेरोजगार  गरीब  तबके  के  लोगों  को

 राहुत  मिल  वे  बैंकों  से  सहायता  लेकर  अपना  खुद  का  कोई  रोजगार  आरम्भ  कर  सके  लेकिन  बेंकों
 से  उन्हें  सहायता  ही  नहीं  उपलब्ध  हो  रहो  है  ।  हमें  इस  ओर  भी  ध्यान  देना  होगा  और  यह  सुनिश्चित
 करता  होगा  कि  हमारी  योजवाओं  का  लाभ  उन  व्यक्तयों  को  जिनके  लिए  वे  योजनाएं  बनापी  गयी

 आपके  मंत्रालय  को  परीक्षण  करना  होगा  ताकि  इस  देश  के  असंगठित  मजदूरों  की  भलाई  के  काम
 आरम्भ  किए  ला  सके  ।  आपका  मंत्रालय  इस  समय  जो  काम  कर  रहा  उसमें  और  तीब्ता  लाने  की
 आवश्यकता  है  ।

 विदेशों  में  जाकर  मजदूरी  करने  के  लिए  यहां  से  कुछ  ठेकेदारों  द्वारा  जो  लोग  भेजे  जाते  वैसे
 तो  कई  माननीय  सदस्य  उस  विषय  में  बोल  चुके  हैं  कि  विदेशों  में  ले जाने  पर  उनकी  स्थिति  दयनीय  हो
 जाती  उनका  भरपूर  शोषण  होता  उनसे  पँसा  लेने  के  बाद  ही  यहां  से  भेजा  जाता  है  या  पैसा  लेने

 के  बाद  भी  नहीं  भेजा  जाता  |  बहुत  से  लोग  दिल्ली  में  घुमते  रहते  हैं  और  यहां  तक  कहते  हैं  कि  फला

 आदमी  हमें  घर  से  बुलाकर  लाया  हमसे  पंसा  लिया  लेकिन  झ्राज  तक  वह  विदेश  नहीं  भेजा  गया

 इसका  कोई  लिदान  नहीं  हो  सका  वे  लोग  भटकते  फिरते  हैं  ।  उनके  पास  पैसा  कहां  से  आता

 बे  लोग  अपनी  मकान  बेचकर  आते  जब  तक  हम  उन  कमियों  को  दूर  नहीं  तब  तक

 डम्र  लोगों  को  राहत  नहीं  मिल  सकती  है  |  खाली  कानून  बनाते  रहेंगे  और  यहां  इतनी  महत्वपूर्ण  चर्चा

 कर  के  सिर्फ  ऐसे  ही  रह  तो  उससे  उत्का  भला  होने  वाला  नहीं  इसका  फायदा  उनको  तभी

 मिस  सकता  है  जब  आप  कारगर  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  पर  ओर  देंगे  ।  जो  लोग  खदानों  में  काम

 करते  आप  उनके  बारे  में  जानते  हैं  ।  जो  विशेष  सुविधाएं  उनको  मिलनी  आज  वे  उनको

 नहीं  मिल  था  रहो  हैं  ।  जो  मकदूर  ऐश्ी  जगहों  में  काम  करते  उनके  स्वास्‍्थ्य  के  उनकी  दवाई

 के  अस्पताल  को  व्यवस्था  नहीं  उनके  बच्चों  के  लिए  स्कूल  नहीं  पीने  का  पानी

 महीं  रहने  के  लिए  मकान  नहीं  मजदूरों  को  चाहिए  मजद्रों  को  धो  टाइम  खाने  के

 लिए  रहने  के  लिए  दवा  के  अस्पताल  ओर  बच्चों  के  लिए  पीने  के  लिए

 शद्ध  पानी  इन  सब  चीजों  की  उनको  मुश्किल  हो  रहो  इसलिए  इनको  पूर्ण  करने  की

 आवश्मकता  है  |

 प्रभाषति  पा£िल  जी  जो  लाएं  बह  तो  प्राइवेट  विधेयक  मैं  आपके  माष्यम्त
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 से  मंत्री
 महोदय

 से  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  वे  सरकार  की  तरफ  से  एक  ऐसा  बिल  लाएं  ताकि  उस  पर

 कच्चे

 ढंग  से
 चयों  ढ़  सके

 ओर  इसको  कारगर  बनाने  के  लिए  कानून  बनाएं  ताकि  असंगठित  मजदूरों की
 भर

 देश  में  रहने  वाले  सभी  प्रकार  के  मजदूरों  को  फायदा  मिल  सके  जो  आज  तक  इन  सुविधाओं से  वंचित  रहे  वे  इन  खुविधाओं  से  वंचित  न  रहें  ।

 ]

 थो  तम्पन  थाम्त  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  मैं  भ्री  पा ठिल  को
 बधाई  देता  हु  ।  वास्तव  में  यह  विधेयक  देश  में  संगठित  और  संगठित  श्रमिकों  की  बास्तबिक  स्थिति
 स्पच्ट  करता  है  ।  गतवर्ष  यह  असंगठित  श्रमिकों  का  वर्ष  था  जैसाकि  अश्तराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ते  घोषणा
 की  केम्द्रीय  श्रमिक  संगठन  द्वारा  उप्त  समय  सक्रिप  कदम  उठाएं  गये  लेकिन  अभी  स्थिति  यह
 है  कि  इस  देश  की  कूल  कार्य  शक्ति  का  80  प्रतिशत  अभीश्ंगठित  होना  बाकी  यह  दुभ  स्विपूर्ण  स्थिति
 है  ।  संगठित  केन्द्रीय  श्रम्रिक  संगठनों  में  से  एक  के  अध्यक्ष  माननीय  श्रम  मंत्री  वे  स्थिति
 जानते  केन्द्रीय  श्रमिक  संघ  जो  यहां  मामलों  का  फ़ेसला  करता  20  प्रतिशत  स्रे  भी  कम  का
 प्रतिनिधित्व  करता  है  भर  80  प्रतिशत  अभी  भी  संगठित  श्रमिक  संघों  के  दायरे  से  बाहर
 संगठित  श्रमिकों  और  असंगठित  श्रमिकों  के  बीच  बड़े  असमानता  अतः  श्रम  से  सम्बन्धित  मामले
 भो  समरूप  नहीं  मैं  महसूस  करता  हू  कि  इन  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  में  हम  वृढ़  इरादों  के
 अभाव  के  कारण  समाज  में  ब्याप्त  सामंतवादी  प्रकृति  की  आनुवांशिकता  अभी  भी  हमारे  देश  की
 वर्तमान  व्यवस्था  में  बनी  हुई  है  ।  अभी  तक  हमारे  यहां  बी  ढांचा  वर्तमान  है  |  वहां  बितने  संवर्ग

 80  प्रतिशत  कार्यंशक्ति  संगठित  नहीं  है  और  यह  समाज  के  निम्न  स्तर  से  उत्पन्न  होती  है  क्योंकि

 जिन  लोगों  के  पास  जीविकोपाजं॑न  के  साधन  नहीं  पर्याप्त  आय  नहीं  है  और  जिन्दगी  चलाते  के

 लिए  इस  प्रकार  का  कोई  नियम  नहीं  है  और  उन्हें  कम  मजदुरी  दी  जाती  है  ।  उन  लोगों  के  लिए

 जो  व्यवधाय  करते  उत्पादन  के  साधनों  पर  जिनका  नियंत्रण  जो  एक  दिन  में

 एक  लाख  या  एक  मिलियन  दुपए  पा  सउते  हैं  ऐसे  लोगों  के  लिए  यह  कुछ  असंगठित  नहीं  है  भीर  के

 चौजों  का  प्रबस्ध  कर  सकते  हैं  जबकि  80  प्रतिशत  करायंशक्ति  के  पास  जो  अध्ंगठित  हैं  उनकी

 मजबरों  के  अलावा  कछ  भी  नहीं  राजनीति  से  हट  कर  हमें  इस  मामले  पर  ध्यान  देना  चाहिए

 और  देखना  चाहिए|कि  किसी  भी  प्रकार  यह  असमानता  दूर  हो  यह  विधेयक  समस्था  चर्चा

 सिर्फ  सतही  तौर  पर  करता  यह  विधेयक  सिर्फड्स  समस्या  को  उजागर  करता  है  जिससे  हम

 हैं  ।  यह  समस्या  को  चर्चा  उनके  बाहरी  रूप  मे  करता  है  मर्यात्‌  एक  कल्याण  फोघ  संचित  करने  की

 बात  करता  है  और  उनके  लिए  इसका  उपयोग  करने  की  चर्चा  करता  इससे  कुछ  निल्कर्ष  नहों

 मिकलेगा  ।

 एक  अक्षछा  कानून  बनाया  और  लागू  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  वास्तव  में  लोग  सुरक्षित

 रहें  ।  पर्णतः  शोषित  वर्ग  को  इस  समाज  के  प्रश्येक  व्यक्ति  के  पंजे  से  मुक्त  करना
 हि

 ।  इस  उह्दोश्व  के

 लिए  ण्र  प्रभावकारी  ऋनूत  की  आवश्यकता  यह  कल्याण  कोष  एक  सहानुभूति  की  तरह  है  एक

 मोजना  है  जिसके  द्वारा  कूछ  सहायता  दी  जाती  है  और  कुछ  धनराशि
 इसके  लिए  जमा  रहती

 सिर्फ  यह  समस्या  ही  नहीं  है  ।  जहां  परिवर्तन  करना  होता  जहां  श्रम  की
 वास्तविक

 संविधान  में  जिसकी  गारंटी  दी  गयी  को  श्र्रिकीं  का  अधिकार  बनाना  होता  है  वहां  समस्‍या  और

 गंभीर  हो  जाती  है  ।
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 क्या  अमिकों  के  लिए  श्रम  की  कोई  गरिमा  है  ?  संगठित  अ्रश्चिक  वर्ग  कुछ  हृद  तक  श्रम  को
 गरिमा  ही  प्राप्त  कर  सकते  है  ।  ले।कत  असंगठित  श्रमिक  वर्ग  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देते  पर  हम
 पाते  हैं  कि  डतकी  कोई  गरिमा  नहों  है  ।  मुख्य  रूप  से  अतगठित  श्रमिक  कोत  हैं  ?  कृषि  वे  हो
 असंगठित  हैं  ।  वे  दैनिक  मजदूरी  प्र  काम  करते  वे  अनेक  नियोजकों  के  साय  काम  करते  घरेलू
 नोकर  अक्षंगठित  क्षेत्र  का  एक  अन्य  वर्ग  इनकी  संख्या  मेरे  विचार  से  एक  मिलियन  हाल  ही  में

 मैंने  एक  विधेयक  घरेलू  श्रमिकों  के  हित  के  लिए  क्षभा  में  पुर:स्थापित  किया  प्रत्येक  परिवार  जो
 उसको  मजदूरी  देने  में  समर्थ  ह ैएक  नीकरानी  या  नोकर  रख  सकता  उनको  नोकरसी  के  शर्ते  क्या

 यह  एक  अन्य  किस्म  की  दासता  है  |  वे  बंधुआ  मजदूर  जेपे  इसी  तरह  की  स्थिति  उनक्री  है
 थो  या  तो  बागात  काय॑  में  लगेहैं  या  जो  खेतों  मे ंकाम  करते  हैं  ।  भाड़  के  मजदूर  अभी  भो  अम्रगठित

 देश  के  हर  भाग  में  भवन  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा  है  ;  लेकिन  मजदूर  अश्वंगठित  ही  रहते
 हैं  भोर  उनकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  किया  जाता  उसके  लिए  क#ितो  भी  प्रकार  का  कानून
 नहीं  बनाया  गया  ठेकेदार  ओर  दलाल  अपने  निहित  स्वार्थों  के लिए  मजदूरों  का  उपयोग  करते

 उनको  सेबाएं  लेते  हैं  ओर  अन्त  में  उन्हें  हटा  देते  हैं  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  देश  की  जनसंख्या  के  एक  बड़े  भाग  का  उपयोग  और  नियंत्रण  उन
 लोगों  द्वारा  अपने  उदेश्य  के  लिए  क्रिया  जा  रहा  है  जो  घन  की  अदायगी  कर  सऊते  हैँ  ।  वे  उनका
 शोषण  *रते  के  बाद  उन्हें  नौकरी  पे  निक्राल  देते  हैं  ।  इस  विधेषक  से  मुझे  इसी  बात  का  पता  चलता

 है  कि  इससे  उनके  शोषण  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  ।  लेकित  इस  स्थिति  से  कैसे  निपटा  जाथ  ?  इसके
 लिए  एक  कल्याण  निधि  के  शुरू  फरने  का  भी  सुझाव  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  मांग  एफ  दान
 दान  से  ज्यादा  यह  उनका  हक  अधिकार  जिसझे  लिए  वे  उसके  हकदार  लेकिन  हम  उनको  उनका
 अधिकार  देने  में  असफन  रहे  यह  एक  वास्तविकता  यह  जछूरी  नहीं  कि  इसे  कोई  दान  या
 किस्ती  व्यक्ति  के  अहसान  के  रूप  में  शुरू  किया  जाय  ।  यह  इस  देश  के  श्रमिक  वर्गों  का  अधिकार  है  जो
 कि  अपने  हिस्से  के  लिए  अपना  खून  और  देश  के  लिए  बहाते  क्‍या  यह  सरकार  ऐसा  करने
 को  है  ?  इत  समस्या  को  इस  द्ृष्टकोण  से  देखते  हुए  एक  विधेयक  पेश  किया  जाय  जिससे  लोगों
 को  उनका  अधिकार  मिल  सके  ।  इन  छोटे-मोटे  अधिकारों  के  बारे  में  कोई  व्यक्ति  परेशान  नहीं
 होता  ।

 खसद  जेसे  मंच  से  भमिकों  को  इस  बात  का  एहसास  दिलाना  चाहिए  कि  वे  किसी  भी  व्यक्त
 के  कृपापात्र  नहीं  हैं  ।  वे  अपने  अधिकारों  के  लिए  काम  कर  रहे  जिसे  उन्होंते  पाना  है  ।  वे  इसके
 लिए  चप  नहीं  रहेंगे  ।  लन्हें  संगठित  करने  का  मुख्य  उदंश्य  यही  आपके  विधेयक  का  भी  म  |
 घ्येप  यही  होना  एकत्रित  निधि  के  द्वारा  श्रमिकों  को  उनके  अधिकारों  के  बारे  में  जागरुक  झरने
 और  उन्हें  यह  समझाने  के  लिए  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  कि  उनके  अधिकारों  का  नियोक्‍ता  द्वारा
 सम्मान  नहीं  किया  जाता  है  और  उन्हें  उनके  अधिकारों  से  वंचित  किया  जा  रहा  हैं|  वास्तविकता  तो
 यह  है  कि  कानून  के  द्वारा  जो  अधिकार  उन्हें  प्राप्त  है  उस्ते  भी  नियोक्‍्ता  द्वारा  छोन  लिया  जाता  है  ।
 नियोक्ता  न  केवल  अ्रमिक्रों  क ेअश्ििकारों  को  छोनते  हैं  बलिरु  अपने  दायित्व  से  भी  बच  निकलते  हैं  ।  वे

 इन  तथ्पों  से  अनभिन्ञ  इप्त  दिशा  में  अस्ंगठित  श्रमिकों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कुछ  उपायों
 की  आवश्यकता  इसके  लिए  किसी  मंतर  की  आवश्यकता  मेरे  विबार  से  श्रमिकों  को  कल्याण
 निधि  की  आवश्यकता  नहीं  है  बल्कि  इसका  उपयोग  श्रप्तिकों  के अधिकार  फे  बारे  में  शिक्षित  करना  तथा

 ऐसी  व्यवस्था  करता  है  जिससे  कि  कामगार  यूनियनों  के  अभाव  में  श्रमिकों  में  जागदकता  लायी  जा
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 सके  और  अगर  कोई  उनको
 उनके

 अधिकारों  से  बंधित  करता  है  तो  ऐसा  मंत्र  यह  राशि  श्रमिकों
 में  बांट  सके  ।  यह  उनके  हाथों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  उपयोग  में  लायी  जानी  चाहिए  ना  कि  उनके
 व्यक्तिगत  कल्याण  के  इश्न  अन्तर  को  समझना  होगा  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  नियोक्ता  को  उत्तरदायों  बनाता  जो  अपक्ति  श्रमिकों  के  कार्य  से
 सीधा  लाभान्वित  होता  है  उप्ते  ही  श्रमिकों  के  हितों  के  लिए  उत्तरदायी  होना  नियोकताबओं
 के  बीच  यह  भावना  व्याप्त  है  कि  वे  विशेषाधिकार  प्राप्त  व्यक्ति  हैं  इसलिए  उनके  लिए  किसी
 अन्य  व्यक्ति  को  काम  करना  होगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  है  ।  इसके  लिए  हमें  श्रमिकों  को  उनके
 अधिकारों  के  प्रति  शिक्षित  करना  होगा  और  नियोबता  के  ऊपर  कर  लगाना  होगा  जिसका  उपयोग
 स्वयंसेवी  संस्थाओं  द्वारा  किया  जाना  अगर  ऐसा  किया  गया  तो  इस  विधेयक  का  कुछ  लाभ

 होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  केरल  के  दो  विशिष्ट  उदाहग्ण  इसमें  मेरा  खुद  का  अनुभव
 मैं  जब  विद्यार्थी  था  तब  मुझे  श्रमिक  वर्गों  के साथ  काम  करते  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  था  ।  मैंने  कालेज

 के  सबचिवालयी  करममंचारियों  को  संगठित  किया  जब  मैं  20  वर्ष  से  कम  आयु  का  था  तब  ही  मुझे
 रेलवे  प्लेटफार्म  पर  सामान  उतारने  और  चढ़ाने  वाले  श्रमिक  संघ  का  प्र  जीडेंट  लियुवत  किया  गया

 यह  1958  की  बात  लेकित  उस  वक्त  कोई  नियम-क  नूत  नहीं  एक  दिन  एक  मजदूर  की

 कड़ी  का  लट्ठा  बढ़ाते  समय  मृत्यु  हो  तब्र  इन्होंने  अपने  आप  को  संगठित  किया  मौर  बातचीत  करनी

 शरू  कर  दी  ।  उ्त  समय  कोई  भी  व्यक्ति  आगे  आकर  इस  दुघंटना  की  जिम्मेदारी  लेने  और  उन्हें
 मआवजा  दिलाने  के  लिए  आगे  नहीं  आया  ।  तब  श्रमिक्रों  न ेएक  ओर  मृत  ब्यक्ति  को  तथा  दूसरी  ओर

 लकड़ी  के  लट॒ठे  को  रखकर  काम  बन्द  दिया  और  बातचीत  शूरू  कर  दी  ।  रेलबे  ने  कहा  कि  हमने

 तुम्हें  क्राम  पर  नहीं  लगाया  है  ।  बिवौलिए  ने  भी  अपनी  जिम्मेद:री  से  बबने  का  प्रयाध  क्रिया  ।  अन्त  में

 एक  श्रमिक  पर  इसको  जिम्मेदारी  डाली  गई  जिसने  मुआवजे  की  अदायगो  के  लिए  काम  करना  स्वीकार

 किया  ।  लेकिन  श्रमिक  इससे  संतुष्ट  नहीं  हुए  ।  उन्होंते  अपनों  लड़ाई  जारी  रखी  ।  अन्त  में  गुलाश  के

 लटठों  के  भालिक  आगे  आये  जो  इसे  विदेश  भेजना  चाहते  शतक  संध  ने  मालिक  से  पर्याप्त

 बजा  देने  की  मांग  की  और  बाद  में  उसे  बह  देना  पड़ा  ।  इसके  बाद  से  श्रमिकों
 ने

 अपनी  मजदूरी  स्वयं

 तय  करनी  श  रू  कर  दी  ओर  इतका  एक  हिस्सा  कल्याण  उपदान  इत्यादि  में  देने

 वे  10  पंपता  प्रति  रुपया  इस  निधि  के  लिए  इकट्ठा  करने  कुछ  समय  के  बाद
 पद

 राशि  बढ़कर

 लाखों  रुपये  हो  श्रमिकों  को  इस  बात  का  गर्ब  चा
 कि  उनके  पास

 पर्याप्त
 मात्रा  में  कल्याण  निधि

 इसका  उपयोग  करने  में  सक्षम  हैं  ।  मैं  पिछले  लगमग  30  सालों  से  उनका  नेता  मून्ले

 उन  पर  गये  है  ।  इस  प्रकार  का  अनुभव  श्रमि+-संध  के  आंदोलन  में  ही  सम्भव  है
 जहां  लोग  अपने

 लाभ

 के  लिए  अपने  आप  को  संगठित  करते  कानून  बनाते  हैं  ओर
 काम

 कार्याभ्वयन  करते  हैं  ।
 इसके

 बाद

 ही  केरल  सरकार  ने  ताड़ी  श्रमिकों  के  लिए  एक  कल्याण  निधि  शुरू  की  ।  वे  प्रत्येक
 शममिक  से

 थे  घन

 लेते  प्रत्येक  पए  में  से  कल्प्राण  निधि  का  अश  देना  पड़ता  है  ।  यहु  एक
 पच्छ

 राशि  हो  गई  है  ।

 अब  वरिष्ठ  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  इस  फल्याण  कारी  विधि
 समिति

 कर
 प्रभारी

 अधिकारी  के  पद  के  लिए  प्रयत्नशील  रहतेहँ  क्योंकि  वहाँ  बहुत  ज्यादा  रुपए  हैं
 ,

 देश  मे  |
 वभिन्न

 भागों  से  करोड़ों  झपए  एकत्रित  किए  जा  रहे  हैं  ।
 इसका

 निर्धारण  इसो  तरह
 से  किया

 गया  सरकार  के  विभिन्न  कार्यक्रलापों  के  लिए  भी  वे  वुपथा  देते  हैं  क्‍योंकि  वहाँ  प्रत्येक

 रुपए  के  लिए  कुछ  भाग  दिया  जाता  इसी  तरह  ताड़ो  श्रमिक  कल्याण  निधि  वे  लोग

 है  और  वे
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 तन  ++  --  -+  तो  पी  करते

 असंगठित  श्रमिक  वे  नारियल  के  पेड़ों  पर  चढ़कर  ताड़ी  ए+त्र  करतें  वे  इसी  तरह  काम  करते
 हैं  ।  उनके  पास  एक  कल्याण  निधि  है  जो  उनकी  मजदूरी  से  इकट्ठो  की  जाती  ताड़ी  अमिकों
 की  कल्याण  निधि  में  बहुत  ज्यादा  राशि  इकट्डी  हो  गई  बेरल  सरकार  भी  इस  निधि  से  अपने
 विकास  कायंक्रम  के  लिए  ऋण  लेती  अगर  इस  दिशा  में  प्रयोग  किये  जायें  तों  आश्चयंजनक  काये
 किए  जा  सकते  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  एक  विभियमन  होना  तियम  और  विनियमन  को
 बनाए  रखने  के  लिए  दृढ़  निश्चय  होना  चाहिए  जिससे  कि  दोनों  पहलुओं  को  इसमें  शामिल  किया  जा

 सके--उदाहरणार्थ  अन्य  कल्याण  विधि  की  स्थापना  और  श्रमिकों  में  उनके  अधिकारों  के  प्रति  जागरुकता
 पैदा  करना  ।  कुछ  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  भी  इस  मामले  में  काम  शुरू  कर  दिया  है  ।  कुछ  राष्पों  के
 विधानमण्डलों  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  नियम  और  विनियम्नन  पारित  किये  हैं--उदाहरण  के

 महाराष्ट्र  ने  मराठवाड़ी  अधिनियम  लागू  किया  पत्तनों  में  काम  करने  वाले  जो  लोग  भारतोय
 खाद्य  निगम  में  ढहुलाई  और  लदाई  का  काम  करते  हैं  उतको  इसते  लाभ  महाराष्ट्र  में  यह
 आश्ययंगनक  रूप  से  सफल  हुआ  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  यह  प्रणाली  उतर  प्रदेश  या  मध्य
 भारत  के  किसी  ओर  हिस्से  में  नहीं  इस  प्रणाली  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  लोग  वहां  काम

 पर  जाते  हैं  और  गुलामों  की  तरह  काम  करते  वे  महसूस  करते  हैं  कि  नियोकता  ही  उनका  भगवान
 ओर  संरक्षक  है  ।  वे  उनसे  बातचीत  नहीं  करते  जो  कुछ  उन्हें  दिया  जाता  वे  उसे  ही  मजदूरी  के
 रूप  में  स्वीकार  कर  लेते  यह  प्रणाली  कठोर  कानूनों  द्वारा  ही  बदली  जा  सकती  है  ओर  यह  हमारा

 प्रमुख  कर्तव्य  हमारा  यह  करंव्य  है  कि  हम  देखें  कि  जो  लोग  काम  करते  हैं  उन्हें  लाभ  हो  ।  समाज

 में  इस  तरह  की  भावना  है  कि  यदि  कोई  डाक्टर  या  वकील  है  तो  वह  बड़ा  आदमी  उपयुक्त  उपायों

 द्वारा  श्रमिकों  में  अपने  कार्य  के  प्रति  गौरव  की  भावना  अभो  लायी  जानी  बाकी  है  ।  मैं  अमेरिका  और
 कनाडा  में  अपने  कूछ  अनुभवों  को  बताना  चाहू गा  |  सफाई  कर्मचारियों  को  अधिकतम  मजदूरी  दी  जाती

 हैं  ।  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  मजदूरी  के  अनुसार  कबाड़ो  और  सफाई  कमंत्रारी  को  से  डालर

 मिलते  हैं  जबकि  एक  डाक्टर  को  6  डालर  और  इन्जीनियर  को  5  डालर  मिलते  हाथ  से  काम
 करने  वाले  ओरों  के  मुकाबले  ज्यादा  काम  करते  हैं  और  उन्हें  बहां  लाभ  भी  है  ।  श्रमिकों  में

 वहां  यह  भावना  है  कि  वहां  समानता  है  ओर  हर  कोई  समान  वह  कार  में  सफर  करता  है  और

 डाक्टर  का  अभिनंदन  करता  है  ।  वह  उसके  साध  प्रार्थना  में  भाग  लेता  उनके  समाज  में  एक  तरह
 की  समानता  कायम  है  ।  यहा  तक  कि  चीन  में  भी  एक  प्रणाली  वे  अपने  कार्य  का  विभाजन  करते

 मैं  एक  गांव  में  जिसे  कहते  हैं  ।  वहां  लोग  एक  इकाई  बना  लेटो  हैं  ओर  बनाकर

 काम  करते  हैं  ।  वे  इसी  तरह  रहते  हैं  ।  मुझे  इसराईल  में  एक  ओर  तरह  का  अनुभव  प्राप्त  हुआ  ।

 वहां  लोग  ओर  में  रहते  दोनों  में  हो  वहां  वास्तविक  प्तमानता  वहां  एक
 श्रमिक  संध  आभ्दोलन  है  जिस  कहा  जनतंसपा  के  60  प्रतिशत  लोग  एक  श्रमिक

 संघ  के  सदस्य  जो  व्यक्ति  बस  चलाता  जो  ज्यकित  खेतों  में  कम  करता  दोतों  ही  श्रमिक  संघ

 के  सदस्य  एक  व्यक्ष्ति  शिक्षक  होते  हुए  भी  श्रमिक  संघ  का  सदस्थ  है  ।  जनसंब्या  के  साठ  प्रतिशत

 लोग  हिस्ट्रघूत  नामक  श्रमिक  संघ  के  सदस्थ  वहां  पर  श्रमिकों  को  सम्मान  का  अत्यधिक  आदर

 होवा  है  ।  एक  तुच्छ  कार्य  करने  में  कोई  भी  स्वयं  को  कभी  भी  निम्न  नहीं  समझता  है  ।  लेकिन  हमारे

 समाज  में  हम  अभी  भी  सामस्तवादी  युग  में  रह  रहे  हमारा  ऐसा  दृष्टिकोण  हम  ऐसा  करना

 जारी  रखे  हुए  हैं  ओर  श्रमिकों  का  शोषण  किया  जा  रहा  है|  हमें  इसे  समाप्त  करना  है  ।  इस  उहं  श्य

 को  प्राप्त  करने  के  लिए  श्री  विश्े  पारित  द्वारा  लाया  गया  विध्वेषक  सदापक  मैं  इस  मुद्दे  पर  इसका

 स्वागत

 करता हू । फिर भो मैं सरकार से और कामकाजी वर्ग के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त 248
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 हणणणणणणणभाभणाणआआआआआआआआाेाणाणणआेाेाेााेाेारी  ७

 माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ऐसा  व्यापक  विधेषक  लाएं  जिसमें  सभी  सम्बन्धित

 उपाध  निहित  हों  ओर  बो  हमारी  जनता  के  दृष्टिकोण  में  परिवरतत  लाए  और  हम  एक  समतावादी

 समाज  बना  सके  ।

 ;
 क्री  मानक्राम  सोडो  समापति  माननीय  श्री  बिले  पाटिल  जी  द्वारा

 जो  असंगठित  श्रप्त  कल्याण  निधि  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ;  मैं  उत्तका  समर्थन  करने  के
 लिए्‌

 छड़ा  हुआ  हू  ।

 मैं  सबसे  पहले  जो  मजदूर  जंगलों  में  काम  करते  वर  श्रमिक  के  रूप  में  उनके  बारे  में  कहना

 बाहता  हूं  ।  इल  लोगों  का  संगठत  न  होते  से  उनका  शोषग  होता  जिध्हो  ओर  मैं  आपका  छपान

 आकर्षित  करना  चाहता  हू  ।  ये  मजदूर  12  महोने  काम  करते  रोपने  से  लेकर  कटाई  हर  क्षेत्र

 में  ये  भज्दर  काम  करते  जंगलों  में  लगातार  काम  चलता  रहता  लगातार  जब  काम  बलता

 रहता  तब  भी  उबर  मजदूरों  के  साथ  जिम  ढंग  से  सुवित्ा  मिजनी  लेबर  एक्ट  के

 उस  ढंग  से  उनको  कुछ  धी  नहीं  मिलता  है  ।  वत  ग्रामों  में  दिन-रात  काम  लेते  के  बाद  भी

 इनके  लिए  कोई  अह्यताल  वा  दवा
 -

 |  की  उपवस्था  नडीं  है  ।  इस  ढंग  के  वहां  लेबर  का  शोषण  होता

 फिर  मानवता  के  रूम  में  उसे  लिए  जो  प्रावधान  उसका  भो  उनको  मुआवजा  नहीं  मिलता

 कओ्री-कभी  ऐसा  भो  होता  है  कि  दुषटना  हो  जाती  लकड़ी  काटते  हुए  लठ  उनके  ऊपर  गिर  गया

 या  लठों  को  जंगल  से  जब  डिरो  पर  लाते  हैं  प्रौर  वहां  पर  अवगन्मनेग  साइज  के  लठ  इकट्ठे  करते

 जिससे  कि  बाद  में  आक्शन  ठीक  तरीके  से  हो
 हक

 ऐसे  मौके  पर  भी  मजदूरों  की  चोट  लग  जाती  है

 ओर  कभी-कभो  तो  वे  मर  भी  जाते  ऐवी  स्थिति
 होते  पर  भी  उनके  लिए  दवा-दारू

 का  इस्तजाम

 करें  या  अपनी  गाड़ी  में  अस्पताल  तक  पहु
 तो  दवा-दारू  का

 इन्तजञाम
 हो  लेकिन  शा

 भी  नहीं  दोता  है  ।  इस  ढंग  से  दुषटना  में  किसी  ही  कोई  सहायता  नहीं  है  |  बस्तर
 ज्लि

 में  तो  जि।ने

 भ्नी  ग्रामीण  इलाके  वहां  खेतिहर  मजदूर
 लेतिहर  मजदूरों  की  पूरी  की  पूरी  संस्या  वनों  के  अन्दर

 काम  करती  है  ।  खेती  में  जैमे  काम  खत्म  हो  जाता  तो
 आती  जीविका  के  लिए  उनको  वहां  काम

 डता  लेकिन  वे  दूसरी  जगह  नहीं  जाते  जँपे
 व

 यू०  पी०
 और

 विदा
 करना

 पड़  हें
 हमारे  बस्तर  के  मजदर  कमी  भी  काम  के  लिए  दूसरी  जगह  नहीं  जाते  क्योंकि

 के  इधर
 कं  इत  खेती  से  उतको  राहत  वन  विभाण  में  वे  पूरे  का  पूरा  काम  मिल

 बी
 हे  टाई  का  काम  है  या  दुनाई  का  काम  इप  प्रकार

 रे

 कामों  में  जो  लगे  हुए  हैं  और
 जाता  रत

 जा  रहे  उनके  लिए  यह  व्यवस्था  होतो  चाहिए  कि  बीमारी  या  फिसी  प्रकार
 ते

 विधाग  से  थोड़ी  उनको  सहावता  देनी  उनका  इलाज  करना  चाहिए  ।

 ।  करनी  क्योंकि  जो  मदर  वहां  पर  काभ  कर  रहे  वे

 व  र  काम  के  लिए  उनको  निश्चित  मजदूरी
 मिलती  है

 इतना  काम
 तो  इतनी

 बल्कुल  अपढ़  हैं|  ह
 तने  घन  मीटर  लकड़ी  को

 इतने  रपए  मलेंगे  ओर  इतने  घन  मीटर  लकड़ो
 सा

 ने

 इतना
 मिलेगा  ।  यह  सब  निश्थित  है  लेकिन  अपढ़  मजदूर  होने  के  कारण  पूरे

 एकट्ता  करेंगे  मे  थक
 है

 फ  गो  धन  मीटर  के  हिसाब  से  मजदूरी  नहीं  देते  हैं  लेकिय  उसके

 दिए  खबर  उस  कक  बच  पक
 उसको  नहीं  मिलती  है  +योंकि  उनको  मालूम  नहीं  होता  है  कि

 है  पक  की  है  ।  इस  प्रकार  से  गजदूरों  का  शोषण  होता  है  और

 लगातार  काम  कर

 का  मोका  तो  बन

 इस  ढंग  से  मजदूरों  की  रक्ष

 सार  जो  ज्यादा  मजदूरों  बनती

 कितने  घन  मौटर  लकड़ी  काटी
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 शोषण  के  कारण  डिपो  बस्तर  जिले  में  जो  बाजार  लकड़ी  बेचने  का  काम  करते  हैं  उप्तको

 उत्पादन  विभाग  कहा  जाता  है  और  वन  विभाग  के  उत्पादन  विभाग  में  लोग  दहुत  चाव  के  साथ  जाते

 हैं  क्योंकि  वहां  पर  बोली  लगती  है  ओर  उसमें  वे  कम।ते  हैं  ।  अगर  वहां  पर  छः  महीने  काम  कर
 तो  यदि  फोरेस्ट  गार्ड  तो  बह  मोटरसाइकिल  तैयार  कर  लेता  है  और  यदि  वहद्द  रेंजर  तो

 गाड़ी  तैयार  कर  लेता  है  या  कार  तंप.र  कर  लेतप  है  और  यदि  5  साल  वे  वहां  पर  रह  तो

 बिल्डिग  बना  लेते  हैं  ।  इस  ढंग  से  उत  लोगों  की  जो  मजदूरी  उसका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ओर

 क्योंकि  वे  अपढ़  इसलिए  उनका  शोषण  हो  रहा  है|  यदि  वहां  पर  लेबर  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  कोई

 कायदा  कानून  बनाया  जिससे  उनकी  मजदूरी  प्रोटेक्ट  हो  तो  हम  उनको  प्रोटेक्ट  भी  कर

 सकते  हैं  और  जंगलों  को  बचा  भी  सकते  इस  समय  जंगलों  का  क्‍या  हाल  हो  रहा  वन

 विभाग  के.लोगों  की  कमजोरी  के  वन  विभाग  के  लोग  हमारे  लोगों  को  जंगलों  में  लकड़ी  कटाने
 के  लिए  ले  जाएंगे  और  उनसे  चोरी  कराते  हैं  और  अगर  पकड़े  तो  उत  पर  चोरी  का

 इल्जाम  लग  जाता  है  और  इसक  लिए  यदि  कोई  मजदूर  कुछ  बोलता  तो  दुसरे  दिन  उसका  काम  बन्द

 यह  इसलिए  होता  है  कि!उनको|विश्वास  नहीं  जमता  कि  कोई  ऐसा  संगठन  कोई  ऐसी
 जिसको  वे  यह  बात  बता  सके  और  सही  बात  सामने  आ  कोई  ऐवा  संगठन

 कोई  एसी  ताकत  उसको  दिखाई  देती  कोई  ऐसा  कायदा-कानून  उसे  दिखाई  देतः  तो  वहू  यह  सोच

 सकता  है  कि  यह  जो  गलत  काम  हमसे  कराया  जा  रहा  इसको  हम  आगे  बढ़ाएंगे  और  जंगलों  को

 बच्चाने  की  कोशिश  करेंगे  ।  आज  तो  जो  जंगलों  के  रक्षक  वे  हो  भक्षक  बन  रहे  हैं  और  उसके  लिए
 लेबर  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  । अगर  कोई  मजदूर  आना-कानी  करता  तो  दूसरे  दित  उसको  कोई  काम

 नहों  मिलता  इस  प्रकार  को  परेशानी  उनके  सामने  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  थदि  मान  जो  कि  कहीं  बता  भी  तो  अदालत  के  ओर  दूसरे  तमाम
 चक्कर  खड़े  हो  जाएंगे  और  उसमें  उनने  बहुत  परेशानी  होगी  ।  इसलिए  बे  उसमें  विश्वाप्त  नहीं  करते

 हैं  क्योंकि  उससे  उनको  कोई  लाभ  नहों  मिलता  इस  ढंग  पे  जंगलों  की  जो  कटाई  हो  रही
 उसको  रोकने  के  लिए  यदि  कोई  कायदा-कानून  तो  जिप्त  रफ्तार  से  और  जिस  तेजी  से  पेड़ों  को
 काटा  जा  रहा  उसगे  आप  रोक  सकते  आज  पर्यावरण  की  देश  में  भयावह  स्थिति  पैदा  हो  गई
 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  प्रकार  का  यदि  कायदा-कानून  तो  उससे  आप  लेबर  को  प्रोटेक्ट  कर  सकते
 हैं  और  वही  लेबर  आपके  जंगलों  को  बताने  का  काम  भी  कर  सकता  है  और  उनके  बचाने  में  मददगार
 हो  सकता  है  ।  देश  के  पर्यावरण  की  रक्षा  करने  के  लिए  आपको  पेड़  लगाने  की  जरूरत  है  और  वे  पेड़
 इन्हीं  से  लगवाने  पड़ेंगे  ।

 इस  प्रकार  के  जो  लेबरर  जोकि  वनों  में  काम  करते  उनके  बारे  में  कोई  नहीं  सोचता  है  ।
 न  उनकी  कोई  यूनियन  न  उनका  कोई  संगठम  हमारे  देश  में  जो  कारखाने  हैं  उनमें  सभी  में

 मजदूरों  के  संगठन  हैं  लेकिन  अंगलों  के  मजदूरों  का  कोई  संगठन  नहीं  बन  रहा  इसी  कारण  से  भी
 जंगल  के  मजदूरों  का  शोषण  होता  जंगल  विभाग  के  लोग  चोरी  भी  कराते  हैं  भमौर  मजदरों  का
 शोषण  भी  करते  हैं  ।  जंगलों  में  पर्यावरण  को  भी  नुकसाम  पहुंच  रहा  जंगल  में  शजदूरों  का  उपयोग
 करके  जोरी  को  जाती  अगर  वहां  कोई  कायदा-कानन  हो  तो  जंगल  की  रक्षा  भी  हो  सकती  है  मोर

 यहां  चोरो  भी  रुक  सकती  इससे  पर्यावरण  की  जो  स्थिति  बिगड़  रहो  है  बह  भी  बिगड़ने  से  बच
 सकती  है  !  अगर  वहां  कायदा-कानून  हो  तो  हम  जगल  में  जो  मजदर  काम  कर  रहे  हैं  उन  मणदूरों  को

 सही  ढंग  से  मजदूरी  भी  दिला  सकते  हैं  ।
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 कायदा-कामून  बनाकर  हम  उन  मजदूरों  के  लिए  दवा-दारू  का  भी  इम्तजाम  कर  सकते
 उन  मजदूरों  से  जब  हम  क्रे  क्षप  में  रान-दिन  काम  ले  रहे  हैं  तो  उनके  लिए  दवा-दारू  का  भी
 इम्तजाम  होना  उनके  पीने  के  पानी  की  भी  प्रोपर  व्यवस्था  होनी  उनके  लिए  स्कूल
 वर्गरह  भी  प्रबन्ध  होना  चाहिए  ।  बढ  सकल  बहुत  कम  वहां  अस्पताल  का  होगा  भी  बहुत
 जरूरी  है  जिससे  कि  उन  मजदूरों  की  ठीक  से  दवा-दाहू  हो  सके  ।  वे  लोग  ऐसी  जगह  काम  करते  हैं  यह
 कीचड़  होती  है  और  पानी  भी  अच्छा  नहीं  होता  ।  इससे  जंगलों  में  मलेरिया  वर्ग  की  बीमारी  भी
 उन्हें  अक्सर  लगती  रहती  जहां  ऐसी  स्थिति  में  हजारों  मजदूर  काम  करते  हैं  बहा  सरकार  को  अपनी
 तरफ  से  दवा-दारू  और  अस्पदाल  का  हन्तजांम  करना  इन  मजदूरों  की  पूरी  दवा-दारू  करके
 उनसे  पूरा  लाभ  लेना  चाहिए  ।

 जो  जंगल  कट  रहे  हैं  उनको  रोका  जाना  चाहिए  ।  रातों-रात  जंगल  कटले  जो  मजदूर
 वहां  काम  करते  हैं  उनको  रोजी  भी  नहीं  मिलती  ।  इसलिए  जरूरी  है  कि  जिस  तरह  भारत  में  काम
 करने  वालों  के  लिए  और  जगह  कायदे-कानून  बने  हुए  हैं  उसी  तरह  के  कायदे-कामून  वहां  के  लिए  भी

 बनाएं  जिससे  कि  इनका  शोषण  रुके  और  हम  इन  मजदूरों  का  लाभ  जंगलों  को  बचाने  के  काम  में  ले

 सके  ।

 इतना  कहकर  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 तभपत  महोदय  :  अब  बढ़ाया  हुआ  समय  भी  समाप्त  हो  च॒का  ब्या  सभा  एक  भष्टे  के

 लिए  भवधि  और  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  है  ?

 श्रम  मंत्री  बिन्देशवरों  :  हां  ।  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  विभिम्त  बिचवारों
 पर

 सरकार  को  उत्तर  देने  के  लिए  अवधि  एक  घंटा  और  बढ़ा  दी  जाए  ।

 अनेक  माननोय  सबस्य  :  अवधि  एक  घंटा  और  बढ़ा  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  पह  सभा  की  सवंसम्मति  है  कि  इस  वाद-विवाद  के  समय  में  एक  धण्टा  और

 बढ़ा  दिया  जाए  ।  श्री  महाबीर  प्रसाद  यादव  बोले  ।

 थ्री  महाबोर  प्रसाव  यादव  :  शुरू  में  मैं  यह  बहुत
 ५

 अच्छा  विधेयक  लाने  के
 लि  ए

 श्रो  पाटिल  का  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  यह  विधेषक  असंगठित  श्रम्कों  के  कहपाण  हेतु  एक  कोष  छोलने

 पते  संबंधित  यह  बहुत  अच्छा  विधेयक  है  |  इससे  श्री  पाटिल  के  अच्छे  दयालुता  ओर

 सहानभति  का  पता  लगता  है  ।  लेकित  मैं  इस  विष्ेयक  पर  पूर्णतया  सहमत  महोते  भी  बोलूमा  |
 के  ऐे  ;

 पे  पह  विधेयक  कितना  युक्तिसंगत  ओर  व्यावहारिक  है  ? ॥
 श्

 न्दर्भ  में
 भारतोय  स्थिति  की  वास्तविकता  के  स

 व
 र  बार  जब  भो  कोई  विधेयक  लाया  जाता  है  तो  विपक्ष  के माननीय  सदस्य  सरकार  की  आलोचना

 करते  यह  अच्छी  बात  है  कि  अलोचता  ही
 ।  लेकिन  आलोचना  साभदायक  तथा

 रकार  कुछ  कार्य  कर  रही  उदाहरण  के  लिए  मरकार  ने  असंगठित

 महिला  और  बाल  श्रमिक  सहित  अपं  गठित  श्रभिकों  की  सामाजिक

 दष्टिकोण  से  ऐसा  किया  गया  तिम्तलिखित  उपाए  किए  गए

 जियों  के  सम्मेलन  के  3  सत्र  में  अन्य  मामलों  के  साथ-साथ  कृषि

 क्षेत्र  के  लिए  महत्वपूर्ण  धरम  कानूसों  पर  बिचार  क्रिया

 1  पूर्वाष्नह  के  बगेर  होमी  म

 श्रमिकों  के  लिए  कुछ  किया  था  अथ

 और  अधिक  स्थिति  को  सुधारने  के

 नवस्वर  1988  में  हुए  भ्रम  में
 ih

 मजदूरों  से  सम्बन्धित  मामलों  तथा  असंगढ़ि

 गया  था  ।
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 मैं  इसे  उद्धृत  कर  रहा  हू  :

 “(2)  भवन  निर्माण  उद्योगों  में  लगे  श्रमिकों  की  कार्य  की  सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  को
 नियमित  करने  के  उद्ंश्य  से  एक  विधेयक  5-1  2-88  को  राज्य  सभा  में  प्रःस्थापित  किया
 गया  है  ।

 (3)  महिला  कामबगारों  के  लिए  कार्योन्मुख  परियोजनाओं  हेतु  चार  स्वबंसैवी  संगठनों  को
 सहायक  अनुदाम  के  रूप  में  1.35  लाख  रुपए  दिए  गए  हैं  ।

 (4)  कामकाजी  बरुचों  के  कल्याण  के  लिए  परियोजनाओं  और  कायेक्रमों  पर  कार्य  करने
 के  लिए  छः  स्वयंपेवी  संगठनों  को  9.39  लाख  दरुपए  की  विश्तीय  सहायता  दी  गई  थी  और
 राष्ट्रीय  बाल  श्रमिक  नीति  की  आठ  परियोजनाओं  के  लिए  37.?8  लाख  रुपए  की  घनराशि
 दी  गई

 सरकार  ने  इन  उपायों  का  प्रस्ताव  किया  था  अथवा  इन्हें  लागू  किया  लेकिन  अब  यह  प्रश्न
 उठता  है  कि  सरकार  जो  कुछ  भी  कर  रही  है  उस  पर  आपत्ति  की  जा  रही  है  भौर  गड़वड़ी  पैदा  को
 जा  रही  मैं  जानता  हु  कि  हमारे  श्रम  मंत्री  बिहार  से  रहे  रोहतास  उच्योत्त  किन  कारणों से
 बिफल  हुआ  ?

 मैं  उनकी  पार्टी  का  नाम  नहीं  लूगा  लेकिल  श्रमिक  संघों  में  कुछ  लोगों  ने  महात्मा  गांधी
 के  इस  नारे  को  बदल  दिया  है  :

 राधव  राजा

 सबको  सन्मति  दे  भगवान्‌  ।”

 इसे  बदलकर  यह  कर  दिया  है  :

 राधव  राजा  राम  |

 प्रा  पैसा  आधा  काम  ।

 यदि  ऐसा  रवेया  रहेगा  तो  सरकार  जो  भी  कार्य  करेगी  बह  विफल  ही  होगा  ।  मैं  श्री  पाटिल  के  इस  कार्य
 की  अत्यधिक  प्रशंशा  करता  हु  ।  लेकिन  उन्हें  भारतीय  स्थिति  पर  अवश्य  ही  विचार  रूरता  चाहिए  ।
 भारत  की  आबादी  80  करोड़  है  ओर  इसका  क्षेत्र  साढ़े  बारह  क्ाख  वर्ग  मील  तक  फैसा  भारत
 जितना  सोमित  क्षेत्र  तथा  इतनी  अधिक  जनसंख्या  ओर  बाहरी  तथा  आम्तरिक  समस्याभों  से  ६

 ता
 विश्व  में  कोई  दूसरा  देश  नहीं  है  जो  भातत  की  तरह  प्रगति  कर  रहा  विपक्ष  में  हमारे  माननीय
 सदस्म  इस  बात  पर  गौर  नहीं  करते  हैं  ।  बाहे  यह  कोयला  क्षेत्र  हो  या  अन्य  क्षेत्र  जहां  भी  आप  देखेंगे
 वहां  श्रमिक  संघ  हैं  ।  वे  उतका  शोषण  कर  रहे

 मेरे  माननीय  मिश्र  श्री  नारायण  चोबे  कह  रहे  थे  कि  श्रमिकों  को  असमान  मजदूरी  दी  जा  रही
 है  भौर  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  सभी  विपक्षी  सदस्य  इसके  लिए  तैयार  हैं  कि  सारे  देश
 भर  में  हड़तालों  पर  रोक  लगा  दो  जाए  ?  वे  ऐसा  नहीं  कर  वे  संविधान  को  उद्ध  त  करते  हुए
 कहेंगे  कि  हड़तालें  श्रमिकों  का  जन्मसिद्ध  अधिकार  लेकिन  वे  यह  भी  जानते  हैं  कि  सरकार  ने  कुछ
 भावश्यक  सेवाओं  में  हड़तालों  पर  रोक  लगा  रखी  है  ।

 अतंमठित  श्रमिकों  अथवा  संगठित  श्रमिकों  के  कक्ष्यांण  में  सुधार  मैं  श्रम  मन्त्रालय  के

 काये  सिष्पादन  बजट  से  पढ़ भा  ।  पृष्ठ  |  पर  यह  कहा  गया  है  :
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 कार्यालयों  में  दर्जे  शेरोजगा रों  की  यह  जरूरी  न  हीं  किये  सभी  गेरोजगार
 दिसम्बर  1987  की  तुलना  प्ें  दिसम्बर  1988  में  30.2  मिलियन  से  घटकर  30.1

 प्रिलियन  हो  गई  है  ।'

 इससे  पता  लगता  है  कि  यह  देश  कैसी  कठिनाई  का  सामना  कर  रहा  है  जहा  लाखों  शिक्षित  युवक
 माह  300  रुपये  वेतन  वाली  नौकरी  के  लिए  भी  मारे-मारे  फिर  रहे  आप  दिल्‍ली  में  कहीं
 आप  पाएंगे  कि  एम०  एम०  हिग्रीघारी  बहुत  कम  बेतन  वाली  नौकरी  की  भी  तलाश  कर

 रहे  इससे  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  इस  श्रमिक  समस्या  के  कारण  भारत  इस  समय  कितनी
 बड़ी  समस्या  का  सामना  कर  रहा  हमारी  भ्रम्िक  समस्या  एक  विशेष  राज्य  की  समस्या  नहों

 यह  तो  राष्ट्रीय  समस्या  है  और  इस  माननीय  के  सभी  सदस्यों  को  अपनी  पार्टियों  के  सम्बन्ध  के

 बगैर  ध्यिति  की  वास्तविकृता  देखनी  चाहिए  |  वे  जमंनी  और  जापान  की  बात  करते

 लेकिन  भारतीय  स्थिति  इनसे  कुछ  भिन्‍न  यहां  पर  एक  महिला  की  जनन  क्षमता  औसतन

 बच्चे  है  जब  जमेनी  या  इंग्लैंड  में  यह  एक  महिला  एक  बच्चा  है  ।  इस  प्रकार  भारतीय  स्थिति  अन्य

 देशों  को  तुलना  में  बिल्कुत  भिन्‍न  इसलिए  भारतोय  परिस्थिति  की  तुलना  अन्य  देशों  को  परिस्थिति

 से  नहीं  करनी  चाहिए  |  विश्व  में  भारत  हो  अकेला  देश  है  जिसकी  इतनी  अधिक  समस्याएं  और

 भारत  की  श्रमिक  समस्या  सबसे  अधिक  विकट  है  ।

 विपक्षी  पार्टियां  श्रमिक  समस्याओं  या  राष्ट्रीय  समस्याओं  का  हल  शांतिपूर्वक  तरीके  से  नहीं

 करना  चाहती  वे  अव्यवस्था  तथा  गड़बड़  उत्पन्न  करना  चाहते  वे  बोलने  की  स्वतन्त्रता  को  जारो

 उने  महीं  देना  चाहते  मैं  किसी  देश  का  नाम  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  क्‍या  भारत  से  अधिक  स्वतन्त्रता

 किसी  अन्य  देश  में  अन्य  देशों  में  लोग  हमारे  जितना  स्वतन्त्रतापृ्षंक  नहीं  बोल  सकते  ।  हमारे

 पूर्वजों
 ने  हमें  ण्ह  संविधान  दिया  था  जिसमें  बोलने  को  स्वतन्त्रता  को  गारंटी  दो  गई  थी

 1  इसलिए  मेरा

 यह  मत  है  कि  सभी  चाहे  वे  सत्ता  पक्ष  की  हैं  या  विपक्ष  की  रचनात्मक  रूप  में  विच्।र

 झौर  आलोचना  हो  लेकिन  यह  रचतात्पक  हो  ।

 सभ+एति  महोदय  :  भाप  अब  अपना  भाषण  रोक  दें  ।  आप  अगली  दफा  अपना  जारी

 रख  सकते  हैं  ।

 6.00  मभ्०  १०

 स  विधान  विधेयक*

 अनअ्छेद  आदि  का  अन्‍्त:ह  बापन  )

 ु

 श्री  रामाक्रय  प्रसाद  सिह  मैं  प्रस्ताव  करता  हूਂ  कि  भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेषक
 को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी  जाए  ।

 *दिनाँक  7-4-1989  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण--भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 संविधान  विधेवक  7  1989
 ने  ee  हज  ७०  ee  जनननान  मनन  लाना  ०ਂ  **  लनन  अकलाना

 समापति  महोदय  :  प्रश्त  यह

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।/”  ॥
 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 ]
 श्री  रामाभय  प्रधाद  सिह  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू  ।

 ]
 6.00  म०प०

 ता

 10  1989/20,  चंत्र  1911  के  ग्यारह  बज
 म०  प०  तक्ष  के  लिए

 मुदरक  :  चौधरी  मुद्रण  श्रीराम  मार्ग
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